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 लोक  सभा  वाद-वियाद

 लोक  सभा
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 लोक  सभा  11  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए )

 प्रश्नों  क ेमोखिक  उत्तर

 |]

 पेट्रोलियम  ओर  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  बद्धि

 +2 1],  श्री  सन्‍्तोष  सोहन देव  |  :
 की  नरातिह  मकवाना  :

 क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पेट्रोलियम  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मृल्यों  में  हाल  ही  में  वृद्धि  की  गई

 यदि  तो  विभिन्‍न  उत्पादों  के  मूल्यों  में  कितनी  बद्धि  की  गई  है

 मूल्यों  में  वद्धि  करने  के  क्या  कारण

 मूल्यों  में  बुद्धि  क ेपरिणामस्वरूप  कितना  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होने  का  अनुमान
 और

 इस  मूल्य  वृद्धि  से  सामान्य  मुल्य  सूचकांक  में  किस  सीझा  तक  वृद्धि  हो  जाएगी
 ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  चन्द्र  शेखर
 :

 से

 एक  विवरण-पत्र  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 विवरण-पत्र

 और  हां  ।  कुछ  पेट्रोलियम  पदार्थों  के  मूल्य  में  1-2-86  से  वद्धि  की  गई  ।
 बाद  में  इनमें  से  कुछ  पदार्थों  के  मृश्यों  दिनांक  6-2-86  से  कमी  को  गई  थी  ।  वृद्धि  और  कमी  को
 दरें  निम्नलिखित  हैं eee

 31-1-86  से  1-2-86  से  1-2-86  को  6-2-86  से  को  31-1-86  पर

 पूर्व  कीमतें  प्रभावों  मूल्य  प्रभावी  कीमतें  6-2-86  की
 ला  ह

 प्रतिशत  वृद्धि '
 2  3  4...  5  6.

 ए  टी एफ  4739.85  5239.85  नि
 ४

 5239.8$ ..  10.55. का
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 भौखिक  उत्तर  25  1986

 एम  एस  6369.07  6869.07  6769.07  6.28

 एच  एस  डी  3007.55  3187.55  3115.55  3.59

 एस के  ओ  1821.93  2046.93  1956.93  7.41

 एल पी  जो  3028.98  3728.98  3448.98  13.87

 )

 कीमतों  में  वृद्धि  का कुल  औसत  लगभग  5.4  प्रतिशत  बंठता

 योजना  के  लिए  अतिरिक्त  स्रोतों  से  वृद्धि  बौर  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  तीब्रता  से  बढ़
 रही  खपत  को  नियन्त्रित  करने  और  आयात  के  मूल्य  कम  करने  की  आवश्यकता  ।

 पेटोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  बुद्धि  क ेकारण  आयोजित  कुल  खरीद  पर  अनुमानित
 अतिरिक्त  वाधिक  राशि  के  राजस्व  को  प्राप्ति  होगी  जो  कि  लगभग  530  करोड़  रुपये  प्रति
 वर्ष  होगी  ।

 केरोसीन  और  एच०  एस०  डी०  आयल  की  कीमतों  में  वृद्धि  होने  से  सामान्य
 थोक  बिक्री  मूल्य  सूची  में  0.2  प्रतिशत  की  वृद्धि

 थ्री  संतोष  मोहन  देव  :  मैं  माननीय  मंत्री  को  बधाई  देता  हूं  कि  1-2-1986  को  पेट्रोलियम
 पदार्थों  की  कीमतें  बढ़ाने  के  बाद  कांग्रेस  के  कुछ  प्रतिनिधियों  की  मांग  पर  सरकार  इन  पदार्थों  की
 कौमतों  में  कमी  करने  को  राजी  हो  मैं  उनसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  सच  है  कि  जनता
 पार्टी  के  स्वर्ण  शास्तन  के  दोरान  मिट्टी  क ेतेत  और  एल०  पी०  जी०  की  कीमतों  में  काफी  वृद्धि  हुई

 ओ०  भघु  दण्डकते  :  वह  हीरक  शासन  था  स्वर्ण  शासन

 ओ  संतोष  मोहन  देव  :  अगर  ऐसा  है  तो  जनता  शासन  के  दो  सालों  और  कांग्रेस  शासन  के
 दो  सालों  के  दोरान  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  कीमतों  में  कितनी  तुलनात्मक  वृद्धि  हुई  ?

 ह

 मंत्री  जी  का  कहना  है  कि  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  उपभोग  कम  क्या  मैं  जान  सकता  हूं
 कि  सरकारी  और  गेर  सरकारी  संगठनों  में  उपभोग  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  सकारात्मक
 कदम  उठाए  हैं  ?

 भो  चन्द्र  होखर  सिंह  :  प्रश्न  के  बाद  वाले  भाग  का  उत्तर  पहले  दिया  जाता  है  जो  कि  इस
 प्रकार  जिन  पांच  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  कीमतों  में  वुद्धि  की  गई  है  उनके  उपभोग  की  मांग  में
 अप्रैल  से  1985  के  बीच  9  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  थी  और  यदि  हम  दोर्घ  अवधि  परिप्रेक्ष्य
 में  अर्थात्‌  1983  से  1984  की  तुलना  में  1984  से  1985  तक
 को  लें  तो  वृद्धि  की  दर  7%  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  कीमतों  में  वृद्धि  के  कारण  मांग
 में  1.2५  की  कमी  मांग  की  कीमत  लोच  ,25%  है  और  हाल  हो  में  5.4%  की  वृद्धि
 हुई  इसलिए  अनुमान  है  कि  में  1.2%  की  कमी  होगी  |  सरकार  इतने  से  ही  तसल्ली  किए
 नहीं  बेठी  हुई  है  !  हम  पेट्रो।लियम  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  संरक्षण  के  लिए  व्यापक  सामूहिक  उपायों

 2



 6  1907  मौध्िक  उत्तर

 का  विकास  कर  रहे  हैं  ।  इसमें  तेलशोधक  कारखानों  को  ही  नहीं  बल्कि  अर्थव्यवस्था  के  सारे  क्षेत्र  जैसे

 .  क्षि  तथा  घरेलू  क्षेत्र  को  शामिल  किया  अनुसान  है  कि  इससे  हम
 योजना  अनुमान  स्तर  6.4  प्रतिशत  को  प्राप्त  कर

 जहां  तक  प्रश्न  के  पहले  भाग  का  अर्थात्‌  जनता  शासन  तथा  कांग्रेस  शासन  के  दो  सालों  के
 दोरान  तुलनात्मक  वृद्धि  का  सम्बन्ध  है''*'**  प्रश्न  यह  है'"'***

 थ्रो  सोमनाथ  थटर्जो  :  यदि  आपके  पास  विवरण  हो  तो  यह  एक  प्रेरणावद्धंक  अनुपूर  क॑  प्रश्न
 बन  सकता

 क्री  चन्द्र  शेखर  सिह  :  1977  से  1979  तक  दो  बार  कीमतों  में  वृद्धि
 हुई  ।  मिट्टी  के  तेल  की  कीमतों  में  19.4  प्रतिशत  और  डीजल  को  कीमतों  में  19.6  प्रतिशत  को

 वृद्धि  की  गई  ।  ओसत  कीमत  वृद्धि  19%  से  अधिक  1985-86  5-86  और  1986-87  के

 अगर  1986-87  के  दौरान  कीमतें  फिर  से  नहीं  बढ़ाई  जाएं---एस०  के०  ओ०  ओर  डोजल  की
 कीमत  में  कुल  ओसत  वृद्धि  10.6%  हुई  है  यह  19  प्रतिशत  की  तुलना  में  10.6  प्रतिशत  है  ।

 प्रो०  मधु  वण्डबते  :  आपने  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  नेतृत्व  में  पहली  सरकार  के  अन्तगंत
 कोमतों  के  आंकड़े  नहीं  दिए  ।

 श्री  चन्द्र  शेखर  सिह  :  कुछ  भी  कुछ  काम  तो  आपके  करने  के  लिए  भी  छोड़  दिया
 गया

 ह

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  तो  आप  चाहते  हैं  कि  हम  लौटकर  सत्ता  में  आ  जाएं  ।  ठीक  हम  यह
 कर  लेंगे  ।

 हे

 श्री  संतोष  मोहन  वेब  :  पिछले  तीन  सालों  में  सरकार  द्वारा  विभिन्‍्त  आटोमोबाइल
 उद्योगों  को  नई  मोटर  कारें  बनाने  की  अनुमति  देने  के  तथ्य  को  मह  नजर  रगकर  क्या  सरकार  अथवा
 उद्योग  मंत्रालय  के  साथ  समन्वय  करके  पेट्रोलियम  मंत्रालय  इस  लाइसेंस  प्रणालो  के  बारे  में  विचार
 कर  रहा  है  और  क्‍या  मौजूदा  लाइसेंस  जारी  रहेंगे  अथवा  नहीं  ?

 श्री  चन्द्र  शेखर  सिंह  :  सरकार  माननीय  सदस्य  के  दृष्टिकोश  से  सहमत  है  और

 हम  महसूस  करते  हैं  कि  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  संरक्षण  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  विगत  में  लिए
 गए  कुछ  नीति  निर्णयों  पर  पुनविचार  करने  की  जरूरत  मैंने  मंत्रालयों  के  सभी  सम्बन्धित  सचिवो
 की  बैठक  बुलाई  थी  और  मुझे  आशा  है  कि  हम  भविष्य  में  अपनाए  जाने  बाले  सामूहिक  उपायों  को
 सदन  के  समक्ष  रख  सकेंगे  ।

 ]

 श्री  नरसिह  मकवाना  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जो  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 कीमतें  बढ़ने  स ेखपत  किस  प्रकार  कम  होगी  ओर  आयात  का  मूल्य  भी  किस  तरह  से  कम  कर
 रहे  हैं  ।

 श्रो  चन्द्र  शेखर  सिह  :  मैंने  बतलाया  है  कि  दो  कारणों  से  खपत  कम  होगी  ।  पहली  बात  तो
 यह  है  कि  दाम  बढ़ाने  स ेखपत  कम  होती  है  ओर  यह  पिछले  तजु्ं  के  आधार  पर  कहा  जा  रहा  है  और
 सभो  देशों  के  तजुर्दे  के आधार  पर  भी  कहा  जा  रहा  मैंने  कह  भी  बतलाया  था  कि  डिमाण्ड  की

 डे
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 प्राइस  इलास्टीसिटी  0.25  परसेंट  इस  हिसाब  से  अन्दाज  किया  जाता  है  कि  डिमाण्ड  में  1.2
 परसेंट  की  कमी  होगी  ।  दूसरी  कार्यवाही  कन्जरवेशन  मेजस  के  जरिए  से  की  जा  रही  हम  लोगों
 का  टारगेट  यह  है  कि  पूरे  सेबन्थ  प्लान  पीरियड  में  रेट  आफ  ग्रोथ  आफ  डिमाण्ड  जो  प्लान  डाक्युमेंट  ने

 एनवीसेज  किया  वह  6.4  परसेंट  है  ।

 ]

 उड़ोसा  को  विद्युत  को  आवश्यकता

 $22,  2,  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  बिद्युत  की  कितनो  कमी  है  और  इससे  सरकारी  उपक्रमों  और  तलचर

 ताप-विद्युत  संयंत्र  के  कार्य-निष्पादन  पर  कितना  प्रभाव  पड़ा  ओर

 क्या  राष्ट्रीय  प्रिड  से  उड़ीसा  को  न्यूनतम  आवश्यकतानुसार  बिजली  सप्लाई  करने  का
 ओर  उड़ीसा  राज्य  में  कोयले  के  प्रचुर  संसाधनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ताप-विद्युत  के  लिए  उपयुक्त
 योजना  तैयार  करने  का  विचार  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  1985  से
 1986  तक  की  अवधि  के  दोरान  उड़ीसा  में  विद्युत  की कमी  लगभग  17.5%  विद्युत  की  सतत
 कमी  से  मुख्य  रूप  से  भारी  तथा  विद्युत  की  अधिक  खपत  करने  वाले  उद्योगों  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।
 तलचेर  ताप  विद्युत  केन्द्र  के घटिया  कार्यनिष्पादन  और  जलाशयों  में  जल  का  स्तर  नीचा  रहने  से

 विद्युत  की  कमी  हुई

 विद्युत  की  कमी  को  समाप्त  करने  के  लिए  जहां  तक  व्यवहायं  होता  है  पड़ौसी  प्रणालियों
 से  उड़ीसा  को  विद्युत  सप्लाई  की.जा  रही  उड़ोसा  में  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  करने  के
 लिए  इब  घाटी  ताप  विद्युत  परियोजना  और  तलचेर  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  नामक  दो  परियोजनाएं
 विचाराधीन  हैं  ।

 '
 श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  बिजली  की  कमी  ओर  उसके  प्रभाव  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  क्‍या  उड़ीसा  राज्य  को  दी्ष-अवधि  उपाय-के  तौर  गैर  आबंटित  कोटे  में  से  विद्युत
 अगर  केन्द्र  के  पास  विभिन्‍न  ताप  बिजली  संयंत्रों  में  विदुत  उपलब्ध  हो  दी  जाएगी  ।  मोर  यदि  हां
 तो  कब  तक  ओर  विशेषकर  राज्य  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  जरूरतों  को  पूरा  करने
 के  लिए  ?

 शो  आरिफ  सोहम्भद  खां  :  पूर्वी  क्षेत्र  में  एकमात्र  केन्द्रीय  विद्युत  केन्द्र  जहां  से
 आबंटित  विद्युत  या  उसका  कुछ  हिस्सा  उड़ीसा  को  सप्लाई  किया  जा  सकता  फरवकका  है  जहां  काम

 शुरू  हो  गया  है  और  मार्च  महीने  से  व्यावसायिक  तौर  पर  विद्युत  उत्पादन  का  काम  -  शुरू  हो  जाएगा  ।
 यह  निदेश  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  कि  केन्द्र  सरकार  के  ताप  बिजलो  केन्द्र  से  गेर-आबंटित  बिजलो
 उसी  राज्य  को  दी  जाएगी  जो  बिजली  की  भारी  कमी  का  सामना  कर  रहा  इसलिए  फरकका  में
 बिजलो  का  व्यावसायिक  तोर  पर  उत्पादन  शुरू  होते  ही  उड़ीसा  को  गेर  आबंदटित  विद्युत  का  अधिक
 हिस्सा  मिलने  ््ि

 भरी  जगन्नाथ  पटनाथक  :  हमारा  राष्ट्रीय  लक्ष्य  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान
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 रुप्लाई  के  मामले  में  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करना  इसको  मद्देनजर  रखते  हुए  सातवों  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  इब  घाटी  उच्च  ताप  तलचर  उच्च  ताप  बिजली  तथा  इन्द्रावती  पन  बिजली

 परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  क्या  सकारात्मक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?  निर्धारित  समय  तथा

 इन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  की  अनुमानित  तिथि  कोन-सी  है  ?
 ह

 क्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ोसा  को  कुल  483.5
 मेगावाट  अतिरिक्त  बिजली  दी  जाएगी  ।

 जहां  तक  इब  परियोजना  का  सम्बन्ध  यह  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  के  लिए  योजना  आयोग
 के  पास  विचाराधीन  है  ।  संसाधनों  के  उपलब्ध  हो  जाने  पर  ही  पता  चलेगा  कि  इस  परियोजना  को
 कब  शुरू  किया

 तलचर  उच्च  ताप  बिंजली  केन्द्र  क ेलाभ  शायद  आठवीं  योजना  के  पहले  साल  में  मिलने
 उक्त  परियोजना  विश्व-बैंक  को  प्रस्तुत  की  जा  चुकी  है  तथा  उन्होंने  परियोजना  का  प्रारम्भिक  मुल्यांकन
 कर  लिया  है  ।

 इन्द्रावती  परियोजना  के  ब्यौरे  अभी  मेरे  पास  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  बाद  में  उन्हें  एकत्र  करके
 मैं

 माननीय  मंत्री  को  दे

 करी  जगन्नाथ  राव  :  तलचर  में  उच्च  ताप  बिजलोी  केन्द्र  को  स्थापना  करने  तथा  राज्य  क्षेत्र
 में  इब  घाटी  परियोजना  का  उपयोग  करने  के  दीर्घकालीन  उपायों  के  अलावा  सरकार  वतंमान  स्थिति
 से  निपटने  के  लिए  क्या  उपाय  करेगी  ?

 इस  समय  उड़ीसा  को  मध्य  प्रदेश  से  45  मेगावाट  बिजली  मिल  रही

 क्या  सरकार  सुनिश्चित  करेगी  कि  उड़ीसा  को  4  महीने  अर्थात्‌  एक  मार्च  से  जून  जो  कि
 सबसे  कठिन  समय  होता  आन्ध्र  प्रदेश  तथा  दामोदर  घाटी  परियोजना  से  कुछ  बिजलो  दिलवाएगी  ?
 क्या  सरकार  आन्ध्र  प्रदेश  और  दामोदर  घाटी  परियोजना  से  उड़ीसा  को  अतिरिक्त  विद्युत  सप्लाई  करने
 के  लिए  अपनी  सदभावना  का  उपयोग  करेगी  ?

 श्री  आरिफ  सोहम्मद  खां  :  उड़ीसा  में  मौजूदा  विद्युत  संकट  को  हल  करने  के  लिए  सरकार

 पड़ौसी  राज्यों  से  बिजली  प्राप्त  करने  प्रयास  कर  रही  1985-86  के  अप्रैल  से  जनवरी
 तक  उड़ीसा  में  निरन्तर  विद्युत  संकट  रहा  |  वहां  44950  लाख  यूनिट  बिजली  को  जरूरत  थी  पर
 37070  लाख  यूनिट  बिज़लो  ही  उपलब्ध  थी  ।  37070  लाख  यूनिट  बिजली  में  से  7850  लाख

 यूनिट  बिजली  आन्ध्र  मध्य  बिहार  और  दामोदर  घाढ़ी  योजना  से  उपलब्ध  कराई
 गई  थी  ।

 आज  समस्या  यह  है  कि  क्षेत्र  के  अन्य  राज्य  भी  विद्युत  संकट  का  सामना  कर  रहे  मध्य  प्रदेश
 जो  कि  उड़ीसा  को  कुछ  अतिरिक्त  बिजली  सप्लाई  कर  सकतां  है  वह  उससे  अधिक  बिजली  सप्लाई
 करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  जितनी  कि  वह  अब  उसे  कर  रहा  है  ।  इस  समय  वह  हर  महीने  290  लाख
 यूनिट  बिजली  सप्लाई  कर  रहा  सम्प्रेषण  प्रणालो  में  रुकावटें  आने  के  कारण  वे  अधिक  बिजली  की
 सप्लाई  नैँहीं  कर  सकते  हैं  ।  उड़ीसा  को  मध्य  प्रदेश  से  जोड़ने  के  लिए  एक  नई  सम्प्रेषण  लाइन
 जिसमें  इस  लाइन  का  मध्य  प्रदेश  वाला  हिस्सा  तो  पूरा  हो  गया  है  परन्तु  उड़ीसा  का  पूरा  नहीं  हुआ
 इसे  उड़ीसा  राज्य  विद्यूत  बोड  पूरा  कंड्रेगा  |  इसके  पूरा  होते  मध्य  प्रदेश  उड़ीसा  राज्य
 विद्यू  त  बोर्ड  को  अतिरिक्त  विद्युत  की  सप्लाई  कर  सकेगा  ।  उड़ीसा  को  अपने  ताप  बिजली  केन्द्रों  की

 3



 मौखिक  उत्तरे  25  1986

 क्षमता  का  भो  पूरा  उपयोग  करना  क्योंकि  दुर्भाग्य  स ेइस  समय  विद्युत  केन्द्रों  की  क्षमता  का

 पूरा  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 न्यायिक  अधिकारियों  के  प्रशिक्षण  हेतु  अकादमो  को  स्थापना

 +23.  श्री  विलीप  सिह  भूरिया|  :

 श्री  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  न्यायिक  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  देने  क ेलिए  कियरो  अकादमी  अथवा
 संस्थान  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  क्या  यह  अकादमी  सीधे  उच्चतम  न्यायालय  के  नियन्त्रण  में  कार्य
 ओर

 यह  कब  तक  कार्य  आरम्भ  कर  देगी  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  से  न्यायिक

 अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  देने  सम्बन्धी  विषय  पर  भारत  सरकार  विचार  कर  रहो  उच्च  न्यायालयों

 के  मुख्य  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  और  विधि  मंत्रियों
 के  31  अगस्त  ओर  1

 1985  को  हुए  सम्मेलन  में  पारित  संकल्पों  में  से एक  संकल्प  में  यह  सिफारिश  की  गई  थी  कि  न्यायिक
 अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  एक  संस्थान  या  अकादमी  होनी  चाहिए  जिसके  अध्यक्ष  भारत
 के  मुख्य  न्यायमृर्ति  सरकार  ने  भारत  के  मुख्य  न्यायमूर्ति  से  इस  सम्बन्ध  में  यह  सूचित  करने  का
 अनरोध  किया  है  कि  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  और  यह  भी  कि  वह  प्रस्तावित  संस्थान/अकादमी  स्थापित
 करने  के  लिए  सरकार  से  किस  प्रकार  की  सहायता  की  अपेक्षा  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि

 यह  संस्थान/अकादमी  निश्चित  रूप  से  किस  तारीख  से  काये  करना  आरम्भ  कर

 क्री  बिलोप  सिंह  भूरिया  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  मेरे  प्रश्न  का  जो  उत्तर  दिया  है  और
 आश्वासन  दिया  उसके  लिए  मैं  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  ओर  उसी  विश्वास  के  साथ  मैं  अपना
 प्रश्न  कर  रहा  हूं  कि  आजादी  के  बाद  हमारे  देश  में  एक  व्यक्ति  जो  ग्रेज्युएट  हो  जाता  उसके  बाद
 उनको  डायरेक्ट  जज  बना  दिया  जाता  वह  सिर्फ  किताबी  ज्ञान  रखता  है  ओर  उसको  व्यावहारिक
 ज्ञान  नहीं  के  बराबर  होता  हमारे  बहुत  सारे  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  हैं  ।  मेरे  डिस्ट्रिक्ट  में  जेलों  में  जगह
 नहीं  है  और  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  है  जिनमें  रहने  वाले  लोग  कानून  को  प्रक्रिया  नहीं  जानते  हैं  और  ऐसे
 क्षेत्रों  क ेलोगों  को सीधे  जज  बनाकर  व्यक्ति  की  लाइफ  की  जवाबदारी  हम  सॉंप  रहे  तो  इस  काम
 को  सरकार  क्यों  जल्दी  नही  करती  है  जिससे  उस  व्यक्ति  को  जो  जज  बनने  जा  रहा  उन  हरिजन
 आदिवासियों  को  सब  तरह  की  ट्रेनिंग  दी  जानी  लेकिन  वह  ट्रेनिंग  दिया  जाना  अभी  भी

 विचाराधीन  तो  मैं  मन्‍्त्री  जो  ने  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  ट्रेनिंग  को  देने  में  अभी  कितना  समय
 झोर  लगेगा  ?

 श्री  एच०  आर०  भारद्वाज  :  अध्यक्ष  मैं  माननोय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहता  हूं
 कि  भारत  में  जुडीशियरी  एक्जीक्यूटिव  से  बिलकुल  अलग  उसको  क्‍या  ट्रेनिंग  देनी  चाहिए  और
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 किस  प्रकार  की  ट्रंनिंग  देनी  इसके  लिए  सबसे  उपयुक्त  होगा  कि  वह ट्रे  निग  भारत  की  सर्वोच्च
 न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  या  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  तय  करें  ।  यदि  सरकार  इस  मामले
 में  अपनी  तरफ  से  कोई  कार्यवाही  करती  तो  यह  उचित  नहीं  होगा  क्‍योंकि  जूडीशियरी  पर  नियंत्रण
 रखना  ठीक  नहीं  भारत  के  मुख्य  न्यायाघीश  इस  विषय  में  बहुत  गरम्भीरता  से  विचार  कर  रहे

 व ेजिस  समय  भी  हमें  कोई  सुझाव  हम  उस  पर  तुरन्त  कार्यंवाहीं  करेंगे  और  जो  भी  सहायता

 वह  भारत  सरकार  से  वह  उन्हें  उपलब्ध  करवाई  जाएगी  ।

 हमारी  मंशा  यह  है  कि  जुडीशियरी  की  ट्रंनिंग  का  जो  प्रोग्राम  हो  वह  भारत  के  मुख्य
 न्यायाधीश  तय  करें  और  उनके  जरिए  ही  वह  ट्रेनिंग  आदिवासी  लोगों  के  मामले  में  इस  कार्य  के

 लिए  सरकार  अपनी  ओर  से  कोई  अकादमी  नहीं  बना  सकती  हम  चोफ  जरिटस  को  कह  चुके  हैं
 ओऔर  वे  इस  पर  गोर  कर  रहे  हैं  ।

 थी  दिलोप  सिह  भूरिया  :  अध्यक्ष  मेरी  मंशा  कतई  यह  पूछने  की  नहीं  थी  कि  भारत
 सरकार  जुडीशियरी  पर  कोई  कन्ट्रोल  करे  ।  मेरा  सवाल  तो  यह  है  कि  जो  जज  आप  लोगों  को  न्याय
 दिलाने  के  लिए  वे  ऐसे  हों  जो  लोग  सही  रूप  से  न्याय  दे  सकें  और  दूध  का  दूध  और  पानी  का
 पानी  मेरा  पूछना  केवल  यह  है  कि  जब  यह  विधाराधीन  तो  कया  सुप्रीम  कोर्ट  ऐसी  इंस्टी  ट्यूशन
 केवल  एक  बनाएगी  या  प्रदेश  लेवल  पर  जहां  हाईकोर्ट  डिस्ट्रिक्ट  लेवल  पर  जहां  डिस्ट्रिबट  कोर्ट  हैं
 ओर  नीचे  के  स्तर  पर  जहां  कोर्ट  वह  भी  बनाएंगे  क्योंकि  जिलों  में  तो  रहने  के  लिए  जगह  भी  नहीं
 है  तो  मंत्री  जी  इस  बात  पर  विचार  करके  जल्दी  क्‍यों  नहीं  करते  हैं  ?

 श्री  एच०  आर०  भारद्वाज  :  हमने  सेंट्रल  अकादमी  के  लिए  भी  ओर  स्टेट्स  के  सारे  चीफ
 जस्टिसज  को  भी  कहा  है  कि  हर  राज्य  में  एक  ऐसी  अकादमी  हो

 ।
 जब  वह  अपने  सुझाव  देंगे  उसके

 बाद  तुरन्त  उस  पर  अमल  किया  अब  ट्रंनिंग  की  आवश्यकता  को  महसूस  किया  गया  है  तो
 इसीलिए  कहा  गया  है  कि  ट्रेनिंग  जरूरी  होनी  जजों  को  और  न्यायाधिकारियों  को  यह  महसूस
 होना  चाहिए  ।

 थोमतो  विद्यावती  आप  उनको  रिमाइन्ड  करा  दीजिए  कि  वह  जल्दी  अकादमी
 बना  लें  ।

 भरी  एच०  आर०  भारद्वाज  :  आपके  रिमाइन्ड  कराने  से  तो  जल्दी  नहीं  बनेंगी  ।

 श्रीमती  विद्यावती  चतुर्वेदों  :  हमारे  रिमाइन्ड  कराने  से  आप  रिमाइन्ड

 श्री  एच०  आर०  आप  यह  समझ  लीजिए  कि  अगर  चीफ  जस्टिसेज  कोई  ट्रेनिंग
 का  प्रोग्राम  देते  हैं  ओर  उसको  लागू  नहीं  किया  जाता  है  तो  इसकी  शिकायत  होनी  चाहिए  ।  जब  चीफ
 जस्टिसेज  अपना  प्रोग्राम  न  दे  और  हम  अपनी  तरफ  से  बनायें  तो  यह  गलत  जब  वह
 प्रोग्राम  आ  जाएगा  तो  सेंटर  और  स्टेटों  में  तुरन्त  उस  पर  कार्यवाही  होगी  ।

 ओ  कालो  प्रसाद  पॉडेय  :  माननीय  मन्त्री  जी  के  उत्तर  से  भी  स्पष्ट  है  कि हम  अकादमी  की
 स्थापना  करना  चाहते  उन्होंने  अपने  जवाब  में  भी  कहा  है  कि  जब  मुख्य  न्यायाधीश  अपने  सुझाव
 भेजेंगे  तो  उन पर  अमल  क्‍या  यह  सही  है  कि  15-1-86  के  मुख्य  न्यायाघीश  ने  अपने
 राजस्थान  के  दोरे  के  क्रम  में  यह  घोषणा  की  थी  कि  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  बड़े  पैमाने  पर  लंबित
 मामलों  को  मुह  नजर  रखते  हुए  न्‍्यायाधिकारियों  की  कार्यकुशलता  पर  प्रश्न-चिन्ह  लग  जाता  है  ?  इस
 परिस्थिति  को  महं  नजर  रखते  हुए  आपने  भी  कहा  कि  मुख्य  न्यायाधीश  का  जब  सुझाव  मेरा
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 कहना  यह  है  कि  मुख्य  न्यायाधीश  की  भी  वही  चिन्ता  है  जो  आपकी  इसको  महं  नजर  रखते  हुए
 आप  एक  निश्चित  अवधि  तय  करें  कि  कितनी  जल्दी  अकादमी  की  स्थापनां  कर  दी  जाएगी  ?

 श्री  एच०  आर०  भारद्वाज  :  जिस  दिन  चोफ  जस्टिस  की  सिफारिश  आ  हमने  अपनी
 तरफ  से  सेंटर  में  अकादमी  बना  सकते  हैं  ।  जहां  तक  राज्यों  का  सवाल  यह  सरकार  उस  पर  आपको
 कोई  आश्वासन  यह  सर्वंथा  अनुचित  है  ।

 ]

 सेयद  शाहब॒द्दीन  :  अध्यक्ष  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  तभी  होता  है  जबकि  काडर  विद्यमान

 हो  ।  न्यायिक  सेवा  के  लिए  राज्य  काडर  विद्यमान  हैं  और  मैं  यह  समझता  हूं  कि  सम्बन्धित  उच्च
 न्यायालयों  द्वारा  न्यायाधीशों  को  सेवा-काल  के  दोरान  अथवा  नियुक्ति  के  समय  उनको  प्रशिक्षण  दिय
 जाता  हमारा  सम्बन्ध  केन्द्रीय  स्थिति  से

 मैं  माननीय  मनन्‍्त्री  से  जानना  चाहूंगा  कया  वे  केन्द्रीय  न्यायिक  सेवा  को  बनाने  से  पूर्व  संस्थान
 की  स्थापना  करके  उल्टा  काये  नहीं  कर  रहे  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  कया  केन्द्रीय  न्यायिक  सेवा  के
 गठन  तथा  उसकी  स्थापना  करने  के  काये  में  कोई  प्रगति  हुई

 क्रो  एच०  आर०  भारद्वाज  :  भारतीय  न्यायिक  सेवा  भी  विचाराधीन  है  परन्तु  न्यायाधीशों
 को  प्रशिक्षण  देने  का  कार्य  उसमें  नहीं  आता  वह  बिल्कुल  ही  एक  अलग  प्रश्न  है  ।

 चुनाव  कानूनों  में  संशोधन

 +24.  श्री  राजकुमार  राया  :

 थ्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :

 क्या  विधि  और  न्याय  सन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  चुनाव  कानूनों  में  सशोधन  करने  हेतु  एक  विधान  प्रस्तुत  करने  का
 विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ]

 विधि  झौर  न्याय  मन्‍्त्री  ए०  के०  :  जी  हां  ।  सरकार  निर्वाचनों  में  सुधार  लाने
 की  दृष्टि  से  निर्वाचन  विधि  का  संशोधन  करने  के  लिए  उत्सुक

 निर्वाचन  आयोग  ने  निर्वाचन-सुधार  सम्बन्धी  पहले  कुछ  सुझाव  भेजे  निर्वाचन
 आयोग  के  साथ  आगे  विचार-विमश्श  चल  रहा  विस्तृत  रूप  से  समीक्षा  कर  लेने  और  विभिन्‍न
 प्रस्तावों  पर  प्रारम्भिक  दृष्टिकोण  निश्चित  करने  के  पश्चात  ही  सरकार  राजनैतिक  दलों  के  साथ
 विचार-विमश  करेगी  ।  इस  प्रक्रम  पर  उन  प्रस्तावों  के  बारे  जो  राजनैतिक  दलों  के  साथ
 विमर्श  के  आधार  पर  सामने  आ  सकते  अभी  कुछ  बताना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 ]

 भरी  राजकुमार  राय  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  उस  पर  कंसल्टेशन  चल

 रहा  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  आखिर  यह  कंसल्टेशन  कब  तक  इसका
 कोई  अन्त  है  ?  सरकार  इस  बारे  में  अपनी  खुद  क्या  राय  रखती  उसके  अपने  व्यूज  क्‍या  अगर
 अपोजिशन  लीडरस्स  से  कन्सल्टेशन  में  देर  लगती  है  यह  माननीय  मन्त्री  या  सरकार  अपने  खुद  व्यू  नहीं
 रखता  है  तो  क्या  हमारे  सजेश्चन  पर  चुनाव  आयोग  से  ही  कोई  फाइंशिंग  की  व्यवस्था  मन्त्री  महोदय
 करेंगे  और  कोई  ऐसी  व्यवस्था  करेंगे  ताकि  इंडिपेडेंट  और  अन-सोशल  नेचर  के  लोग  चुनाव  न  लड़
 सकें  और  इससे  शण्वर्नमेंट  के  लिए  रास्ता  साफ  हों  सके  ।

 ]

 श्री  ए०  के०  सेन  :  चुनाव  आयोग  के  साथ  विचार-विमर्श  करने  सम्बन्धी  सीमा  निर्धारित
 करना  बहुत  मुश्किल  है  क्‍योंकि  चुनाव  प्रक्रिया  हमारी  लोकतांत्रिक  प्रणाली  की  मुख्य  धुरी  है और
 सामान्यतः  प्रक्रिया  समय  की  कसौटी  पर  खरी  उतरी  हैं  ओर  पिछली  बार  जो  हमने  किया  वह  1976
 में  किया  था  और  उसके  पश्चात्‌  विभिन्‍न  प्रस्ताव  आए  उनमें  से  कुछ  संविधान  संशोधन  की

 वजह  से  उत्पन्न  हुए  हैं  और  सरकार  उन  सब  पर  विचार  कर  रही  है  ।  संविधान  संशोधन  के  बारे  में

 वह  एक  बहुत  हो  महत्वपूर्ण  प्रश्न  था  ।  बहुत  से  अन्य  महत्वपूर्ण  प्रश्न  उठाए  गए  हैं  और  वित्तीय  तथा
 अन्य  उलझनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनकी  पूरी  तरह  से  जांच  करने  की  आवश्यकता  है  ।  उदाहरण
 के  तौर  पर  एक  राजनैतिक  कोष  तथा  निर्वाचन  कोष  को  स्थापना  करने  का  प्रश्न  एक  ऐसा  विषय

 है  जिस  पर  बहुत  जल्दबाजी  तथा  तीब्र  गति  से  बातचीत  नहीं  की  जा  सकती  ।  मैं  समझता  हूं  कि

 चुनाव  से  सम्बन्धित  सभी  विषयों  में  ये  बेहतर  होगा  कि  हम  प्रंस्तावों  को  अन्तिम  रूप  देने  से  पहले
 राजनैतिक  दलों  के  समक्ष  रखने  पूर्व  उन  पर  विस्तार  से  विचार-विमर्श  कर  हमें  चुनाव  को  प्रक्रिया
 तथा  निर्वाचन  कानूनों  जो  समय  की  कसौटी  पर  खरे  उतरे  जल्दछाजी  में  तय  नहों  करना

 श्री  राजकुमार  राय  :  जहां  चाह  वहां  राह  ।

 आप  कितने  समय  में  कंसल्टेशन  पूरा  कर  लेंगे  जिससे  कि  शीघ्रांतिशीघत्र  इस  मामले  को
 फाइनल  किया  जा  सके  ।

 ह

 श्री  ए०  के०  सेन  :  अध्यक्ष  मैं  इसका  जवाब  दे  चुका  इससे  ज्यादा  जवाब  नहीं
 दे

 शो  सो०  जंगा  रेड्डी  :  अध्यक्ष  मन्त्री  जी  ने  अपने  जवाब  में  समय  की  कोई  निश्चित
 अवधि  नहीं  बताई  है  ।  कैबिनेट  सब-कमेटी  चुनावों  में  सुधार  के  बारे  के  विचार-विमश  कर  रही  है  1
 उसके  क्या  प्रपोजल  हैं  ओर  कहां  तक  इस  बारे  में  विचार-विमर्श  किया  1985  में  राष्ट्रपति  जी
 ने  जो  अभिभाषण  दिया  था  उसमें  उन्होने  स्पष्ट  कहा  कि  :

 ]
 एक  स्वच्छ  सार्वजनिक  जीबन  के  लिए  वचनबद्ध  वह  चाहती  है  कि

 चुनावी  सुधारों  पर  राजनीतिक  दलों  के  साथ  व्यापक  रूप  विचार-विमर्श  करने  में  पहल  की
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 जाए  सरकार  उनके  सहयोग  का  स्वागत  करेगी  ।”

 एक  साल  बीत  जाने  के  बाद  भी  उस  पर  कुछ  भी  कायंवाही  नहीं  हुई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  जवाब  मिल  गया  आप  कोई  दूसरा  सवाल  करिए  ।

 क्रो  सी०  जंगा  रेडडो  :  इस  बारे  में  कैबिनेट  सब-कमेटो  ने  क्या  राय  दी  है और  कब  तक  उस
 राय  को  आप  मानेंगे  ।

 श्री  ए०  के०  सेन  :  जब  प्रपोजल  इलेक्शन  कमीशन  की  ओर  से  आएंगे  तभी  इस  बारे  में  कुछ
 कार्यवाही  होगी  ।  इस  विषय  पर  हम  चर्चा  भी  कर  रहे  इसके  बाद  ही  इसको  फाइनलाइज  किया

 जा  सकेगा  !

 ]

 श्री  बिने्  गोस्वामी  :  निर्वाचन  आयोग  एक  स्वत्तन्त्र  संवेधानिक  निकाय  है  और  जब  एक

 स्वतंत्र  संवंधानिक  निकाय  ने  कुछ  प्रस्ताव  सरकार  के  समक्ष  रखे  हैं  ती  सरकार  को  इन्हें  सावंजनिक
 तौर  पर  बताने  अथवा  कम  से  कमਂ  सभा  के  समक्ष  रखकर  संसद  संदस्यों  तथा  विरोधी  पक्षों  को  इसकी

 जानकारो  देने  में  तथा  निर्वाचत  आयोग  द्वारा  सरकार  को  जो  मुख्य  सुझाव  दिए  हैं  उन्हें  बताने  में  क्यः

 कठिनाई  है  ?  ॥

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  सम्जो  एच०  आर०  उन  सभी  प्रस्तावों

 को  जिन्हें  निवाचचन  आयोग  ने  सरकार  के  पास  भेजा  पहलें  ही  राजनैतिक  दलों  के  पास  भेज  दिया

 गंधा
 ,

 प्री७  सथ  दण्डबले  :  उन्हें  परिचालित  किया  गया  है  और  उन्हें  पढ़कर  सुना  दिया  गया  है  ।

 भरी  दिनेश  गोस्वामी  :  कृपया  हमारे  पास  भी  भेजें  ।  हम  संसद  में  अब  आए

 अध्यक्ष  महोदय  :  देर  से  आने  वालों  को  भी  मिलेंगे  ।

 भी  ए०  के०  सेन  :  माननीय  सदस्य  सम्भवतः  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि  प्रस्तावों  को  अन्तिम

 रूप  दिए  जाने  से  पूर्व  उनकी  सावंजनिक  तौर  पर  चर्चा  करना  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  देने  में  अधिक

 लाभदायक  नहीं  है  ।

 क्रो  सो०  भाखव  रेडडो  :  सरकार  के  समक्ष  श्रस्तावों  की  जांच-पड़ताल  के  कार्य  की

 पुनरावृत्ति  स ेबचने  के  लिए  क्‍या  सरकार  राजनैतिक  दलों  से  कहेगी  कि  निर्वाचन  आयोग  द्वारा

 उन्हें  फ्हले  से  भेजे  गए  प्रस्तावों  पर  वे  अपने  विवरणात्मक  ज्ञापन  भेज  आखिर  में  जब  सरकार
 विरोधी  दलों  से  परामर्श  और  चूंकि  यह  मात्र  एक  ओपचारिकता  तो  क्या  सरकार
 राजनैतिक  दलों  से  अभी  हो  शञापन  मांगने  पर  विचार  करेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अच्छा  क्‍या  आप॑  चर्चा  में  विश्वास  रखते  हैं  ?

 श्री  एच०  आर०  भारदहाज  :  मेरे  विचार  में  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  है  ।  निर्वाचन  आयोग  निर्वाचन
 विधि  में  संशोधनों  का  प्रस्ताथ  करता  है  और  हम  उनको  अपने  दल  सहित  सभी  राजनैतिक  दलों  के
 पास  भेजते  हैं  और  हमें  उनसे  उनकी  टिप्पणियां  प्राप्त  होती  हैं  तथा  हम  बातचीत  करते  हमने
 पहले  भी  चर्चा  की  कुछ  स्वोकार  कर  लिया  गया  था  तथा  कुछ  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया
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 उदाहरण  के  निर्वाचनों  का  खर्च  सरकार  द्वारा  वहन  करना  ।  यह  एक  विषय  है  जिस
 जैसाकि  मुझसे  मंत्री  महोदय  ने  अभी  वाद-विवाद  की  आवश्यकता  है  ।  अन्य  मामलों
 के  बारे  मैं  समझता  हूं  कि  हमने  भी  कतिपय  प्रस्तावों  को  स्वीकार  करके  उनके  बारे  में  कानून  बना
 दिया  ।  अब  असम  तथा  1984  क ेचुनाबों  से  हमें  कुछ  सुराग  प्राप्त  हुए  हैं  कि  कुछ  बातों  को
 किस  प्रकार  से  रोका  जा  सकता  इन  सभी  प्रस्तावों  को  परिचालित  किया  गया  है  और  मैं  निर्वाचन
 आयोग  से  मालूम  करूंगा  कि  क्या  कुछ  राजनैतिक  दलों  ने  इस  बारे  में  सामग्री  को  लौटाया  है
 ओर  उसके  हमने  वायदा  किया  है  कि  इस  पर  आप  जितनी  जल्दी  चर्चा  कराना  हम  उसके

 लिए  त॑यार  हैं  ।  ३
 श्री  ए०  के०  सेन  :  जहां  तक  मुझे  याद  आप  मुझे  स्मरण  करा  सकते  सेव  प्रक्रिया  यह्‌

 रही  है  कि  सरकार  सर्वप्रथम  उन  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  देती  है  जिन्हें  विभिन्‍न  दलों  में  परिचालित
 किया  है  ओर  तब  राजनेतिक  दलों  के  साथ  ओपचारिक  परामर्श  किया  जाता  है  ओर  अब  तक
 आमतौर  पर  सरकार  ने  संसद  सदस्यों  के  समक्ष  केवल  उन  संशोधनों  को  प्रस्तुत  किया  है  जिन्हें  सभी
 राजनैतिक  दलों  की  स्वीकृति  प्राप्त  होती  ह ैतथा  कभी  श्ली  कोई  विवादास्पद  मामला  प्रस्तुत  नहीं  किया
 गया  क्‍योंकि  हमने  निर्वाचन  विधि  को  दलगत  राजनीति  से  ऊपर  रखने  का  प्रयन्न  किया  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  प्रतीक्षा  करें  जब  तंक  कोई  श्रीमती  एक्यूनों  पैदा  न  हो  जाए  ।

 खाना  पकाने  को  गेस  का  उत्पादन  और  खपत

 +25,  श्री  चिन्तामणि  :

 थ्रो  बनवारो  लाल  पुरोहित  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्रशकृतिक  गंस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  त्तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  खाना  पकाने  की  गैस  का  वाधिक  उत्पादन  कितना

 देश  में  खाना  पकाने  की  गैस  की  वाधिक  खफ़्त  अनुमानित  कितनी

 क्‍या  यह  सच  है  कि  खाना  पकाने  की  गैस  के  कनेक्शनों  के  आवेदन  बढ़ी  संख्या में  लंबित

 पड़े  और

 यदि  तो  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  खाना  पकाने  की  गैस  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने

 हेतु  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रहो  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  चन्द्रशेशर  :  से

 एक  विवरण  सभापटल  पर  रख  दिया  गया
 '

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  में  देश  में  एल०  पी०  जी०  का  वार्षिक  उत्पादन  इस  प्रकार  था  :--

 वर्ष  मीट्रिक  टन

 1982-83  रा  575,000
 1983-84  737,000
 1984-85  5  873,000

 il
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 पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  एल०  जी०  पी०  की  खपत  इस  प्रकार  थी  :---

 वर्ष  मीट्रिक  टन

 1982-83  601,000
 1983-84  746,000
 1984-85 5  953,000

 ot  --  --
 31-12-1985  को  एल०  पी०  जी०  कनेब्शनों  की  अलाटमेंट  क ेलिए  लगभग  37  लाख

 आवेदन  बकाया  थे  ।
 न

 .  निम्नलिखित  को  चालू  करने/स्थरीकरण  से  एल०  पी०  जी०  की  उपलब्धता  में  वृद्धि
 होने  की  सम्भावना  है  :--

 हाजिरी  में  ओ०  एन०  जी०  सी०  का  फ्र  क्शनेशन  प्लांट  ।

 बरोनी  रिफाइनरी  का  कोकर  संयंत्र  ।

 विशाखापत्तनम  तथा  बम्बई  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  तथा
 भारत  पेट्रोलियम  रिफाइनरियां  की  विस्थारित  क्षमताओं  के
 स्थिरीकरण  ।

 अतिरिक्त  बाटलिग  क्षमता  को  चालू  करना  ।

 शो  खिन्तामनि  जेना  :  माननीय  मंत्री  ने  अपने  वक्‍तव्य  में  उत्तर  दिया  है  कि  31-1  2-85  तक
 खाना  पकाने  की  गेस  के  कनेक्‍्शनों  के  लिए  लगभग  37  लाख  आबेदन  लम्बित  थे  ओर  कुछ  परियोजनाओं
 के  शुरू  किए  जाने  ओर  कुछ  परियोजनाओं  के  स्थिरीकरण  से  खाना  पकाने  को  गैस  को  उपलब्धता  में

 वृद्धि  होने  की  संभावना  है  ।  क्या  मैं  आदरणीय  मंत्री  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  ये  परियोजनाएं  कब
 तक  पूरो  होने  जा  रही  हैं  ओर  उनके  शुरू  किए  जाने  और  स्थिरीकरण  के  बाद  उनकी  उत्पादन  क्षमता
 कितनी  होगी  ?

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  प्रति  वर्ष  केवल  डेढ़  लाख  से  कम  खाना  पकाने  की  गैस  के  कंनेक्शन
 दे  रहो  है  ?  अगर  ऐसा  है  तो  सरकार  सभी  लम्बित  आवेदनों  को  निपटाने  में  कितना  समय  लेगी  ?  इस
 बोच  उनके  बकाया  मामले  बढ़  इसलिए  देश  के  लोगो  की  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार
 का  क्‍या  कार्यक्रम  है  ?

 मंत्री  ने  अपने  उत्त  र  में  कहा  है  कि सरकार  कुछ  बाटलिंग  संयंत्र  शुरू  करने  जा  रही  वे
 बाटलिंग  संयंत्र  क्या  हैं  और  उनको  स्थापित  करने  में  और  शुरू  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 शो  चन्द्रयोशर  सिह  :  माननोय  सदस्य  ने  बहुत  व्यापक  मुद्दे  उठाये  मैं  उन  सभी  मुद्दों  को
 याद  रखने  का  प्र  यास  करूगा  ओर  उनका  उत्तर  दूंगा  ।

 तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  फ्रक्शनेशन  संयंत्र  हजीरा  में  फरवरी  1987  में  शुरू
 बरौनी  रिफाइनरी  कोकर  संयंत्र  9  1986  को  शुरू  किया  गया  था  ।  रिफाइनरीज  में  ये  सभी
 स्थिरोक रण  कार्यक्रम  पूरे  कर  लिये  यये  हैं  ।
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 अब  मैं  माननीय  सदस्य  को  सारी  स्थिति  संक्षेत  में  उल्लेख  करना  यहां  तीन  मुद्दे
 जिस  पर  समूची  स्थिति  एक  अपेक्षित  गति  या  इसी  गति  पर  चलनी  चाहिए  ।  खाना  पकाने  को  गंस  की
 उपलब्धता  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  अन्त  तक  2380  मीट्रिक  टन  होने  को  सम्भावना
 उस  समय  खाना  पकाने  की  गैस  की  उपलब्धता  में  उत्पादन  ओर  कुछ  आयात  भी  शामिल  हमारे
 देश  में  सिलेण्डर  बनाने  की  काफी  अधिक  क्षमता  भी  परन्तु  वास्तविक  बाघा  बाटलिग  क्षमता  की

 इस  समय  एल  पी  जी  पर  कार्य  चल  रहा  और  यह  1-4-1988  तक  पूरा  हो  जायेगा  जिससे
 वर्तमान  बाटलिंग  क्षमता  9.70  लाग  टन  से  बढ़कर  16  लाग  टन  तक  हो  लेकिन  वहां
 खाना  पकाने  की  गैस  की  उपलब्धता  औन  बाटलिंग  क्षमता  में  अन्तर  रह  जायेगा  ।  इसलिए  हमने  एल०
 पी०  जी०  1५  का  प्रस्ताब  रखा  है  ।  व्यवहायंता  प्रतिवदेन  तेयार  किया  जा  रहा  लेकिन  संसाधनों
 की  कमी  से  योजना  आयोग  को  एल०  पो०  जी०  बाटलिंग  परियोजना  को  अभी  तक  मजूरी  नहीं  दे
 पाया  इसलिए  एल०  पी०  जी०  को  उपलब्धता  और  बाटलिंग  क्षमता  में  7.8  लाख  टन  का  अन्तर

 रह  जायेगा  |  यदि  हम  समस्त  खाना  पकाने  की  गैस  को  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  उपयोग  करने  में
 समर्थ  हो  जाते  हैं  तो  हम  अपने  ग्राहको  की  संख्या  इस  वर्ष  1985-86  के  अंत  में  1  करोड़  की  संख्या  से

 कुछ  अधिक  लगभग  2  करोड़  तक  बढ़ा  पायेंगे  ।  सातवों  योजनावधि  के  दोरान  यह  संख्या  90  से  95
 लाख  लेकिन  यह  क्षमता  बाटलिंग  की  वृद्धि  जिसके  लिए  हम  यत्न  कर  रहे  निर्भर

 करता
 |

 क्री  चिन्तामणि  जेना  :  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  के  समक्ष  दीनबंधु
 नामक  बायो  गैस  जो  कम  खर्चीला  को  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लोगों  में  लोकप्रिय  बनने  का  कोई
 क्रम  है  जिससे  खाना  पकाने  की  गेस  को  मांग  कम  हो  जायेगी  |  अगर  ऐसा  है  तो  वह  कोन  सा
 कार्यक्रम  है  ।  न

 भरी  चन्द्रशोखर  सिह  :  कार्यक्रम  तो  लेकिन  मैं  इसका  ब्यौरा  नहीं  दे  क्योंकि  उसका

 दूसरे  मंत्रालय  से  सम्बन्ध

 ]
 श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  1985  में  37  लाख  एप्लीकेशल्स

 पेंडिग  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  1986  के  अन्त  तक  इन  37  लाख
 एप्लीकेशन्स  में  स ेसरकार  कितनी  विलयर  कर  पायेगी  ?

 ]
 ओ  चन्द्रयोखर  31-12-1985  तक  उपलब्धि  12.70  लाख  थी  और  1986-87  के

 अस्थायी  लक्ष्य  16  लाख  है  ।  यह  बकाया  हमेशा  क्योंकि  नये  मामले  दज्  होंगे  ।

 थ्री  जी०  जी०  मंत्री  महोदय  ने  देश  में  अधिक  सिलेंण्डरों  के  बारे  में  कहा  है  यह  भी  सच
 है  कि  प्राकृतिक  गेस  बहुत  अधिक  मात्रा  में  जलाकर  नष्ट  की  जा  रही  है  और  वह  बाटलिंग  क्षमता
 की  कठिनाइयों  के  बारे  में  बात  करते  हैं  अब  हमारे  अनाड़ी  व्यक्तियों  को  यह  बात  समझ  में  नहीं
 गाती  है

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  वह  अनाड़ी  व्यवित  नहीं  हैं  ।  वह  एक  बुद्धिमान  व्यक्ति  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  बाटलिंग  की  बात  कर  रहे  हैं
 ।
 वाटलिंग  बहुत  प्रकार  से  हो  सकती
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 श्री  जो०  जो०  स्वेल  :  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आती  ।  आपके  पास  बहुत  अधिक  मात्रा  में
 सिलेंडर  हैं  ।  आपके  पाप्ष  गेंस  की  अधिकता  है  जो  आप  जलाकर  नष्ट  कर  रहे  हैं  ।  वास्तव  में  आपकी
 कठिनाइयां  क्‍या  हैं  ?

 श्री  चन्द्र  शेखर  सिह  :  मेने  वास्तव  में  यह  कहकर  सदन  को  विश्वास  में  लिया  था  कि  बाघा

 अध्यक्ष  महोदय  :  बाटलिग  में  बाघा  है  ।

 श्री  चन्द्र  दोखर  सिह  :  वास्तविक  बाधा  बाटलिंग  क्षमता  की  वर्तमान  क्षमता  के  बारे  में  इस
 देश  में  सिलेन्डरों  के  निर्माण  की  क्षमता  बहुत  अधिक  146  लाख  सिलेण्डर  हम  उस  स्तर  तक

 नहों  पहुंच  सकते  ।  जहां  तक  सिलेण्डरों  के  निर्माण  की  क्षमता  का  सम्बन्ध  वहां  हमेशा  ही  अधिक
 क्षमता  रहेगी  |  जहां  तक  गेम  जलने  की  प्रश्न  है  मैं  सदन  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  भारत  के
 पश्चिमी  तट  में  गेस  जलाकर  नष्ट  करने  के  मामलोंਂ  में  शीत्र  कमी  हो  जाने  की  संभावना

 लेकिन  असम  अराकान  क्षेत्र  में  इसे  जलाया  जा  रहा  है  ओर  यह  दो  कारणों  से  कुछ  और  सः
 के  लिए  जारी  रहेगा  क्योंकि  गेस  फोल्ड  बड़े  क्षेत्र  में  फला  हुआ  है  ओर  कुछ  वे  उद्योग  जिन्हें  उपलब्ध
 गस  की  उपयोग  करने  के  लिए  योजना  बनाई  वे  समय  पर  तेयार  न  हो

 हाल  ही  में  असम  के  मुख्य  मन्‍्त्रो  मुझे  मिले  थे  और  मैंने  अपने  प्रस्ताव  पर  बल  दिया  कि  उन्हें
 उपलब्ध  गैस  के  उपयोग  के  लिए  समर्थ  होना  चाहिए  ,  हम  उन्हें  उद्योगों  ओर  विद्युत  संयंत्रों  को  स्थापित
 करने  के  लिए  इसे  उपलब्ध  कराएंगे  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  सिलेन्डर  समय  पर  क्‍यों  नहीं  भरे  जा  रहे  हैं  ।

 प्रो०  जी०  स्वेल  :  मैं  जानता  हूं  कि  उत्तर  पूर्वीय  भारत  में  रसोई  की  गेस  की  बहुत
 मांग  आप  इसकी  सप्लाई  म्यों  नहीं  करते  हो  ?

 श्री  चन्द्रशोखर  सिह  :  वास्तविक  समस्या  सिलेण्डरों  को  भरने  को  सीमित  क्षमता  की  भरने
 की  क्षमता  को  बढ़ाना  होगा  ।

 प्रो०  जो०  जी०  स्थेल  :  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  कठिनाई

 श्री  चन्द्रशोखर  उत्तर-पूर्व  में  जो  गेस  उपलब्ध  उसे  कुछ  उद्योगों  द्वारा  उपयोग

 किए  जाने  की  योजना  कई  उद्योगों  की  स्थापना  की  जा  रही  अनेक  अन्य  बाघाओं  के

 वहां  की  स्थिति  के  कारण  त्तथा  संसाधनों  के  अभाव  के  कारण  वे  समय  पर  नहीं
 पनप  पाते  हैं  ।  वे  ऐसा  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  और  वे  हमसे  वचनबद्धता  चाहते  हैं  कि  उद्योगों  की
 स्थापना  के  लिए  गंस  उपलब्ध  कराई  जाए  ।

 जहां  तक  पूरे  देश  में  सिलेण्डरों  की  भरने  की  क्षमता  का  संबंध  उसके  लिए  निश्चय  ही
 विवशता  इसकी  पूरी  होने  को  सम्भावना  यदि  वे  इसे  योजना  की  अवधि  के  दोरान  और
 भागे  बढ़ाना  चाहते  हैं  ।

 सोटर  गाड़ियों  के  पुजों  क ेलिए  जापान  के  साथ  सहयोग  करार

 *26.  थो  बजमोहन  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 पिछले  दो  वर्षों  में  मोटर  गाड़ियों  के  पुर्जों  के  निर्माण  के  लिए  जापान  तथा  अन्य  देशों
 के  साथ  कितने  सहयोग  करार  किए  गए

 क्या  ऐसे  सहयोग  करारों  से  स्वदेशो  निर्माताओं  पर  पड़ने  वाले  कुप्रभाव  के  बारे  में  कोई
 अध्ययन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एसम०  :  वर्ष  1984  ओर
 1985  में  मोटर  गाड़ी  सहायक  क्षेत्र  में  83  नियमित  विदेशी  सहयोग  मंजूर  किए  गए  इनमें  से

 22  सहयोग  जापानी  निर्माताओं  के  साथ

 ओर  नहीं  ।

 थी  बजभोहन  महन्तो  :  मैं  नहीं  जानता  हुं  कि  83  नियमित  सहयोगों  में  से  कितने  अनियमित

 सहयोग  हैं  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  सहयोग  करार  में  प्रौद्योगिकी  का  स्थानान्तरण  का  उल्लेख
 किया  गया  यदि  तो  किस  श्रेणी  अर्थात्‌  जो  देश  में  उपलब्ध  नहीं  है  उसका  आयात  किया
 जा  रहां  है  या  जो  देश  में  उपलब्ध  लेकिन  उच्च  घरेलू  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 इसका  आयात  किया  जा  रहा  या  निर्यात  संभाव्यता  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  इसके  बारे  में
 किस  श्रेणी  में  कितने  सहयोग  करार  हुए  हैं  ।

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी  )  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देंना  चाहता  हूं  कि

 इसमें  कोई  अनियमितता  नहीं  हुई  केवल  नियमित  सहयोग  हुए  कुछ  समय  से  विभिन्‍न  सहयोगों
 पर  बातचीत  हुई  है  और  समाचार  पत्रों  में  इसका  उल्लेख  किया  गया  इसमें  उसका  उल्लेख

 होगा  ।

 सहयोगों  की  संख्या  पर  आते  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  ये  सहयोग  मुख्य  रूप  से  वाहनों
 को  नई  किस्मों  के  आगमन  को  बताते  जिनको  देश  में  कलपुर्जों  की  उपलब्धता  के  बारे  में  नई
 विशिष्टि  और  नए  मानक  की  आवश्यकता  है  ।

 माननीय  सदस्य  उस  स्वचलित  परिवर्तन  के  बारे  में  जानते  हैं  जो  देश  में  चल  रहा  है  ।
 विभिनन  क्षेत्रों  दो  पहिए  वाली  त्तीन  पहिए  वाली  गाड़ी  चार  पहिए  वाली  गाड़ी  में  नए
 माडल  आ  रहे  हैं  ओर  इनके  लिए  नए  कलपुर्जों  की  आवश्यकता  है  आटो  उद्योग  के  विकास  के  लिए
 यह  आवश्यक  है  बल्कि  सर्वोत्कृष्ट  है  कि  हमारे  पास  नए  कलपुर्जे  होने

 माननीय  सदस्य  यह  जयनकर  खुश  होंगे  कि  इनमें  से  बहुत  से  आटो  सहायक  उद्योगों  ने  तो
 अभी  देशी  आटो  सहायक  पुजों  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  वे  इस  नए  किस्म  के  पुर्जों  के  निर्माण  के  लिए
 भी  सहयोग  कर  रहे  हैं  जंसा  कि  मैंने  अपने  उत्तर  में  बताया  83  सहयोगों  में  से  22  जापानी
 निर्माताओं  के  साथ  हैं  ओर  इन  22  में  से  12  मौजूदा  निर्माताओं  के  साथ  हैं  ।  83  सहयोगों  में  से
 43  निर्माता  मौजूदा  निर्माता  भी  वे  आंटो  सहायक  उद्योग  के  क्षेत्र  में  अपनी  प्रौद्योगिकी  को

 आधुनिक  बनाने  में  पूरा  सहयोग  कर  रहे
 थी  बजसोहन  महन्तो  :  मेरे  प्रश्न  के  भाग  में  मैंने  पूछा  था  कि  क्या  ऐसे  सहयोग

 करारों  से  स्वदेशी  निर्माताओं  पर  पड़ने  वाले  कुप्रभाव  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  ।  इसका
 उत्तर  यह  है  कि  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया  जहां  तक  मौजूदा  भारतीय  उद्योग-का  सम्बन्ध  है
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 वे  सहयोग  में  शामिल  हो  रहे  लेकिन  मेरा  प्रश्न  यंह  होगा  कि  क्या  इस  सहयोग  के  द्वारा  भारतीय
 देशी  उद्योग  प्रभावित  होंगे  और  यह  भी  कि  प्रौद्योगिकी  का  पूरा  देशोकरण  कब  तक  संभव
 होगा  ?

 शी  नारायण  दत्त  तिवारी  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  हमारी  देशी
 सामथ्यं  पर  वास्तविक  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  |  इसमें  सुधार  और  आधुनिकीकरण  होगा  जो  आधुनिक
 समय  में  आवश्यक  सामान्यतः  सहायक  उद्योगों  ने  स्वचालित  उद्योग  के  क्षेत्र  में  इस  तरह  के  विकास
 का  स्वागत  किया  उन्होंने  इसका  स्वागत  किया  है  और  इसका  प्रमाण  आटो-एक्सपो  86  प्रदर्शनी
 में  मिल  गया  था  जो  हाल ही  में  प्रगति  मंदान  में  हुई  थी  ।

 श्री  एस  ०  जयपाल  रेड्डी  :  मूल  माडलों  के  बारे  में  हमें  कब  करार  सहयोग  करना  है  क्या  हमें
 सहायक  कलपुर्जों  के  बारे  में  अलग  से  सहयोग  को  भी  बढ़ावा  देना  चाहिए  ?  क्‍या  स्वदेशी  को  आधुनिक
 प्रौद्योगिकी  बनाने  का  यह  उत्तम  तरीका  मैं  मंत्री  जी  से जानना  चाहता  हूं  कि  यहां  पर  आप  कहां
 से  रास्ता  निकालते  हैं  ?

 प्रो०  मध  दण्डवते  :  यह  थोड़ा-थोड़ा  करके  करने  का  तरीका  है  ।

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  माननीय  सदस्य  सहमत  होंगे  कि  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  की
 आवश्यकताओं  को  देखते  हुए  दोनों  मनिवायं  विश्व  के  अधिकतर  विकसित  देशों  में  सहायक
 विकास  को  भी  बहुत  अनिवायं  समझा  जाता  है  ताकि  मूल  माडलों  की  आवश्यकताओं  को  भी  उनके
 द्वारा  पूरा  किया  जा  सके  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इसमें  कोई  बुराई  नहीं  बल्कि  यह  अधिकतर
 देशों  में  सामान्य  प्रक्रिया  है  |

 श्री  नरेश  चन्द्र  चतुर्बंदो  :  अध्यक्ष  आटो  दण्डस्ट्री  को  बढ़ाने  के  लिए  जो  कार्यक्रम  बनाए
 जा  रहे  हैं  और  इन  पर  इतना  जोर  दिया  जा  रहा  तो  इन  सब  चीजों  को  बनाने  में  और  उनको
 चलाने  में  जिस  पदार्थ  की  असली  जरूरत  वह  पेट्रोलियम  है  और  जब  पेट्रोल  के  मूल्य  में  वृद्धि

 तो  एक  तक  यह  दिया  गया  था  कि  इसकी  खपत  कम  इसबिए  मूल्य  वृद्धि  की  गई  है  लेकिन
 आटो  इण्डस्ट्री  को  आप  बराबर  बढ़ाते  जा  रहे  हैं  और  वाहन  बनाते  जा  रहे  जिनसे  पेट्रोल  वर्ग  रह  की
 खपत  बढ़ेगी  ।  तो  मैं  उद्योग  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  साधनों  में  कुछ
 कटौती  करेंगे  या  उनको  बढ़ाते  चले  जाएंगे  ।

 ह

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  सम्मानित  सदस्य  सहमत  होंगे  कि  इस  समय  हमारे  यहां  एक
 चल  रही  है  और  यह  भौद्योगीकरण  को  प्रक्रिया  है  और  इस  आधुनिकीकरण  के  सन्दर्भ  में  यह

 अत्यावश्यक  है  कि  पेट्रोल  का  जो  उत्पादन  है  और  इसका  जो  प्रयोजन  वह  प्रयोजन  प्रति  लीटर
 अधिक  हो  सके  ।  यह  बहुत  आवश्यक  सारे  संसार  में  इस  समय  इस  प्रकार  के  इंजनों  का  उत्पादन
 क्या  जा  रहा  है  जोकि  कम  से  कम  पेट्रोल  को  इस्तेमाल  करते  अब  मारुति  गाड़ो  की  जो  उपादयता

 यह  है  कि  वह  एक  लीटर  में  अधिक  किलोमीटर  चलती  है  और  इस  तरह  से  पेटोल  की  बचत  होती
 तो  हमारा  प्रस्ताव  यह  है  कि  इस  प्रकार  की  टक्‍नोलाजी  लाई  जिससे  पेट्रोल  की  खपत

 कम  हो  और  उसी  पेट्रोल  के  अन्तगंत  हमारा  अधिक  माइलेज  हो  सके  और  ज्यादा  किलोमीटर  गाड़ी
 चल  सके  ।

 श्री  बालासाहेब  विश्ले  पाठिल  :  पेट्रोल  की  खपत  करने  के  लिए  जब  हम  आगे  जा  रहे  हैं  और
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 आटो  इण्डस्ट्री  को  माड़े  नाइज  करने  जा  रहे  तो  जिस  तरह  से  इण्डस्ट्रियल  एल्कोहल  को  ब्राजील

 ने  गैसोलीन  में  कन्वर्ट  कर  क्या  इस  तरह  का  सुझाव  सरकार  के  सामने  है  जिससे  हम  पेट्रोल  की

 खपत  कम  कर  सकें  ?

 क्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  सम्मानित  सदस्य  का  सुझाव  वैसे  विचा  रणीय  है  लेकिन  आज

 संदर्भ  में  हम  ब्राजील  से  अपनी  तुलना  नहीं  कर  सकते  ।

 ब्राजील  में  चौनी  का  उत्पादन  गन्ने  से  नहीं  होता  है  ।  वहां  गन्ने  से  अल्कोहल  बनता

 वहां  चीनी  का  उत्पादन  नाममात्र  को  करते  हैं  ।  जो  मुझे  बताया  गया  जो  मेरो  सूचना  है  उसके

 आधार  पर  मैं  कह  रहा  हूं  कि  ब्राजील  में  गन्ने  का उपयोग  केवल  अल्कोहल  बनाने  के  लिए  होता  है  ।

 हमारे  यहां  जो  व्यवस्था  है  उसमें  गन्ने  से  मुख्यतः  चीनी  बनायी  जाती  उसके  बाद  उसको  शीरा

 वगरह  के  लिए  इस्तेमाल  करते  हैं  ।

 ]

 विद्युत  उत्पादन  के  लिए  विदेशी  सहायता

 #98.  श्री  बालासाहेब  विखे  पाटिल  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बत'ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  देश  में  10,000  मेगावाट  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  क्षमदा  स्थापित

 करने  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विदेशी  सहायता  प्राप्त  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार

 कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय
 संसाधनों  से  प्राप्त  द्विपक्षीय  सहायता  और  विभिन्‍न  संघों  से  प्राप्त  सहाण्ता  सहित  विदेशी

 सहायता  से  अनेक  विद्युत  परियोजनाएं  स्थापित  की  गई  हैं  ।  यह  प्रथा  सातवीं  योजना  के  दौरान  जारी

 रहेगी  ।  विदेशी  सहायता  कितनी  मात्रा  में  प्राप्त  की  जाएगी  इस  बात  का  निर्धारण  योजना  के  प्रथम
 वर्ष  के  कार्य-निष्पादन  के  बाद  प्राप्त  होने  वाले  अतिरिक्त  आन्तरिक  साधनों  की  मात्रा  के  आधार  पर
 किया

 जिन  परियोजनाओं  के  लिए  सातवीं  योजना  में  पूरा  प्रावधान  नहीं  किया  गया  है  अथवा
 कोई  प्रावधान  उपलब्ध  नहीं  है  परन्तु  जिन्हें  शीघ्र  ही  चालू  किए  जाने  को  आशा  है  और  जो  क्षेत्रीय

 महत्व  की  उन्हें  बिदेशी  सहायता  के  लिए  प्रस्तुत  किया  जाएगा  तथा  प्रत्येक  प्रस्ताव  पर  उसके
 दोष  के  आघार  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 थ्रो  बालासाहेब  विखे  पाटिल  :  स्पीकर  अभी  मैंने  जो  प्रश्न  पूछा  था  fe

 क्या  सरकार  10,000  मेगावाट  अतिरिक्त  विद्युत  क्षमता  स्थापित  करने  के  लिए  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  विदेशी  सहायता  प्राप्त  करने  ह्ले  प्रस्ताव  पर  ब्िचार  कर  रही  है  ।
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 उत्तर  में  कुछ  नहीं  दिया  ।  हम  जो  पंचवर्षीय  योजनाएं  बना  रहे  हैं  उनके  हिसाब  से  हम  आगे
 जा  रहे  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  पिछली  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  शुरू  में  बिजली  के  लिए  यह
 कहा  गया  था  कि  हम  15  साल  को  एक  लम्बी  अवधि  की  योजना  बनाने  जा  रहे  उस  15  साल
 की  लम्बी  अवधि  की  योजना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अभी  तक  फैसला  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ?  कम  से
 कम  सातवीं  योजना  अवधि  के  लिए  तो  फँसला  किया  जाना  चाहिए  थां  जो  अब  हम  बिजली  के  लिए
 घनराशि  की  मांग  कर  रहे

 शो  आरिफ  मोहम्मव  खां  :  श्रीमन्‌  मैंने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  जिस  तरह  से  अब  से  पहली
 पंचवर्षीय  योजनाओं  में  विद्यत  क ेविकास  को  योजनाओं  के  उनको  लगाने  के  लिए  हम  बाहर
 से  आथिक  सहायता  लेते  रहे  हैं  उसी  के  आधार  पर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  कुछ  प्रोजेक्ट्स
 को  लिया  जा  सकता  है  जिसका  फँसला  उनके  गुण  दोष  के  आधार  पर  किया  जाएगा  ।  सभी  योजनाओं
 में  विद्युत  की  परियोजनाओं  के  लिए  पांच  वर्ष  के  वास्ते  लक्ष्य  निर्धारित  किए  जाते  हैं  और  उन्हीं  लक्ष्य
 के  अनुसार  जो  अचीवमेंट्स  हुई  हैं  उनको  देखा  जाता

 श्री  बालासाहेब  विखे  पाटिल  :  मैंने  पूछा  था  कि  15  साल  के  लिए  कोई  योजना  बनी
 उसके  बारे  में  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  ।

 मेरा  दूसरा  सवाल  यह  है  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  हमने  विदेशों  स ेकितना  घन  लिया
 और  उससे  अभो  तक  हमने  कितनो  कंपेसिटी  इन्स्टाल्ड  की  या  कमीशंड  की  और  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  बिदेशी  धनराशि  से  कितनी  कंपेसिटी  इन्स्टाल्ड  करने  जा  रहे  हैं  ।

 मेरा  तीसरा  प्रश्न  यह  होगा  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  बिजली  की  कमी  नहीं
 ऐसा  हमारे  प्रधान  मंत्री  जो  न ेसदन  को  आश्वाशन  दिया  था  |  उसको  पूरा  करने  के  लिए  आप  कैसी
 योजना  बनाने  जा  रहे  हैं  क्योंकि  जब  अभी  तक  आप  घनराशि  की  बात  कर  रहे  हैं  तो  फिर  आश्वासन
 कंसे  पूरा  होगा  ?

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  इस  समय  देश  में  बिजली  की  कुल  उत्पादन  क्षमता  45  हजार
 मेगावाट  है  और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  में  यह  क्षमता  28  हजार  मेगावाट  थी  ।  इसका
 मतलब  है  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  और  उसके  आरम्भ  से  कुल  उत्पादन  क्षमता  लगभग
 50  प्रतिशत  बढ़ाई  गई  सर्वे  कमेटी  रिपोर्ट  जिसको  कि  देश  में  सातवीं  पंचवर्षीय  णोजना
 के  अन्त  तक  बिजली  की  कुल  कितनी  आवश्यकता  होनी  है  इसका  अनुमान  लगाने  के  लिए  बनाया
 गया  कितना  प्रावधान  हमारी  योजना  में  किया  जाना  उसके  लिए  सिफारिश  करनी
 उसके  अनुसार  उस  कमेटी  की  सिफारिश  के  आधार  पर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  30595  मेगावाट
 अधिक  क्षमता  लगाने  की  सिफारिश  की  गई  थी  और  65000  करोड़  रुपया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 में  प्रावधान  करने  क्री  सिफारिश  की  लेकिन  संसाधनों  में  कमी  होने  क ेकारण  जो  कटौतियां  की

 उससे  विद्युत  विभाग  पर  भी  असर  पड़ा  ओर  हमें  34000  करोड़  से  कुछ  अधिक  रु  पया  सातवों
 पंचवर्षीय  योजना  में  जिसमें  हमने  22245  मेगावाट  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  अधिक
 क्षमता  लाने  का  लक्ष्य  अपने  लिए  निर्धारित  लेकिन  उसी  समिति  के  अनुमान  के  अनुसार
 22000  मेगावाट  क्षमता  लाने  के  बाद  हमारे  पास  जो  फर्क  रह  गया  मांग  में  और  हमारे  पास
 प्रतिष्ठापित  क्षमता  में  वो  लगभग  10000  मेगावाट  का  रह  अब  10000  मेगावाट  के  फर्क

 को
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 दूर  करने  के  लिए  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  के  जो  निर्देश  हैं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  अन्त  -
 तक  कोई  भी  शार्टेज  नहीं  रहनी  अन्तर  नहीं  रहना  इसलिए  इसके  लिए  साधन

 जुटाने  का  प्रयास  कर  रहे  अपने  देश  में  भो  उसके  लिए  संप्ताघन  जुटाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं
 ओर  बाहर  से  भी  जो  प्रस्ताव  हमें  मिल  रहे  हैं  उस  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  और  जैसे  पहले
 निवेदन  किया  है  कि  हर  प्रस्ताव  टेक्नीकल  आसपेक्ट  पर  डिपार्टमेंट  आफ  पावर  एण्ड  फाइनांशल
 पैकेजेज  की  जो  ट्म्सं  एण्ड  कंडोशंस  हैं  उसको  डिपार्टमेंट  आफ  इकनामिक  अफेयर्स  परीक्षण  करेगा
 और  उस  आधार  उसके  गुण  दोष  के  आधार  पर  फैसला  फिया  जाएगा  ।

 श्री  गिरधासे  लाल  व्यास  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननोथ  मंत्री  जी  से जानना  चाहता
 जेसा  इन्होंने  अभी  कहा  कि  गुण  दोष  के  आधार  पर  सलेक्ट  किए  जाएंगे  तो  दोष  तो  कहीं  रह  नहों

 जाता  ,  जब  माननीय  प्रधान  मंत्री  जो  ने  कहा  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  उत्पादन  बढ़ाएंगे  तो  फिर  ऐसी
 हालत  में  राजस्थान  में  जो  कि  सबसे  ज्यादा  कमी  बिजली  के  साधनों  में  सबसे  ज्यादा  कमी
 वाला  प्रदेश  उसको  गुणों  के  आधार  पर  प्रोजेक्ट  लगाने  के  लिए  सलेक्ट  करेंगे  या  नहीं  ?

 श्री  आरिफ  मोहम्भद  खां  :  माननोय  अध्यक्ष  ज़ब  कहा  कि  आवश्यकता  में  और
 जो  प्रतिष्ठापित  क्षमता  है  उसमें  फर्क  नहीं  रहने  का  निर्देश  म।ननीय  प्रधान  मंत्री  जो  का  है  और  हमारी
 योजना  पूरे  देश  के  लिए  है  ।  देश  के  किसी  भी  भाग  में  वो  फक  नहीं  रहना  इसका  पूरा
 प्रयास  किया  *

 थ्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  मैंने  राजस्थान  के  लिए  पटिकुलरलो  पूछा

 थो  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  राजस्थान  भी  इस  देश  का  ही  एक  प्रदेश  है  ।

 श्री  गिरघारो  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  मुझे  आपका  प्रोटेक्शन  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आदेश दे  दें  ?

 शी  गिरधारी  लाल  ज्यास  :  दे  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अच्छा  ठीक  है  ।

 सरकारों  तथा  गर-सरकारो  क्षेत्र  में  पूंजी  निवेश  में  असमानता  के
 कारण  ओद्योमोकरथण  में  असंतुलन

 +29,  श्री  हरोश  रावत  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :
 छठो  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी

 क्षेत्रों
 में

 ओद्योगीकरण  पर  प्रति  व्यक्ति  कितना-कितना  पूंजी  निषेश  किया  गया
 क्‍या  बह  सच  है  कि  पूंजी  निवेश  में  हुई  इस  असमानता  के  कारण  विभिन्‍न  राज्यों  में

 भोद्योगीकरण  की  गति  में  भारी  असंतुलन  हुआ  और

 यदि  तो  चालू  योजनावधि  के  दौरान  इस  असन्तुलन  को  दूर  करने  के  लिए  उनके
 मंत्रालय  द्वारा  यह  कार्यवाही  की  जाएगी  ?

 उद्योग  संत्रो  नारायण  दत्त  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा
 जाता  है  ।
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 विवरण

 सरकारी  तथा  गर-स  रकारी  क्षेत्रों  में  ओद्योगीकरण  पर  किये  निवेश  की  राशि  के  राज्यवार

 आंकड़े  अलग-अलग  नहीं  रखे  जाते  ।  उद्योगों  के  वाधिक  सर्वेक्षण  के  माध्यम  से  केन्द्रीय  सांख्यिकीय
 कारखाना  क्षेत्र  के  आंकड़े  इकट्ठ  करता  उद्योगों  के  वार्षिक  सर्वेक्षण  1982-83  सारांश

 परिणामों  और  1981  की  गणना  के  आधार  पर  कारखाने  में  कुंल  नियोजित  पूंजी  तथा  प्रति  व्यक्ति

 पूंजी  निवेश  के  आंकड़े  संलग्न  अनुबन्ध  में  दिए  गए

 किसी  क्षेत्र  अथवा  राज्य  में  ओद्योगीकरण  की  उद्योगों  में  निविश  के  अलावा  कई  अन्य
 तथ्यों  पर  निर्भर  होती  है  जैसे  कि  प्राकृतिक  आधारभूत  कच्चे  कुशल

 उद्यमिता  नेतृत्व  की  उपलब्धता  औद्योगिक  सम्बन्धों  का  वातावरण  तथा  राज्य  सरकारों  की
 ओर  से  उपलब्ध  विभिन्‍न  प्रकार  के  प्रोत्साहन  ओर  सुविधाएं  ।  उद्योगों  का  छितराव  तो  सन्तुलित
 क्षेत्रीप  विकास  को  बढ़ावा  देने  कौ  नीति  का  केवल  एक  पहलू  इस  सम्बन्ध  में  पंचवर्षीय  तथा
 वाधिक  योजनाओं  के  अन्तगंत  किए  गए  उपायों  में  निम्नलिखित  सम्मिलित  हैं---सरकारी  प्रयोजनाओं
 के  स्थापना  स्थल  का  ओद्योगिक  लाइसेंसोकरण  ग्रामीण  तथा  लघु  उद्योगों  का
 ओऔद्योगिक  क्षेत्रों  ओर  बस्तियों  की  आधारभूत  सुविधाओं  का  रियायती  वित्त  तथा
 निवेश  राजसहायता  ।

 मनुबन्ध

 पूंजीਂ  के  कुल  तथा  प्रति  व्यक्ति  राज्यवार  आंकड़ों  का  ब्योरा
 के  वाषिक  सर्वेक्षण  1982-83  परिणामों  तथा

 1981  गणना  के

 नी  तणथदथिओओ
 राज्य  कुल  निवेशित  पूंजी  प्रति  व्यक्ति  निवेशित  पंजी* न्‍

 1  2  3

 क्रान््र  प्रदेश  3572.56  667

 असम  557.29  280

 बिहार  5962.54  853

 गुजरात  5660.31  1660

 हरियाणा  1760.70  1363

 हिमाचल  प्रदेश  517.15  1208

 जम्मू और  कश्मीर  171.41  286

 कर्नाटक  2708.74  729

 केरल  1692.66  665
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 1  2
 |

 3

 मध्य  प्रदेश  4542,27  871

 महाराष्ट्र  10796.86  1720

 मणिपुर  3.04  21

 मेघालय  92.54  691

 नागालैंड  नगण्य  नगण्य

 उड़ीसा  1761.34  668

 पंजाब  2457.45  1464

 राजस्थान  2305.23  673

 तमिलनाडु  5041.58  1041

 त्रिपुरा  17.30  84

 उत्तर  प्रदेश  6853.03  618

 प०  बंगाल  5284.35  968

 *  अनन्तिम

 श्री  हरीश  रावत  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता
 हूं  कि  औद्योगिक  विकास  में  जो  वित्तीय  संस्थाएं  उनका  भो  महत्वपूर्ण  भाग  होता  तो  मुझे  यह
 बताने  की  कृपा  करें  कि  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थाओं  के  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  को  कितना  पूंजी  निवेश
 किया  गया  यदि  पूंजी  निवेश  में  कोई  अन्तर  है  तो  उसको  पाटने  के  विभिन्‍न  संस्थाओं  के  लिए
 जो  केन्द्रीय  संस्थाएं  उनको  क्या  निर्देश  देने  जा  रहे  हैं  ?

 भरी  नारायण  दत्त  तिवारी  :  जो  आंकड़े  हमने  माननीय  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किए
 वो  आंकड़े  जो  अधिष्ठापित  क्षमता  है  ओर  जितना  धन  लगाया  गया  है  उसके  आंकड़े  हैं  ।  इसमें

 भाग  वित्तीय  संस्थाओं  का  ही  तो  जो  प्रति  व्यक्ति  क्षमता  आई  है  उसका  अर्थ  यह
 है  कि  वित्तीय  संस्थाओं  ने  उस  राज्य  में  उतना  धन  लगाया  श्रीमन्‌  भविष्य  के  लिए  *****  ।

 श्री  हरोश्  रावत  :  यदि  कोई  अन्तर  है  तो  उस  अन्तर  को  पाटने  के  लिए  आप  क्‍या  कर
 रहे

 क्रो  नारायण  दत्त  तिवारी  :  श्री  सोमेया  प्लानिंग  सचिव  उनको  अध्यक्षता  में  एक  समिति
 बनाई  गई  है  जो  कि  सारे  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहो  है  ओर  यह  प्रश्न  अवश्य  महत्व  का  है  कि  पिछड़े
 हुए  क्षेत्रों  मे ंऔद्योगिक  उत्पादन  बढ़ाने  क ेलिए  और  वहां  उद्योग  लगाने  के  लिए  वहां  वित्तोय  संस्थाएं
 अधिक  योगदान  दें  ।  इस  सम्बन्ध  में  अवश्य  ही  वित्तीय  सस्थाओं  से  परामश  किया  जाएगा  ।

 भरी  हरी  रावत  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  अपने  स्वभाव  के  विनम्र  स्वभाव  के  अनुसार
 मेरे  उम्र  प्रश्न  का  बड़ा  ही  विनम्र  ओर  सन्तुलित  उत्तर  दिया  मैं  माननोय  मंत्री  जी  से  यह
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 निवेदन  करूंगा  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  जो  अन्तर  है  पूंजीनिवेश  उप्तको  पाटने  के  लिए  आप  कया

 रहे  हैं  ।

 भरी  नारायण  दत्त  तिवारो  :  श्रीमन्‌  मैं  अत्यन्त  नम्नतापूर्वक  उन्होंने  जो  उग्रता  अपने
 प्रश्न  में  नहीं  बताई  उस  उग्रता  ar  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उग्रता  को  नम्नता  से  काटना  चाहते  हैं  ?

 ओ  नारायण  दत्त  तिवारी  :  उम्रता  के  अनुपात  में  दृढ़ता  से  मैं  कहना  चाहता

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 नए  सोमेंट  कारखानों  द्वारा  क्षमता  का  उपयोग

 +217.  श्री  चिन्तामणि  पाष५  प्रहो  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  नए  सीमेंट  कारखानों  को  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  राष्ट्रीय  औसत  की  76  प्रतिशत
 को  विद्यमानता  में  अपनी  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  नहीं  किया  और

 उपभोक्ताओं  को  उचित  मुल्य  पर  सीमेंट  उपलब्ध  कराने  के  वचन  को  पूरा  कराने  के
 लिए  उद्योग  के  प्रबन्धकों  पर  दवाब  डालने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रो  नारायण  दत्त  और  नए  बड़  सीमेंट  संयंत्रों  जिन्होंने  वर्ष
 1982-83  से  1985-86  1985  के  दौरान  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  में  से  चार

 एककों  के  सम्बन्ध  में  चालू  वर्ष  के  दोरान  क्षमता  उपयोग  100%  सें  अधिक  रहा  |  एक  एकक  के
 सम्बन्ध  में  क्षमता  उपयोग  90%  रहा  ।  आठ  एककों  मे  से  जहां  क्षमता  उपयोग  76%  से  कम  दो
 एककों  ने  वर्ष  1985-86  में  ही  उत्पादन  शुरू  अतः  उन्हें  अपना  उत्पादन  स्थिर  कर  पाने  में  कुछ
 ओर  समय  लगेगा  ।  अन्य  छः  एककों  के  सम्बन्ध  में  आन्तरिक  तथा  बाहरी  रुकावटों  के  कारण  क्षमता
 का  कम  उपयोग  हो  पाया  ।  रेल  कोयला  और  बिजली  आदि  की  सप्लाई  ज॑सी  बाह्य  रुकावटों
 पर  काबू  पाने  में  एककों  की  सहायता  करने  को  दृष्टि  से  सीमेंट  उद्योग  के  विकास  सीमेंट

 कोयला  रेल  श्राधिकरणों  आदि  के  साथ  निय्रमित  रूप  से  बैठक  करते  रहते  हैं  ।  यह
 उल्लेखनीय  है  कि  देंश  में  सीमेंट  के  उत्पादन  में  बष  1982-83  के  23:.20  लाख  मी०  टन  की  अपेक्षा
 वर्ष  1985-86  5-86  में  उत्पादन  समग्र  रूप  से  बढ़कर  325.00  मी०  टन  उत्पादन  हो  जाने  का  अनुमान
 इसके  बाजार  में  अब  सीमेंट  अपेक्षाकृत  उचित  मूल्यों  पर  सुगमता  से  मिल  रहा  है  ।

 आटो-एक्सपो  1986  प्रदर्शनी

 +30.  डा०  कुंपासिस्धु  जोई  :
 हरी  आनन्द  सिह  :
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 1986  में  नई  दिल्ली  में  आयोजित  आटो-एक्सपो  1986  प्रदर्शनी  की  मुख्य
 दातें/प्रयोजन  और  उद्दे श्य  क्या

 क्या  इस्र  प्रदर्शनी  में  भारतीय  मोटरगाड़ियों  के  निर्यात  के  लिए  कोई  त्रियादेश  प्रपप्त

 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  अपनी  रजत  जयन्ती  मनाने  के  लिए  भारतीय
 इंजीनियरी  उद्योग  संघ  के  सहयोग  से  भारतीय  मोटरगाड़ी  निर्माता  संघ  ओर  भारतीय  मोटरगाड़ी
 हिस्सा-पुर्जा  निर्माता  संघ  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  86  का  आयोजन  किया  गया  था  जो  मुख्य
 रूप  से  भारतीय  मोटरगाड़ी  उद्योग  की  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  क्षमता  की  प्रदर्शनी  के  रूप  में  था  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हजीरा-बिजयपुर-जगदी शपुर  गेस  पाइप  लाइन  सम्बन्धी  निर्णय

 +3 |,  भरी  ई०  अय्यप्पु  रेड्डी  :
 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  ग्रेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंये  कि  :

 क्‍या  हजीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर  गैस  पाइप  लाइन  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  हेतु विदेशी  कम्पनी  समूह  के  सहयोग  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि  तो  इसमें  बिलम्ब  के  क्या  कारण

 यह  संविदा  किन  शर्तों  पर  करने  का  विचार

 अन्तिम  निर्णय  किस  तारीख  तक  लिए  जाने  की  सम्भावना

 क्‍या  सरकार  को  कुछ
 पे

 विदा
 )

 या  सरकार  को  कु
 मा

 से  इस  आशय  के  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  उनकी f  का  से  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  अथवा  इस  सम्बन्ध  में  सही  प्रक्रिया  नहीं  अपनाई गई  और

 यदि  तो  उन  अभ्यावेदनों  में  किपत  तरह  की  ं
 सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 हू

 कह

 हापतियां  उठाई  गई  हैंबौर  उपर

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक
 गंस  मं

 राज्य
 मं  गे

 कही  ।
 कतिक  गेंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :

 से  एच०  बी०  जे०  पाइप  ला
 इन  के  निर्माण के  लिए  ठेका  देने  गः आफ  इण्डिया  लिमिटेड  से  प्राप्त  सिफारिशों  की  ए  ठका

 देने  के  वास्ते  गँस  अथारिटी
 सरकार  द्वारा  जांच  की  जा  रही

 (5)  और  इस  समय  विवरण  देना  लोक  हित  में  नहीं  होगा  ।
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 उड़ीसा  में  परादोप  पत्तन  में  तेल  का  टमिनल  स्थापित  करना

 *32.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  कया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 _

 कया  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  निगम  उड़ीसा  में  परादीप  पत्तन  में  तेल  का  टमिनल  स्थापित
 करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहा

 क्या  परादीप  पत्तन  न्यास  प्राधिकरण  ने  इस  बीच  तेल  टमिनल  बनाने  के  लिए  उपयुक्त
 स्थान  निर्धारित  किया

 ॥

 यदि  तो  परादीप  में  तेल  टर्मिनल  की  स्थापना  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण
 और

 उक्त  प्रस्ताव  के  कार्यान्वयन  को  तेज  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :  सातवीं
 योजना  की  अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  के  पारादीप  में  तेल  टमिनल  स्थापित  करने  की  सम्भावना  के  बारे
 में  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  ने  विचार  किया  ढिन्‍्तु  वित्तीय  कठिनाइयों  के कारण  इस  सम्बन्ध
 में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।

 हां  ।

 और  जसा  कि  ऊपर  के  भाग  के  उत्तर  में  कहा  गया  वित्तीय  कठिनाइयों  के
 कारण  इस  प्रस्ताव  पर  कोई  प्रगति  नहीं  हुई

 हिमाचल  पंजाब  ओर  हरियाणा  के  लिए  पृथक-पृथक

 दूरसंचार  तथा  डाक  सकिल

 *33.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बत!ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विद्यमान  पश्चिमोत्त  र सकिलों  को  तीन  भागों  में  विभाजित  करके  हिमाचल
 पंजाब  और  हरियाणा  के  लिए  पृथक-पृथक  दूर-संचार  तथा  डाक  सर्किल  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया
 गया

 यदि  तो  इस  बारे  में  अब  तक  कया  कार्यवाही  की  गई  है  और  पृथक  सकिलों  को  किस
 तारीख  तक  तथा  किन  स्थानों  पर  स्थापित  करने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  औंर  इनकी
 स्थापना  किस  तारीख  तक  कर  दी  जाएगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  डाक--जी  हां  ।
 पश्चिम  सकिल  को  तीन  भागों  में  विभाजित  करके  हिमाचल  प्रदेश  ओर  पंजाब  के  लिए  अलग-अलग
 डाक  सकिल  बनाने  का  निर्णय  ले  लिया  गया  है  ।

 दूरसंचार  :  जो  नहीं  ;।
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 और  डाक  :  हिमाचल  प्रदेश  ओर  पंजाब  के  पोस्टमास्टर  जनरल  इन दो  प्रस्तावित
 सकिलों  का  कार्यभार  अम्बाला  में  ग्रहण  अनुमोदित  अधिकारी  उपलब्ध  हो  जाने  पर  इस
 सम्बन्ध  में  आदेश  जारी  कर  दिए  जाएंगे  ।  इसके  बाद  इन  दोनों  सकिलों  के  मुख्यालय  किसी  उपयुक्त
 दिन  चण्डीगढ़  और  शिमला  में  शिफ्ट  कर  दिए  जाएंगे  बशतें  कि  इनके  लिए  उपयुक्त  स्थान  मिल  जाए
 तथा  पदों  के  सुजन  पर  लगी  वर्तमान  रोक  को  देखते  हुए  इन्हें  चलाने  के  लिए  कमंचारियों  की  मंजूरी
 मिल

 बूरसंचार  :  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  ओर  पंजाब  के  नए  दूरसंचार  सकिलों  के  लिए
 प्रबन्धक  के  पदों  का  सुजन  करने  को  मंजूरी  दे  दी  इन  सकिलों  का  गठन  करने  के  लिए  कारंवाई  की

 जानी  नए  सकिलों  के  गठन  की  सम्भावित  तारीख  बताना  सम्भव  नहीं

 घरेलू  कड़े  कचरे  से  ऊर्जा  का  उत्पादन

 +34.  भी  पो०  कुलनदईबेलू  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लगभग  सभी  राज्यों  में  उद्योगों  क ेलिए  बिजलो  को  सप्लाई  में  कमी  है  ओर  क्‍या

 कूड़े-कचरेਂ  का  ऊर्जा  उत्पादन  के  लिए  उपयोग  किया  जा  सकता

 यदि  तो  कया  ऊर्जा  के  उत्पादन  के  लिए  वेस्ट  रिसाइकलिंग  प्लाटਂ

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  और

 .  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  बसन्‍्त  :  हां  ।:

 और  मलजल  अपशिष्ट  से  ऊर्जा  उत्पादन  करने  के  लिए  उत्तर
 मध्य  प्रदेश  आदि  में  अपशिष्ट  पुन्च॑क्रण  संयंत्र  कार्य  कर  रहे  गंगा

 तथा  गंगा  के  आस-पास  के  शहरों  कार्य  योजना  के  और  भारत  के  अन्य  शहरों  में  भी

 ऐसे  संयंत्र  लगाने  का  प्रस्ताव  भी  किया  गया  नगर  के  ठोस  अपशिष्टों  से  विद्युत  का  उत्पादन  करने
 के  लिए  एक  प्रायोगिक  संयंत्र  दिल्ली  में  स्थापना  के  अधीन  1987  में  आरम्भ

 होने  पर  यह  परियोजना  प्रतिदिन  300  मीटरी  टन  कूड़ा  कचरा  भस्म  करेगी  ओर  3.75  मेगावाट
 ऊर्जा  का  उत्पादन  करेगी  ।  विभिन्‍न  राज्यों  के  अन्य  शहरों  में  भी  अपशिष्ट  संयंत्रों  से  अतिरिक्त  ऊर्जा
 स्थापित  किए  जाने  के  भी  प्रस्ताव  बायोगेस  के  माध्यम  से  अपशिष्ट  से  ऊर्जा  निर्माण  के  लिए
 शौचालयों  से  जुड़े  हुए  कुछ  सामुदायिक  और  संस्थागत  बायोगैस

 आंध्र  उत्तर  प्रदेश  आदि  में  स्थापित  किए  जा  चुके  हैं  ।  इस  कार्यक्रम  को

 विस्तृत  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ताकि  ऊर्जा  वसूली  के  साथ-साथ  सफाई  भी  ग्रामों  एवं  शहरों
 में  उपलब्ध  की  जा

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 लाइसेंस-मुक्त  उद्योगों  में  एकाधिकार  तथा  अब  रोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  अधि  नियम  के  उपबन्धों  से  छूट

 +35.  डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 _
 क्‍या  सरकार  ने  नौवहन  तथा  होटल  उद्योग  समेत  सभी  लांइसेंस-मुक्त  उद्योगों  को

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्याग्ररिक  व्यवहार  अधिनियम  के  उपबन्धों  से  छूट  देने  का  निर्णय

 किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 उपरोक्त  उपाय  का  क्‍या  लाभ  ओर

 क्‍या  यह  अब  तक  पालने  की  गई  औद्योगिक  नीति  से  भिन्‍न  नहीं  है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  एकाधिकार
 तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्याहार  1969  के  अन्तगंत  अनुमोदन  प्राप्त  करने  की  अपैक्षा

 निम्नलिखित  उद्योगों  को  मुक्त  किया  है  :---

 (1)  जहाज

 (४)  होटल  और

 (iii)  लाइसेंस  मुक्त  उद्योग  ।

 इंस  मुक्ति  को  उक्त  अधिनियम  की  घारा  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  में  निहित  शक्तियों
 का  प्रयोग  करते  हुए  अधिसूचित  किया  गया

 इस  मानदण्ड  के  पीछे  मूल  बड़े  औद्योगिक॑  घरानों  द्वारा  उपर्युक्त  उद्योगों  में
 निवेश  करने  का  माध्यम  बताना  जो  या  तो  राशि  रूप  में  अधिक  हो  या  दायित्व  प्रवुत्त  हो  या
 परिष्कृत  तकनीकी  निहित  हो  या  देश  में  उद्योग  रहित  जिलों  के  विकास  का  परिणामी  हो  ।

 श्रीमान्‌  जी  ।

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  मदों  के  आरक्षण  को  समाप्ति

 +36.  श्री  सी०  सांधव  रेड्डी  :
 थो  मोहम्मद  महफूज  अलो  खां  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के लिए  आरक्षित  मदों  का  भारी  संख्या  में  आरक्षण
 समाप्त  करने  के  बारे  में  हाल  ही  निर्णय  किया

 इतनी  भारी  संख्या  में  मदों  का  आरक्षेण  समाप्त  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  और  क्या
 इंससे  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के विकास  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 आरक्षण  समाप्त  करने  के  लिए  व्या  मानदंड  अपनाये  गये  और

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  क ेविकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दत्त  :  और  लकधु  क्षेत्र  में  विनिर्माण  के  लिए
 वस्तुओं  का  आरक्षण/अनतारक्षण  एक  सतत  प्रश्षिया  भारत  सरकार  ने  उद्योग  तथा

 अधिनियम  के  अंधीन  एक  आरक्षण  समिति  की  जो  उन  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में
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 जित्तको  केवल  बघु  क्षेत्र  में  हो  उत्पादन  के  लिए  आरक्षित  कर  देना  चाहिए  सिफारिश  करती  है  ।  इस
 समिति  द्वारा  की  गई  घध्िफारिशों  के  आधार  पर  निर्णय  लिए  जाते  सरकार  को  इस  समिति  को
 ओर  से  कई  सिफां  रिशें  प्राप्त  हुई  सरकार  इन  पर  यथा  समय  निर्णय  लेगी  ?

 सामान्यतः  निम्नलिखित  किस्म  के  उद्योगों  को  अनारक्षित  करने  के  लिए  विचार  किया
 जाता  है  :--

 (1)

 (2)

 (3)

 ऐसे  उद्योग  जहां  बड़े  पैमाने  पर  आयात  करने  की  अनुमति  दी  जा  रही  है  और/या
 जहां  बड़े  पैमाने  पर  तस्करी  हो  सकती  है  ?

 उच्च  प्रोद्योगिकी  वाले  क्षेत्र  में  स्थित  उद्योग  या  जिन  उद्योगों  में  निर्यात  का  संबद्ध  न
 करने  के  लिए  काफी  प्रोत्साहन  की  आवश्यकता  जो  आवश्यक  रूप  से  बड़  आकार
 के  होने  चाहिए  तांकि  लागतों  को  कम  किया  जा  सके  ओर  अन्तरांष्ट्रीय  दृष्टि  से
 प्रतियोगी  बनाया  जा  सके  ।

 वे  जहां  आकार  सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  कारण  लघु  क्षेत्र  बढ़िया  किस्म  का
 उत्पादन  कर  पाने  में  असम  है  ओर  वह  आधुनिक  प्रौद्योगिको  को  नहीं  अपना  संकता  ।

 लघु  उद्योगों  के  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रदान  किए  प्रोत्साइनों  में  अन्य  बातों  के
 साथ-साथ  निम्नलिखित  भी  शामिल  है  :--

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 उत्पादन  शुल्क  के  मामले  में  राजकोषीय  रियायतें  देना  ।

 उदार  शर्तों  पर  ब्याज  की  रियायती  दरो  पर  बित्तीय  संस्थानों  द्वारा  ऋणों  के  वितरण
 में  प्रांथमिकता

 -  ह॒

 लघु  उद्योग्र  सेवा  संस्थानों  ओर  बिस्तार  केन्द्रों  के  माध्यम  स्ते  परामर्श  सामान्य

 सुविधाएं  तथा  तकनीकी  सहाग्रता  प्रदान  करना  ।

 क्षेत्रीय  परीक्षण  केन्द्रों  और  फोल्ड  परीक्षण  केन्द्रों  के  माध्यम  से  परीक्षण  की  सुविधाएं
 प्रदान  करना  ।

 दुलेभ  कच्चे  माल  और  की  खरीद  करने  में  सहायता  देना  ।

 केवल  लघु  क्षेत्र  में  ही  विनिर्माण  के  लिए  उद्योगों  का  आरक्षण  करना  ।

 केवल  लघु  क्षेत्र  से  ही  सरकार  द्वारा  खरोद  करने  के  लिए  वस्तुओं  का  आरक्षण
 करना  ।

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  के  माध्यम  सें  किराया  खरीद  के  आधार  पर  संयंत्र  और
 मशीनों  को  पूर्ति  करना  ।

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  द्वारा  महासंघ  भारत  और  विदेशों
 में  प्रदर्शतियों।मिलों  का आयोजन  करके  या  उनमें  भाग  फ्रेता-विकंता  सम्मेलन
 को  व्यवस्था  आदि  करके  विपणन  सम्बन्धी  सहायता  का  दिया

 निर्यात  में  सहायता  देना  ।

 लघु  उद्योग  सेवा  आद्यरूप  विकास  एवं  प्रशिक्षण  नेशनल  इन्स्टीट्यूट
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 फार  इन्टरप्रेन्यूरशिप  एण्ड  स्मॉल  बिजीनेश  राष्ट्रीय  लघुं  उद्योग  विस्तार
 प्रशिक्षण  टूल  रूमों  आदि  में  प्रशिक्षण  सुविधाओं  का  प्रावधान  करना  ।

 (12)  चुने  हुए  उद्योगों  के आधुनिकीकरण  के  लिए  सहायता

 (13)  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  सम्बन्धी  संयुक्त  संयंत्र  समितियों  के  माध्यम  से  सहांयक
 उद्योग  का  विकास  करना  ।

 डो०  एम०  टी०  के  मुल्य

 *37.  श्री  के०  राममूति  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हालांकि  सरकार  ने  हाल  ही  में  एक  ऐसा  कच्चा  माल  जो
 पैराक्सीलीन  के  साथ  मिला  कर  डी०  एम०  टी०  बनाने  के  काम  में  आता  के  पजीकृत  मूल्य  को
 6800  रुपए  प्रति  मीद्री  टन  से  घटा  कर  6300  रुपए  प्रति  मीट्री  टन  किया  किन्तु  डी०  एम०
 टी०  के  तीन  उत्पादकों  ने  डी०  एम०  टी०  के  मूल्व  को  सरकार  की  घोषणा  के  अनुसार  अभी  तक  नहीं
 घटाया  और

 यदि  तो  डी०  एम०  टी०  से  बनाए  जाने  वाले  पोलिस्टर  फाइबर  और  मिलामें
 घागे  के  उचित  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  संत्री  नारायण  दत्त  सरकार  द्वारा  1985  से
 मेथानाल  के  पूल्ड  मूल्य  में  घोषित  कमी  से  डी०  एम०  टी०  के  बिक्री  मुल्य  में  कोई  कमी  नहीं
 हुई

 पोलिस्टर  स्टेपल  फाईबर  तथा  पोलिस्टर  फिलामेंट  यान॑  के  लिए  उचित  बिक्री  मूल्यों
 को  बो०  आई०  सी०  पी०  द्वारा  लागत  अध्ययन  के  माध्यम  से  निर्धारित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 खाना  पकाने  को  गेस  के  सिलेण्डरों  में  कम  गेंस  भरना

 +39,  श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :
 श्री  एम०  रजुमा  रेड्डी  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्‍या  यह  सच  है  कि  राजधानी  में  खाना  पकाने  की  गस  भरने  वाले  विभिन्‍न  संयंत्रों  में
 अचानक  मारे  गये  छापों  के  दौरान  खाना  पकाने  को  गैस  के  अनेक  सिलेंडरों  में  गेस  कम  भरी  पाई  गयी

 मोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही
 कीजा  रहो  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  चन्द्र  शेखर  :  और
 दिल्ली  प्रशासन  के  माप  ओर  तौल  विभाग  ने  7  और  14  1986  को  इंडियन  आयल

 कारपोरेशन  तथा  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  के  शकूर  बस्ती  स्थित  एल०  पी०  जी०  बाटलिंग
 संयंत्रों  का  निरीक्षण  किग्रा
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 आई०  ओ०  सी०  के  संयत्र  में  ।2  सिलिण्डरों  की  जांच  की  जिनमें  से दस  के  वजन  400  से

 900  ग्राम  तक  कम  पाये  गये  ।  एक  का  वजन  300  ग्राम  अधिक  था  तथा  एक  का  वजन  ठीक

 बी०  पी०  सी०  के  संयंत्र  के  जांच  किये  गये  20  सिलिण्डरों  में  से  7  के वजन  150  से  1100  ग्राम

 कम  कम  पाये  9  का  वजन  100  ग्राम  से  1450  ग्राम  अधिक  पाया  गया  तथा  4  सिलिण्डरों  का

 वजन  ठीक  था  ।

 तेल  कंपनियां  मशीनों  का  तत्काल  अनुरक्षण  कर  रहो  हैं  तथा  स्वचालित  भरण  मशीनों  और
 तोलने  की  प्रणाली  के  काम  करने  में  असन्तुलन  की  न्यूनतम  करने  के  उद्देश्य  से  आन्तरिक  जांच  तथा

 नियंत्रण  प्रणाली  को  सुदृढ़  किया  जा  रहा  है  ।

 जल-विद्युत  परियोजनाओं  को  पुरति  में  विलंब

 +40,  प्रो०  रामक्ृष्ण  क्या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 (a)  देश  में  किन  जल-विद्युत  परियोजनाओं  के  1985  के  अन्त  तक  पूरा  होने  और  अधिक
 विलम्ब  हुआ  तथा  कितना  विलम्ब  हुआ  ओर  इसके  कया  कारण

 इनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 इन  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  पर  निगरानी  रखने  वाला  यदि  कोई  केन्द्रीय  अभिकरण

 है  तो  उसका  कया  स्वरूप  है  ओर  इसके  कार्यकरण  का  सरकार  किस  प्रकार  मूल्यांकन  करती  बौर

 निर्माणाधीन  जल  विद्युत  परियोजनाओं  के  कब  तक  पूरा  होने  को  संभावना  है  और  नये
 कार्यक्रम  के  अनुसार  इन  परियोजनाओं  को  किस  प्रकार  पूरा  ओर  चालू  किया  जायेगा  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  ओर  116 7.5
 वाट  क्षमता  की  कुल  28  जल  विद्युत  यूनेटों  में  जिन्हें  वर्ष  1985-86  के  दौरान  चाल  करने  का
 कार्यक्रम  कुल  95.5  मेगावाट  क्षमता  की  तीन  यूनिटों  के  पिछड़  जाने  की  सम्भावना  इन
 यूनिटों  को  चालू  करने  में  लगभग  6  से  9  महीने  का  विलम्ब  होने  की  सम्भावना  जिसका  मुख्य
 कारण  सिविल  निर्माण  कार्यों  मोर  जल-विद्युत  मेकेनिकल  कार्यों  का  पुरा  होना  पिछड़  जाना  इन
 यूनिटों  के  संबंध  में  लागत  में  वृद्धि  का  पता  परियोजनाओं  के  परा  होने  के  बाद  पता

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  इन  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  की  मानीटरिंग  कर  रहा  है
 ओर  वह  इस  कार्य  को  संतोपजनक  ढंग  से  पूरा  कर  रहा  है  ।

 इन  यूनिटों  के  वर्ष  1986-87  के  दोरान  चालू  किए  जाने  की  सम्भावना  कारगर
 परियोजना  प्रबन्ध  व्यवस्था  ओर  समुचित  मानीटरिंग  की  आवश्यकता  के  बारे  में  परियोजना
 कारियों  पर  निरन्तर  जोर  दिया  जा  रहा  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  भी  इन  परियोजनाओं  को  पूरा
 करने  की  दिशा  में  नियमित  रूप  से  मानीटरिंग  कर  रहा

 ]
 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रसों  में  कमंचारियों  द्वारा  आय  के  अनुपात  से  अधिक

 परिसम्पत्तियों  का  अधिग्रहण
 प्र

 224.  थ्रो  पूर्ण  चन्त्र  लिक  :  क्या  उद्योग  संत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :
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 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  प्रकट  आय  के  अनुपात  से  अधिक  परिसम्पत्तियां  रखने

 वाले  कमंचारियों  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्या

 कोल  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  राज्य  व्यापार  छातु  तथा
 खनिज  व्यापार  आयल  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  प्रोजेक्ट  एण्ड  डिवलपमैंट

 इण्डिया  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट  हिन्दुस्तान  स्टील  कन्स्ट्रक्शन  लि०  तथा  अन्य  बड़े  सरकारी
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  मे ंमब  तक  ऐसे  कितने  सामलों  की  सूचना  म्रिली  ओर

 क्‍या  इन  बड़े  उपक्रमों  के  जिन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  मामलों  की  सूचना  मिली
 उनके  विरूद्ध  उपयुक्त  मुकदमा  चलाया  गया  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  आदर्श

 अनुशासन  एवं  अपील  नियमों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  किसी  कर्मचारी
 अथवा  उसकी  ओर  से  किसी  अन्य  व्यक्ति  द्वारा  आय के  ज्ञात  साधनों  के  अनुपात  से अधिक  आथिक
 संस्राधनों  अबबा  सम्पत्ति  पर  अधिकार  जिसका  वह  कमंचारो  सन्‍्तोषजनक  लेखा-जोखा  न  दे

 ककतचार  माना

 और  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रमुख  उद्यमों  से  ऐसे  सूचित  मामलों  को  संख्या  के  बारे  में
 जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  उसे  एकत्र  किया  जा  रहा  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 ताखचेर  में  लेन्द्ल  कोलफोल्डम  लि०  को  खानों  में  जोरो

 225.  ओ  के०  प्रधानी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्याव  4  1986  के  एक्सप्रंसਂ  नई  दिल्ली  में
 फ्राम  सेन्ट्रल  कोल्फोल्ड्स  लि०  माइन्स  इन  ताबचेरਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की

 ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  मौर

 इस  चोरी  को  रोकने  के  लिए  जिससे  केन्द्रीय  सरकार  ओर  राज्य  सरकार  को  भी  राजस्व
 की  भारी  धनराशि  से  वंचित  रहना  पड़ता  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  बसंत  साठे  )  :  हां  ।

 इस  समाचार  में  तालचेर  में  सेन्ट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  की  कोलियरियों  से  कोयले  के

 बवेध  खनन  एवं  चोरी  का  उल्लेख

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा-प्रटल  पर  रख  दी  जाएगो  ।

 कूड्े-कचरे  से  विद्युत  ऊर्जा  का  उत्पादन  करने  को  योजना

 226.  श्री  नर्रासह  सूयंवंज्ञी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  राज्य  बिजलो  बोर्ड  के  चेयरमैन  ने  बताया  है  कि  बंगलोर  शहर  में
 कचरे  से  15  मेगावाट  तक  बिजली  का  उत्पादन  किया  जा  सकता
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 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  कूड्े-कचरे  से  बिजली  का  उत्पादन  करने  की  किसी

 योजना  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?  |

 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍्त  :  कर्नाटक  विद्युत  बोर्ड  ने  सूचित  किया  था  कि  कुछ
 निश्चित  अनुमानों  के  अनुसार  बंगलोर  के  कूड़े-कचरे  से  10  से  15  मेगावाट  तक  विद्युत  उत्पन्न  हो
 सकेगी  ।

 और  दिल्ली  में  केन्द्र  एक  एक  परियोजना  को  कार्यान्वित  कर  रहा  है  जो

 प्रतिदिन  300  मीटरी  टन  कड़ा  कचरा  भस्म  करेगी  और  इसकी  3.75  मेगावट  को  स्थापित  क्षमता

 होगी  ।  इस  परियोजना  का  आरम्भ  1987  से  है  ।  भारत  के  अन्य  शहरों  में  स्थापित

 कचरा  संयंत्रों  से  ऊर्जा  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।  कुछ  शहरों  में  कड़े-कचरे  का  विस्तृत
 विश्लेषण  प्रगति  पर  है  और  इन  विश्लेषणों  के  पूर्ण  होने  के  पश्चात  तकनीकी  संभाव्यता  का  पता

 लगा  दिया  जाएगा  ।  ह
 मंध्य  प्रदेश  के  खरगोन  जिले  में  उप-डाकेघरों  का  दर्जा  बढ़ाना

 227.  श्री  सुभाष  यादव  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  खरगोन  जिले  के  उन  उप-डाकघरों  के  नाम  ओर  संख्या  क्या  हैं  जिनका
 ,  दर्जा  बढ़ाये  को  जाने  को  संभावना  और

 इनका  दर्जा  कब  तक  बढ़ा  दिया  जाएगा  ?

 संचार  संत्रोलय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  ओर  मध्य  प्रदेश  के
 खरगोंन  जिले  में  किसी  भी  डाक  धर  का  दर्जा  बढ़ाने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 लघु  एककों  के  विकास को  अवरुद्ध  करने  वालो  आर्थिक  नीतियां

 228.  भी  एन०  डेनिस  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि

 क्‍या  विगत  में  यह  देखा  गया  है  कि  भारत  की  आथिक  नोति  कुछ  मामलों  में  लघ  क्षेत्र
 के  एककों  के  विकास  को  अवरुद्ध  कर  रही

 |

 क्‍या  सरकार  ने  लघु  उद्योगों  के  मध्यम  ओर  बड़े  पैमाने  के  उद्योगों  के  रूप  में  विकास
 के  लिए  आने  वाली  सभी  आधिक  कठिनाईयों  को  दूर  करने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  हां  तो  इस  संबंध  में  उत्तरदायो  कारणों  को  दूर  करने  लिऐ  सरकार  द्वारा  क्या  कदम
 उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 ॥  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  लघु  एककों
 को  उत्पादन  शुल्क  के  मामले  में  राजकोषीय  रियायतें  प्रदान  की  जाती  हैं  और  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा
 ब्याज  की  रियायती  और  उदार  शर्तों  पर  ऋण  के  वितरण  में  प्राथमिकता  दी  जाती  इस  प्रकार
 लघु  एककों  को  प्रोत्साहन  देना  ही  सरकार  की  नीति  का  उद्द श्य  है  ।  ऐसे  एककों  को  दी  जाने  वाली
 रियायतों  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  ताकि  इनके  बिकास  की  गति  तौम्र  की  जा  सके  ।
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 भरत  में  औषध  उद्योग  और  ओषधियों  के  उत्पादन  पर  नियन्त्रण

 229.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्‍या  उद्योग  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  कितने  औषध  उद्योग  कार्य  कर  रहे

 इनमें  से  विदेशी  औषध  उद्योग  कितने

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  गे र-लाइसेंस  शुदा  औषधि  निर्माता  अपना  व्यापार  चला  रहे
 हैं  और  वे  घटिया  किस्म  की  औषधियों  का  उत्पादन  कर  रहे

 यदि  तो  ऐसी  कम्पनियों  ऐसा  करने  से  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाए  हैं  और  उनके  विरुद्ध  क्या  काय्येवाही  की  और

 लाइसेंसधारी  निर्माता  द्वारा  उत्पादित  दवाइयों  की  गुणवत्ता  को  जांच  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  कया  पद्धति  अपनाई  गई  है  ?

 रसायन  और  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  सन्‍त्री  आर०  के०  जयचन्द्र  :
 ओर  उपलब्ध  ब्योरों  की  सीमा  तक  संगठित  क्षेत्र  मे ंलगभग  253  एकक  ओषधों  और  भेषजों  का
 निर्माण  कर  रहे  इनमें  से  10  फैरा  कम्पनियां  हैं  जिनकी  प्रत्यक्ष  विदेशों  पूंजी  40  प्रतिशत  से
 अधिक  है  ।

 उपलब्ध  सूचना  की  सीमा  तक  संगठित  क्षेत्र  में  कोई  भी  कम्पनी  औद्योगिक  उत्पादन  के
 बिना  औषधों  का  उत्पादन  नहीं  कर  रही

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ओषधों  के  निर्माण  में  लगी  कम्पनियों  को औषध  और  प्रशासन  अधिनियम  1940  और
 उसके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  का  पालन  करगा  पड़ता  है  जिसका  संचालन  राज्य  सरकारों  द्वारा
 किया  जाता

 छोटा  उदयपुर  में  सोमेंट  कारखाने  को  स्थापना

 230.  श्री  अमर्रासह  राठवा  :  क्‍या  उद्योग  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गुजरात  के  बड़ौदा  जिले  में  छोटा

 उदयपुर  क्षेत्र  में  चूने  के  पत्थर  के  भण्डार

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उस  क्षेत्र  में  सरकारी  क्षेत्र  में  सीमेंट  कारखाना  स्थापित  करमे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  चूने  के  पत्थर  का  उपयोग  करने  के  लिए  अन्य  क्या  उपाय  किये  जा
 रहे  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एम०  :  सरकार  की
 जानकारी  के  अनुसार  गुजरात  के  बड़ौत  जिले  में  छोटा  उदयपुर  क्षेत्र  में  सोमेंट  बनाने  के  लिए  उपयुक्त
 चूने  के  पत्थर  के  भंडार  नहीं
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 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कोयले  के  मूल्य  में  वढ्धि

 231.  भी  आनन्द  प्रकाश  सेठी  :  क्‍या  ऊर्जा  भन्‍त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  कोयले  के  मूल्यों  में  वृद्धि  को

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  भी  इसके  विकास  तथा  इसकी  सिफारिशों  का  अध्ययन  करने  के

 बाद  इस  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  कर  दिया  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  बसन्‍्त  :  और  ओद्योगिक  लागत  एवं  कीमत  ब्यूरो  को
 सिफारिशों  पर  दिनांक  8-1-1984  से  निर्धारित  कोयले  की  कीमतों  का  दिनांक  1-4-1985  से

 पुनरीक्षण  होना  था  |  उस  समय  से  कोयले  की  उत्पादन  लागत  में  इन  कारणों  से  काफी  बढ़ोतरी  हुई
 उत्पादन  सामग्री  विस्फोटक  इमारती  लकड़ी  आदि  की  कीमतों  का

 बोनस  ।  अनुग्रह  राशि  देने  की  सीमा  बढ़ाने  के  कारण  मजदूरी  में  औद्योगिक  महंगाई  भत्ते  को
 दर  में  भूमिगत  भत्ते  आदि  में  तेल  और  चिकनाई  पदार्थों  ओ०
 को  कीमतों  का  रेल  माल  भाड़ा/किराए  का  मृूल्यह्ाास  और  ब्याज  आदि  का  अधिक ह

 कोल  इण्डिया  लि०  ने  इसीलिए  कोयला  कीमतों  में  वृद्धि  का  अनुरीध  किया  ओर  सरकार  ने
 उस  अनुरोध  पर  विचार  किया  तथा  दिनांक  9-1-86  से  कोलले  की  खान  मुहांना  कीमतों  में  संशोधन
 कर  दिया  गया

 योजना  आयोग  ने  कोयला  विभाग  के  कोयले  को  कीमतों  में  संशोधन  प्रस्ताव  को

 महमति  दे  दी  थी  ।

 नियमित  निकायों  के  प्रबन्धकों  के  वेतन  को  अधिकतम  सोसा  का  बढ़ाया  जाता

 232.  थी  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  उद्योग  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  निगमित  निकायों  के  जो  देश  में  पहले  अधिकतम  वेतन  ले

 रहे  के वेतन  की  अंधिकतम  सीमा  बढ़ा  रहो
 क्‍या  सरकार  इस  प्रावधान  को  समाप्त  करने  का  भी  प्रस्ताव  कर  रही  है  कि  किसी  प्रबन्ध

 निदेशक  को  तलियुक्तित  के  प्रत्येक  अवसर  पर  उसका  वेतन  निर्धारित  करने  से  पहले  कम्पनियों  को  पूर्व
 अनुमति  लेनी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  मार्गदर्शी  सिद्धांत
 निर्धारित  किए  गए  हैं  या  किए  जा  रहे  तत्सग्बन्धी  मुख्य  बातें  बया

 क्‍या  सरकार  कम्पनी  के  संयुलन  पत्र  में  एक  वर्ष  में  36,000  रु०  से  अधिक  वेतन  प्राप्त

 «

 वाले  कमंचारियों  के  नाम  प्रकाशित  करने  की  अनिवायंता  समाप्त  करने  पर  भी  विचार  कर  रही
 »  और
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 यदि  तो  किन  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  ऐसा  किया  जा  रहां  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  कम्पनी
 और  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियमों  पर  उच्चाधिकार  विशेषज्ञ  समिति

 तथा  प्राप्त  किए  गए  अनेकों  अभिवेदनों  को  दृष्टिगत  करते  कम्पनी
 अधिनियम  में  कुछ  संशोधन  करने  पर  विचार  कर  रही  इस  सम्बन्ध  में  प्रस्तावों  को  अभी  तक
 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 दिल्‍ली  में  सेवा  टेलीफोनਂ  सेवाएं

 233.  थ्री  महेन्द्र  सिह  :  क्या  उद्योग  मन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  जैसे  महानगरों  में  भी  “199”,  “198”,  “197”  जैसी
 सेवा  टेलीफोनਂ  सेवाओं  से  दिन  के  समय  भी  प्रत्युत्तर  प्राप्त  नहीं  होता

 (a)  क्या  इन  सेवा  टेलोफोनਂ  से  दिन  में  [24  घंटे  कार्य  करने  को  अपेक्षा  की
 जाती

 इस  प्रकार  की  स्थिति  के  क्या  कारण  और

 इन  सेवाओं  को  भरोसेमन्द  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  हां  ।

 हां  ।

 उपर्युक्त  भाग  और  के  उत्तर  को  महंनजर  रखते  हुए  प्रश्न  हो  नहों

 ॥
 डाइरेक्टरी  पूछताछ  सेवा  “197”  में  सुधार  की  दृष्टि  से  इसे  कम्प्यूटरीकृत  किए  जाने

 का  प्रस्ताव  है  ।  “197,  “98”  ओर  “199”  सेवाओं  पर  प्रतिदिन  टेस्टकाब  भी  की  जाती  है
 तथा  जहां  कहीं  भी  कोई  कमी  पाई  जाती  उसे  दूर  करने  के  लिए  कारंवाई  की  जाती

 बिहार  में  सहरसा  जिले  के  महानगरों  के  लिए  एस०  टी०  डो०  घुमाकर  सीधे
 टेलीफोन  करने  )  की  सृविधा

 234.  की  चन्द्र  किशोर  पाठक  |  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  प्रमुख  शहरों  और  महानगरों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनके  लिए  बिहार  के  सहरसा  जिले
 एस०  टी०  डी०  घुमाकर  सीधे  टेलीफोन  की  सुविधाएं  उपलब्ध

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 जिन  महानगरों  के लिए  एम०  टी०  डी०  घुमाकर  सीधे  टेलीफोन  की
 सुविधा  नहों  दी  गई  है  उनके  लिए  यह  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  कराने  का  विचार  है  ?

 34
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रामनिवास  बिहार  में  सिहरसा  जिला

 मुख्यालय  से  बड़े  शहरों  तथा  मद्दानगरों  के  लिए  एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध  नहों  है  ।

 और  किसी  स्थान  पर  एस०  टी०  डो०  सुविधाएं  निम्नलिखित  कायं  पूरा  होने  के

 बाद  ही  प्रदान  की  जा  सकती
 ह

 ेु

 उस  स्थान  पर  समुचित  किस्म  का  आटोमेटिक  एक्सचेन्ज  का  संस्थापन  |

 उस  स्थान  को  राष्ट्रीय  नेटवर्क  से  जोड़ने  क ेलिए  अपेक्षित  विश्वसनीय  संचारण  माध्यम

 की  संस्थापना  करना  ।

 उस  ट्रंक  आटोमेटिक  एक्सचेन्ज  में  उचित  किस्म  का  टमिनेशन  लगाना  ।  जिससे  स्थान
 को  जोड़ा  जाना  *

 उस  स्थान  के  स्थानीय  एक्सचेन्ज  में  अपेक्षित  टर्मिनिटिंग  उपस्कर  की  संस्थापना  ।

 सहरसा  में  उपरोक्त  कार्यों  क ेसातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  पूरा  होने  की  सम्भावना  है
 और  उसके  बाद  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  की  जाएगी  ।

 ]

 भारत  हेवो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  सेवा-निषुत्त  व्यक्तियों  को  नियुक्तित

 235.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  उद्योग  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ेल्‍
 उन  अधिकारियों  के  नाम  क्या  हैं  जो  58  वर्ष  की  आग  पूरी  करने  के  पश्चात्‌

 सेवा-निवृत्त  के  अभी  तक  भी  -  भारत  हेवो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  श्रमुख/परामशंदाता/
 सलाहकार  आदि  के  रूप  में  कायं  कर  रहे  हैं  तथा  3।  1985  को  उनकी

 वेतत  और  भत्ते  आदि  क्या  ओर

 इस  प्रकार  के  सेवा-निवृत्त  व्यक्तियों  को  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति
 क्‍या  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  अपेक्षित  ब्यौरे

 सहित  अधिकारियों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  जाते  हैं  ।

 सरकार  की  नीति  यह  है  कि  अध्वा्िकी  की  आयु  के  बाद  अधिकारियों  के  सेवाकाल  में

 वृद्धि।पुननियोजन  विशेष  परिस्थियियों  में  ही किया  जाना
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 ऑन  oo

 उदार  लाइसेंस  नीति  का  भोषध  उद्योग  पर  लागू  किया  जाना

 236.  श्री  नरेन्द्र  चन्द्र  क्या  उद्योग  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  उदार  बनाई  गई  लाइसेंस  नीति  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आने  वाली  कम्पनियों  तथा
 ऐसी  कम्पनियों  जो  पहले  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तगंत  आती  औषध
 उद्योग  पर  लागू  होती  और

 यदि  तो  इन  कम्पनियों  को  उदार  लाइसेंस  नीति  के  लाभ  से  वंचित  रखने  के  क्या
 कारण  हैं  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्द्र  2  और
 उदारीकरण  सम्बन्धी  उपायों  में  औद्योगिक  अनुमोदनों  तथा  लाइसेंस  मुक्ति  के  आवेदन-पत्रों  को

 शीघ्र  निपटाना  शामिल  सभी  वर्गों  की  कम्पनियों  के  औद्योगिक  अनुमोदनों  सम्बन्धी
 पत्रों  को  शीक्रता  से  निपटाया  जा  रहा  है  |  लाइसेस  मुक्ति  सम्बन्धी  योजना  केवल

 आर०  टी०  पी०  कम्पनियों  पर  लागू  होती  है  ।

 इंधन  के  वेकल्पिक  स्रोत

 238.  भरी  कमला  प्रसाद  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  के  दामों  में  वृद्धि  होने  के  फलस्वरूप  सरकार  ने  ईंधन  के  वैकल्पिक  स्रोतों  को
 खोज  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  वर्ष  1982  से  आज  तक  इंघन  के  कितने  वेकल्पिक  स्रोतों  की  खोज  की  गई
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसन्‍्त  :  जी  हां  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंडीजल  एवं  विद्युत  वाहनों  के  स्थान  पर  बायोगस  ऊर्जा
 क्रिकेट  अपशिष्टों  ओर  खाना  बनाने  के  लिए  सोर  इथोनल  एवं  मंथेनल  जैसे  जहर  बाले
 सौर  बायोमास  तथा  विद्युत  के  लिए  वायु  के  स्लोतों  का  विकास  किया  गया  अधिक  आ्थिक
 प्रणालियों  क ेविकास  मौर  जहां  सम्भव  हो  इन  स्रोतों  के उपयोग  को  जारी  रखा  जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  द्वी  नहीं

 कोयला  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  सधार  लाना

 240.  डा०  सुधीर  राय  :  क्या  ऊर्जा  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 है
 7  हैं
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 अज-नज++  ++++++<

 क्या  कोयला  प्रबन्ध  व्यवस्था  का  स्तर  घटिया  होने  कोयले  का  मूल्य  नियन्त्रित  होने
 के  कारण  कोयला  दिन-प्रतिदिन  महंगा  होता  जा  रहा  और

 |

 यदि  तो  प्रबन्ध  में  सुधार  लाने  हेतु  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मन्‍त्री  बसन्‍्त  और  कोयले  की  लागत  में  वृद्धि  के  विभिन्‍न  कारण

 हैं  जिनमें  से  कुछ  प्रबन्ध-मंडल  नियंत्रण  से  बाहर  जैसे  पूंजीगत  उत्पादन-सामग्री  और
 भंडार-सागग्री  की  लागत  में  मजदूरी  और  अन्य  सुविधाओं  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की लागत
 तथा  भाड़े  में  वद्धि  और  मूल्यह्वास  तथा  ब्याज  खर्च  में  वृद्धि  ।  फिर  खानों  के  कामकाज  और
 कोयले  की  उत्पादकता  को  लागत  की  दृष्टि  सेਂ  अधिंक  लाभकारी  बनाने  में  प्रवण्घ-मंडल  महत्वपूर्ण

 भूमिका  निभाता  यह  कायें  इन  उपायों  से  किया  जा  सकता  है--संयंत्रों  और  उपकरणों  को  क्षमता

 का  बेहतर  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  अंगीकार  करना  और  उसका  ज़पयोग  सामग्री-सूची
 पर  बेहतर  प्रबन्ध-मंडल  में  श्रमिकों  को शामिल  करना  और  उनसे  बेहतर  सहयोग
 बेशी  श्रमिकों  की  संख्या  में  कमी  और  उन्हें  अन्यत्र  काम  पर  काभिकों  का
 मुहाना  स्टाकों  को  कम  करना  ओर  परिवहन  में  अच्छी  किस्म  के  कोयले  का  उत्पादन  और
 उपभोक्ताओं  को  उनकी

 को  लॉभकारी  परिणाम  को  ओर  उन्मुख  करने  के  लिए  उसमें  सुधार  एक  सतत  चलने
 वाली  प्रक्रिया  ह ैऔर  सरकार  इस  क्षेत्र  में  विशेष  जोर  दे  रही  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायायाधीज्ञों  के  रिक्त  स्थान

 241.  श्री  सेयद  शाहबद्ीन  :

 प्रो०  मधु  दंडवते  :

 .  क्‍या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  3!  1985  तक  न्यायाधीशों  और

 अतिरिक्त  न्यायाधीशों  के  कितने  पद  रिक्त

 *  उच्च  न्यायालयों  में  एक  बर्ष  स ेअधिक  की  कितनी  रिक्तियां

 वर्ष  1985  के  जितनी  नियुक्तियां  की  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  प्रत्याशित  रिक्तियों  क ेलिए  प्रक्रिया  तैयार  करने  का  है
 जिससे  कि  उन्हें  रिक्त  होते  ही  भरा  जा  सके  ?

 विधि  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एच०  आर०  :  31-12-1985  5
 की  जो  स्थिति  थी  उसके  उच्चतम  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  के  3  पद  रिक्त  उसी  तारीख

 उच्च  न्यायालयों  में  स्थाई  न्यायाधीशों  के  47  पद  और  अपर  न्यायाधीशों  के  15  पद  रिक्त

 (a)  उच्च  न्यायालयों  में  एक  वर्ष  स ेअधिक  समय  से  29  पद  रिक्त  थे  ।

 1985  के  उच्च  न्यायाधीशों  में  अपर  न्यायाधीशों/स्थायी  न्यायाधीशों  की  32
 नई  नियुक्तियां  की

 ॥  ह

 न्यायाधीशों  के  ऐसे  पदों  जो  रिक्त  होने  वाले  भरने  के  लिए  अप्रिम  रूप  से

 39
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 थाई  करने  के  लिए  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  का  अनुसरण  करने  के  लिए  राज्यों  के  भुख्यमन्त्रियों  और
 उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायमूर्तियों  से  पहले  ही  आग्रह  किया  गया

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  लंम्बित  मामले

 242.  प्रो०  मधु  दष्डवते  :  कया  विधि  ओर  न्याय  सन्त्रो  यह  क्ताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  उच्चतम  न्यायालय  ओर  उच्च  न्यायालयों  में  लम्बित  मामलों  को  कुल  संझ्वा
 कितनी  ओर  _

 :

 इन  लम्बित  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विधि  ओर  न्याय  भन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एच०  आर०  उच्चतम
 न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  की  रजिसिद्रियों  द्वारा  प्रस्तुत  जानकारी  संलग्न  में  दी

 नई  है  ।

 लम्बित  मामलों  को  कम  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  का  ब्यौरा  में  दिया
 गया

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  भ्यायालयों  में  लम्बित  मामलों  को  संख्या

 नी  त8त8त3>त5
 न्यायालय  का  नाम  लम्बित  मामलों  को  संख्या

 (31-12-1983)

 उच्चतत  न्यायालय  नियमित  सुनवाई  के  मामले  47,143
 ग्रहण  किए  गए  मामले  40,104
 प्रकीर्ण  मामले  79,072

 योग  1,66,319

 उच्च  न्यायालय  लम्बित  मामलों  की  कुल  संख्या

 (31-12-1985  5

 1  2

 आंध्र  प्रदेश  90,617

 गुजरात  41,750

 पटना  56,  904

 पंजाब  ओर  हरियाणा  40,285  (30-6-1985
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 1  2

 इलाहाबाद  2,42,379

 मुम्बई  1,06,657
 है

 दिल्ली  74,226

 हिमाचल  प्रदेश  9,768

 जम्मू-कश्मीर  27,515

 कर्नाटक  91,510

 केरल  1,14,122

 मध्य  प्रदेश  52,463

 मद्रास  1,49,469

 उड़ीसा  26,923

 राजस्थान  49,102

 सिक्किम  51  (31-12-1984

 कलकत्ता  1,39,050  (31-12-1983

 गौहाटी  13,403:

 लम्बित  मामलों  को  कम  करने  के  लिए  समय-समय  पर  उठाए  गए  कदम

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  लम्बित  मामलों  को  कम  करने  के  लिए  हाल  ही
 के  वर्षों  में  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए

 1.  उच्च  न्यायालय  के  एकल  न्यायाधीश  के  द्वितीय  अपील  में  निर्णय  से  लेटसं  पेटेंट  अपील  को

 समाप्त  करने  के  लिए  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  का  1976  में  संशोधन  किया  गया  धारा

 100%)

 2.  विधि  आयोग  की  सिफारिशों  पर  आधारित  दंड  प्रक्रिया  संहिता  वर्ष  1973  में
 नियमित  की  गई  ।

 3.  उच्चतम  न्यायालय  1956  का  संशोधन  करके
 31-12-1977  से  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  संख्या  13  से  बढ़ाकर  17  कर  दी  इसमें

 मुख्य  न्यायमूर्ति  सम्मिलित  नहीं  हैं  ।

 4-  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  स्वीकृत  संख्या  1977  में  351  थी  जिसे
 1  1986  को  430  कर  दिया  गया  है  ।  !

 5.  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  निम्नलिखित  उपाय  किए
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 कुछ  मामलों  को  पूविकता  दी  जाती

 (1)  प्रकोर्ण  मामले  प्रतिदिन  सुनवाई  के  लिए  रखे  जाते

 (iii)  ऐसी  रिट  पिटीशनों  जिनमें  एक  जैसे  प्रश्न  अन्तवंलित  होते  एक  ग्रुप  में  रखा
 जाता  है  और  50  से  लेकर  100  मामलों  के  बच  सुनवाई  के  लिए  एक  साथ  रखे
 जाते

 (५)  ऐसे  अन्य  मामलों  का  भी  जिनमें  एक  समान  प्रश्न  अन्तवेलित  होते  समय-समय  पर
 पता  लगाकर  उन्हें  एक  साथ  रखा  जाता  है  और  इस  बात  का  प्रयत्न  किया  जाता  है
 कि  ऐसे  ग्रुपों  का  निपटारा  शीघ्र  हो

 (५)  उच्चतम  न्यायालय  के  नियमों  का  1966  में  पुनरीक्षण  किया  गया  और  उसमें  यह
 उपबन्ध  किया  गया  कि  अभिलेखों  का  मुद्रण  स्वयं  उच्चतम  न्यायालय  के  वर्णवेक्षण  में
 ही  कराया  जाए  ।  इसमें  भी  काक्की  समय  लग  जाता  अभो  हाब  में  न्यायालय

 जहां  कहीं  भी  सम्भव  होता  अभिलेख  तैयार  करने  की  आवश्यकता  को  समाप्त
 करना  और  अपील  की  सुनवाई  विशेष  इजाजय  पेपर  बुक  पर  ही  करना  आरम्भ  कर
 दिया  परन्तु  वह  ऐसा  तब  करता  है  जब  उत्तर  में  दोनों  पक्षकार  अपने  प्रति
 पत्र  दाखिल  कर  देते  न

 न्यायालय  का  समय  बचाने  के  भारत  के  माननीय  मुख्य  न्यायालय  के
 समय  के  पश्चात  चर्चा  कर  रहे  हैं  जिसमें  इससे  पूर्व  कम  से कम  लगभग  एक  धण्टा  लग
 जाता

 दांडिक  अरीलों  अपीलाथियों  के  काउंसेल  से  यह  अपेक्षा  को  जाती  है  कि  वे
 साइक्लोस्टाइल  अभिलेख  मुद्रित  कराने  में  लगने  वाले  समय  को  बचाने  के

 फाइल  करें  जिससे  कि  मामले  पर  शीघ्र  सुनवाई  हो

 चैंबर  में  माननीय  न्यायाधीशों  और  रजिस्ट्रार  को  कुछ  प्रकार  के  मामलों  के  निपटाने
 के  जो  कि  इससे  पूर्व  न्यायालय  की  सूची  में  सशक्त  करने  के  लिए  उच्चतम
 न्‍्यावालय  नियमों  को  संशोधित  किया  गया  स्यायालय  का  समय  बचाने  के  लिए
 ऐसा  किया  मया

 (४)  विधि  की  उस  शाखा  से  सम्बन्धित  विशेष  प्रकार  के  मामलों  को  सूचोबद्ध  करने  के  लिए
 विशिष्ट  न्यायपीढों  का  गठन  किया  गया  है  जिसमें  विशिंष्ट  न्‍्यायपीठ  मठित  करने  वाले
 माननीय  न्यायाधीश  विशेषज्ञ  होते  इससे  विशिष्ट  न्‍्यायपीठ  को  ऐसे  मामलों  को
 शीघ्रता  से  निपटाने  में  सहायता  मिलती  है  ।

 6.  उपर्थक्त  के  कुछ  उच्च  न्यायालय  मामलों  के  बेहतर  निपटारे  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिंए  निम्नलिखित  उपाय  कर  रहे

 कई  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  ऐसे  मामलों  को  एक  ग्रुप  में  रखा  जाता  है  जिसमें  एक  जैसे
 प्रश्न  अन्तवंलित  होते

 सूचना  को  तामील  के  लिए  थोड़ा  समय  देकर  सुनवाई  के  लिए  मामले  निभत
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 न्न्््ि  जन

 अभिलेख  के  मुद्रण  को  आवश्यकता  को  समाप्त

 कुछ  अधिनियमों  के  अधोन  मामलों  में  शीघ्र  कारंवाई  करना  ओर  उन्हें  पूविकता
 देना  ।  हि

 7.  विधि  आयोग  की  रिपोर्ट  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  की  समीक्षा  की  गई  है  ।  अधिकांश

 सिफारिशों  पर  राज्य  सरक्मरों  ओर  उच्च  न्‍्यययालयों  द्वारा  कारंवाई  की  गई  इसलिए  वे  सिफारिशें

 संघ  सरकार  के  विचारों  सहित  उनको  भेज  दी  गई  हैं  और  उनसे  आवश्यक  कारंवाई  करने  का  अनुरोध
 किया  गया  हैं  ।

 8.  सरकार  ने  विधि  आयोग  आवश्यक  सुधार  लाने  के  लिए  न्यायिक  पद्धति  का  अध्ययन

 करते  का  कार्य  सौंपा  है  ।  विकाराथे  चिषक  निम्नलिखित

 ()  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विवादों  के  निपटारों  के  लिए  न्याय  पंचायत  या  अन्य  तंत्र  को  स्थापना
 करके  उसका  विस्तार  करने  और  उसे  सुदृढ़

 ii)  उपयुक्त  क्षेत्रों  और  केन्द्रों  में  परिनिश्चित  अधिकारिता  ओर  शक्तियों  सहित  भाग  लेने
 वाली  न्याय  पद्धति  स्थापित  करके

 (iii)  उच्चतम  न्यायालय  ओर  उच्च  न्यायालयों  में  कार्य  की  मात्रा  को  घटाने  के  लिए
 न्यायिक  श्रेणी  के  भीतर  अन्य  पंक्ति  या  पद्धति  स्थापित

 न्याय  प्रशासन  को  पद्धति  का  विकेन्द्रीकरण  करने  की

 ऐसे  विषय  जिनके  लिए  संविधान  के  भाग  में  यथापरिकल्पित  अधिकरणों
 अश्िफरणों  को  अपक्णित  करते  को  श्र  स्थापित  करमे  की  श्रावश्यकता  है  ओर  उनके  स्थापन
 ओर  कार्यकरण  से  सम्बन्धित  क्भिल्ण

 प्रक्रिया  सम्बन्धी  विधियां  मामलों  के  शी  प्र  अनावश्यक  मुकदमेबाजी
 को  और  मामलों  की  सुनवाई  में  विलम्ब  को  कम  करने  की  दृष्टि  से  और  प्रक्रिया  तथा  प्रक्रिया  सम्बन्धी
 विधियों  में  सुधार  ओर  विशेष  रूप  से  मद  1(1)  और  Hii)  में  फरिकल्पित  विषयों  के  अनुरूप  प्रक्रियाओं
 के  लिए  उपाय  करना  ।

 अधोनस्थ  न्यायालयों/अधीनस्थ  न्यायपालिका  में  नियुक्ति  का  ढंग  ।

 न्यायिक  अधिकारियों  का  फ्रशिक्षण  ।

 (a)  न्यात  प्रशासन  की  पद्धव्नि  को  सुदृढ़  करने  में  विधि  व्यवसाय  की  भूमिका  ।

 ऐसे  मानदण्डों  के  निश्चित  करने  की  वांछनीयता  जिनका  सरकार  ओर  पब्लिक  सेक्टर
 उपक्रमों  द्वारा  विवादों  के  निपटारे  में  पालन  किया  जाना  इसके  अन्तगंत  सरकार  और  ऐसे
 उपक्रमों  की  ओर  से  मुकदमों  के  संच:लन  के  लिए  वर्तमान  पद्धति  का  पुनविलोकन  भी  है  ।

 मुकदमेदजी  का  खर्च  मुकदमा  लड़ने  वालों  पर  भार  कम  करने  की  दृष्टि  से  ।

 अखिल  भारतीय  न्यायिक  सेवा  का  और

 ऐसे  अन्य  विषय  जो  आयोग  उपर्युक्त  प्रयोजनों  के  लिए  उपयुक्त  या  आवश्यक  समझे  या

 जो  सरकार  द्वारा  उसे  समय-समय  पर.निर्देशित  किए  जाएं  ।
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 9.  सरकार  ने  उच्च  न्याथालयों  में  लम्बित  मामलों  के  बकाया  की  समस्या  की  समोक्षा  करने
 के  लिए  और  उसके  लिए  उपचारात्मक  उपाय  सुझाने  के  तीन  मुख्य  न्यायमूरतियों  की  एक
 अनोपचारिक  समिति  गठित  की  है  ।

 बिहांर  के  बेतिया  जिले  में  तेल  भष्डार  संबंधी  तथ्य

 243.  थ्रो  अब्दुल  हन्नान  अंसारी  :  वया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  कों

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  विशेषज्ञों  ने कहा  है  कि  बिहार  के  बेतिया  जिले
 में  छः  हजार  फुट  की  गहराई  पर  तेल  के  भारी  भंडार

 कया  आयोग  द्वारा  लगाये  गये  संयंत्र  दोषपूर्ण  नींव  के  5,400  फूट  की  गहराई
 तक  ड्िलिंग  करने  के  बाद  दरार  पड़  गई  थी  और  काम  रुक  गया  था  और  आयोग  ने  कह  दिया  कि
 उक्त  स्थान  में  कोई  तेल  नहीं  है  ।

 क्या  इस  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  करने  के  बाद  सोवियत  संघ  के  विशेषज्ञों  न ेकहा  है  कि  6,000

 फुट  गहराई  के  नीचे  तेल  उपलब्ध

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  इस  परियोजना  पर  32  करोड़  रुपए  व्यय  किये  और

 यदि  तो  सरकार  का  बिचार  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चल्र  शेखर  :  से
 नहीं  ।  बेना  जिले  में  कूंआ  उप-तल  भूव॑ज्ञानिक  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  पेरा

 मोट्रिक  कुएं  के  रूप  में  खोदा  गया  गया  था  |  जब  आग्नेय  चट्टानें  अन्दर  मिलीं  तो  खतन  का  बंद  कर
 दिया  गया  क्योंकि  खनन  का  उहं  श्य  पूरा  हो  गया  था  ।

 इस  कुएं  के खनन  पर  लगभग  8.2  करोड़  रुपये  का  खर्च  आया  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 दक्षिण  राज्यों  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  परियोजनाएं

 244.  थ्री  मुल्‍्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिणी  राज्यों  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  बिजली  परियोजानाओं  के  नाम
 क्‍या

 वर्ष  1985  में  दक्षिणी  राज्यों  में  द्वारा  प्रायोजित  परियोजनाओं  से  कुल  कितनी  मात्रा
 की  बिजली  का  उत्पादन  हुआ

 उसके  राज्य-वार  वितरण  का  ब्यौरा  बया  और

 गत  वर्ष  के  अन्त  तक  ऊर्जा  का  कितना  भंडार  उंपलब्ध  था  ?

 44



 6  1907  लिबित  उत्तरें

 पु

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  दक्षिणी  क्षेत्र  में  रामगुण्डम

 सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  कलपक्कम  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  और  नेवेली  लिग्नाइट  ताप  विद्युत  केन्द्र

 केन्द्रीय  क्षेत्र  में स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 वर्ष  1985  के  दोरान  इन  विद्युत  केन्द्रों  स ेऊर्जा  का सकल  उत्पादन

 लगभग  8190  मिलियन  यूनिट  हुआ

 1985  की  अवधि  के  दोरान  रामगुण्डम  सु०  ता०  विद्युत  केन्द्र  से

 ऊर्जा  की  वास्तबिक  सप्लाई  नीचे  दिए  गए  अनुसार  थी  :--

 मिलियन  यूनिट

 आम्ध्न  प्रदेश  1557.7

 कर्नाटक  787.1

 तमिलनाडु  388.2

 गोवा  68.1

 इस  अवधि  के  दोरान  कलपक्कम  परमाणु  संयंत्र  और  नेवेली  लिग्नाइट  ताप  विद्युत  केन्द्र  से

 हुए  समस्त  ऊर्जा  उत्पादन  का  उपयोग  तमिलनाडु  द्वारा  किया  गया

 इन  केन्द्रों  से  हुए  समस्त  उत्पादन  का  उपयोग  कर  लिया  गया

 सरकारो  क्षेत्र  को  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के
 उपबन्धों  से  छूट

 245.  डा०  जी०  विजय  रामाराव  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकारी  क्षेत्र  को  एकाधिकार  तथा  अबरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के
 उपबन्धों  से  छूट  देना  सच्चर  समिति  की  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  के  विरुद्ध

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  यह  सच  है  कि  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  में
 संशोधन  करने  के  परिणामस्वरूप  बड़ी  कम्पनियां  इसके  क्षेत्राधकार  से  निकल  जायेंगी  और  छोटी
 कम्पनियां  इसके  अन्तगंत  आ  जायेंगी  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  सच्चर  समिति  ने
 सिफारिफ  की  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  को  भी  अवरोधक  ओर  अनुचित  व्यापार  प्रथा
 के  सम्बन्ध  में  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  परिधि  में  लाना
 चाहिए  ।  समिति  साव्वेजनिक  क्षेत्र  की  राज्य  के  हाथों  में  आर्थिक  शक्ति  के  संकेन्द्रण  के  सम्बन्ध  में  छट
 की  विरोधी  नहीं  है  क्‍योंकि  इस  प्रकार  की  छूट  जनहित  में  है  बशरतें  कि वह  एकाधिकार  के  विरुद्ध
 प्रतिकारी  शक्ति  तैयार  करती  रहे  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 टेलीफोन  कर्मचारियों  द्वारा  निजो  टेलीकोनों  का  अनाधिछृत  प्रयोग

 246.  श्री  मानिक  रेड्रो  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  दिल्‍ली  में  टेलीफोन  करमंचारियों  द्वारा  निज्ञो  टेलीफोन  कनेक्शन
 को  देने  सहित  उनका  अनधिकृत  प्रयोग  करने  के  बारे  में  प्रयोक्ताओं  से  कोई  शिकायत

 प्राप्त  हुई

 यदि  तो  क्या  इन  शिकायतों  का  कोई  समाधान  किया  गया  ओर

 यदि  कोई  कर्मचारी  दोषी  पाया  गया  है  तो  उसके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  जी  हां  ।

 और  कभी-कभी  उपभोक्ताओं  द्वारा  बिल  प्राप्त  कर  लेने  के  द  इस  प्रकार  की
 शिफायतें  मिलती  इस  प्रकार  के  मामलों  में  दोषी  टेलीफोन  यदि  कोई  का  पता
 लगाना  इसलिए  संभव  नहीं  हो  पाता  क्‍योंकि  इसमें  अत्यधिक  विलंब  हो  गया  होता

 यदि  कास्तबिक  टेलीफोन  करने  वाले  का  पता  चल  जाता  तो  प्रभावित  उपभोक्ताओं  के
 बिल  में  छूट  दी  जाती  है  जबकि  बाद  के  बिल  उन  उपभोक्ताओं  के  नाम  जारी  किए  जाते  जिन  फर
 लाइन  बदल  कर  टेलीफोन  करने  का  संदेह  हो  ।

 हल्की  लकड़ो  का  उपयोग  करने  वाले  उद्योग

 247.  डा०  के०  जी०  अवियोडो  :  क्या  उद्योग  मत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  मुख्य  उद्योग  यूकेलिप्टस  जेसी  हल्की  लकड़ी  का  उपयोग  कर

 गत  तीन  वर्षों  में  इन  उद्योग  में  अधिष्ठाफ्ति  क्षमता  कितनी  थी  और  बास्तविक  उत्पादन
 कितना  था

 कया  ये  उद्योग  वास्तविक  अधिष्ठापित  क्षमता  का  उपयोग  कर  रहे  यदि  नहीं  तो
 उसके  क्‍या  कारण

 कच्चे  माल  की  कम  तालाबन्दी  आदि  से  प्रभावित  उद्योगों  के  नाम
 क्या  ओर

 सरकार  ने  कच्चे  माल  को  कमी  को  पुरा  करने  और  अन्य  बाधाओं  फो  दूर  करने  के  लिए
 कस  कक्म  उठाये

 ओद्योगिक  विकात  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  देश  में  23  एकक
 यूकेलिप्टस  जेसी  हल्की  लकड़ी  का  उपयोग  करके  कागज  का  गत्ता  बना  रहे

 और  गत  तीन  वर्षों  में  इन  एककों  को  अधिव्ठापित  उनका  उत्पादन  और
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 क्षमता  उपयोग  निम्न  प्रकार  रहा  ४---

 वर्ष  अधिष्ठापित  क्षमता  उत्पादन  क्षमता  उपयोग

 1993  11,60,860  7,46,370  64  भ्तिशत

 1984  11,60,860  7,85,240  67  प्रतिशत

 1985  11,72,360  7,90,370  67  प्रतिशत

 वित्तीय  प्रबन्धकीय  कच्चे  माल  की  कमी  आदि  जैसी  विभिन्‍न  बाधाओं

 के  कारण  इन  एककों  का  क्ष  मता  उपयोग  कम  रहा  |

 जिन  एककों  पर  प्रतिकल  प्रभाव  वे  निम्नलिखित  हैं  :--

 (1)  असम  अशोक  पेपर  मिल्स

 (2)  बिहार  रोहतास  इण्डस्ट्रीज

 (3)  पश्चिम  बंगाल  (1)  टीटागढ़  पेपर  मिल्म

 (2)  बंभाल  पेपर  मिल्स

 उपप्ुक्त  उपचारात्मक  अभ्युपाय  तैयार  करते  समथ  वित्तीय  संस्थानों
 ओर  अन्य  सम्बन्धित  अभिकरणों  द्वारा  कागज  उद्योग  की  समस्याओं  को  ध्यान  में  रखा  जाता  कुछ
 एककों  ने  आधुनिको  करण  और  प्रौद्योगिकीय  उन्‍नयन  आरम्भ  किया  है  ताकि  कच्चे  माल  का
 घिक  किफायती  उपयोग  अधिक  उत्पादन  ऊर्जा  की  खपत  में  गुणवत्ता  में  प्रदूषण  नियंत्रण

 सुनिश्चित  किया  जा  सके  तथा  गत  प्रयोगता  को  रोका  जा  संके  ।  कागज  उद्योग  को  उत्पादन  शुल्क  में
 रियायती  और  आयातित  कच्चे  माल  पर  लगने  वाले  सीमा  शुल्क  में  कटोती  करके  उसे  समान
 करके  अनेक  राजकोषीय  राहतें  प्रदान  की  गई  उद्योग  के  लिए  कोयले  का  आबंटन  बढ़ाकर
 पना  सम्बन्धी  सहायता  में  सुधार  किया  गया  है  ।

 जेसलमेर  में  गंस  पर  आधारित  ताप  विद्युत  केन्द्र

 248.  भरी  बद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रामगढ़  में  गेंस  पर  आधारित  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  क्ष  मता  क्या

 उपर्युक्त  विद्युत  केन्द्र  के  निर्माण  के  संबंध  में  अब  तक  क्‍या  प्रगति  हुई  और

 उपर्युक्त  विद्युत  केन्द्र  जैसलमेर  जिले  को  विद्युत  सप्लाई  करने  के  लिए  कब  तक  तैयार  -

 हो  जाएगा  ?

 विद्यत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहस्सद  :  से  राजस्थान  राज्य
 बिजली  बोडं  द्वारा  प्रस्तावित  रामगढ़  में  गंस  पर  आधारित  3  भेबावाट  को  प्रतिष्ठापित  क्षमता  वाली
 विद्युत  परियोजना  को  राज्य  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  को  स्वीकार  कर  लिया  गया

 परियोजना  को  पूरा  करने  के  कार्यक्रम  के  बारे  में  उपस्कर  के  लिए  आडेर  देने  के  पश्चात्‌
 राज्य  बिजलो  बोडे  द्वारा  लिया  जा  सकेगा  ।
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 तेल  पाए  जाने  वाले  स्थान

 249.  श्री  मदन  पांडे  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे
 किः

 तेल  तथा  अन्य  पेट्रोलियम  पदार्थ  हाल  ही  में  कहां-कहां  पर  पाए  गए  और

 इन  स्थानों  पर  तेल  संसाधनों  की  अनुमानित  मात्रा  कितनी  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :
 1985  से  1986  के  दौरान  देश  के  निम्नलिखित  क्षेत्रों  मे ंतेल  तथा  गैस  मिली

 राज्य  स्थान/क्षेत्र  क्या  निकला

 लटबर्तो

 आन्ध्र  प्रदेश  नरसापुर  गेस

 ताटी  पाका  गस

 काजा  गैस

 असम  टिनखोंग-तिनाली  आयल

 राजगढ़  आयल

 गुजरात  कर्जेसन  गैस

 पाखाजन  आयल

 तमिलनाडु  नरोमनम  आयल  एण्ड  गैस

 अपतट

 पश्चिमी  तट  गेस

 पाना  ईस्ट  आयल  एण्ड  गेस

 गेस

 आयल  एण्ड  गेस

 उपर्युक्त  खोज  अन्वेषणात्मक  है  यथा  तेल  और  गैस  के  भण्डारों  की  मात्रा
 का
 पता  उन

 क्षेत्रों  की रूपरेखा  बनाने  के बाद  ही  लग  सकेगा  ।

 क्वेरल  सें  खाना  पकाने  को  गंस  को  एजेन्सियों  को  संख्या

 250.  भ्री  के०  कुन्जम्ब  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 इस  समय  केरल  में  खाना  पंकाने  की  गेस  की  एजेन्सियों  को  कुल  संख्या  कितनी

 क्‍या  मौजूदा  एजेंसियां  केरल  की  सम्पूर्ण  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 समक्ष

 यदि  तो  क्या  वहां  पर  नई  एजेन्सियां  खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :  इस
 समय  केरल  में  एल०  पी०  जी०  के  96  वितरक  काम  कर  रहे

 से  हालांकि  इस  समय  मौजूदा  की  ये  वितरणशिपें  सेवा  कर  रहो  हैं
 फिर  भी  और  स्थानों  पर  पहुंचने  तथा  नए  उपभोक्ताओं  के  लिए  तब  उद्योग  द्वारा  नई  वितरणएिपें
 पित  करने  की  योजना  प्रस्तावित  वितरणशिपों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 तेल  उच्योग  द्वारा  अपनो  विभिन्‍न  विपणन  योजनाओं  में  केरल  राज्य  में  खोली  जाने
 बालो  प्रस्तावित  एल०  पी०  जो  ०  वितरण  शिपों  का  विवरण

 1.  क्ललोड़/थाटामंगलम

 2.  पुणेलर

 3,  अडोर/पोराकेडा

 4.  नयतीनकरां

 5,  वाइपिन

 6.  पठानापुरम
 7.  नेंड्मंगड
 8.  पारावीर

 9.  कंजीरापलली/पेनकुनाम
 10.  हरीपद

 11,  वेदानापलली/त्रिपरयार
 12.  नेनमरा/अयालुर
 13.  चेराई/ईदानुकड
 14.  ्रिवेन्द्रम  (2
 15  .  कुट्टूपरम्बा

 झष्डियन  ऑयल  कारपोरेशन  लिमिटेड

 -  अम्बालापुजा
 .  केपामंगलम

 मनारथाट

 -  त्रिचुर
 »  कटाकडा

 .  फिरोका

 »  पालघाट/पेडुसरी
 »  अरुर

 «  चतहनूर
 «  वडाकनोहेरी
 .  नीमाम

 «  मलापली

 -  स्पोनिड  नाथं/रयॉनाड  साउथ

 .  अरासला

 -  मनालौर
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 31.

 32.

 33.

 .  थामरसरी

 .  पयाली

 .  परापनागडी

 65.

 66.

 67.

 68.

 69.
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 पैराम्बरा

 »  भरनमुला

 .  क्रमेली
 »  मटानुर

 -  त्रिउरागंडी

 «  कुनामंगलम

 «  कोचीन

 .  उलौर

 .  त्रियुवेला

 -  झल्म्पी

 .  बालाराम्पुरम
 »  पेरीन्थल  माना

 कालीकट  (2

 त्रिचुर

 बेपोरी

 कुम्बला
 फोचीन

 25  1986

 42.  कुलैंगुडा

 43.  निलाम्बुर

 44.  पुत्युपल्ली

 45.  कोनी

 46.  कराकुलम

 47.  कोचीन  (2

 48.  अंचल

 49.  मनाथवडी

 50.  मन्पर

 51.  पैम्पडो

 52.  किलो  कलूर/कटामकरा

 भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिपिटेड

 59,  कलपोट्ठा

 60.  पोन्यनी

 61.  पोरामेडा

 62.  थोड्पूषा

 63.  इद्‌को
 64.  मुन्नार

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिसिटेड

 10,  त्रिवेन्द्रम

 71.  एलैम्पसी

 72.  तालीपराम्भा

 73.  केडीयारी

 14.  पालीघाट

 आन्ध्र  प्रदेश  के  प्रकाशम  तथा  तथा  गुंटर  जिलों  में  टेलोफोन  सेवा  में  सुधार

 251.  क्री  री  सम्ब  :  क्‍या  संचार  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  के  प्रकाशम  तथा  गंट
 ब्रणालो  एक्सचेंअ  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव

 5 रा  ज्लों  में  कितने  कंप्यूटरीकृत  टेलेक्स  तथा  माइक्रोवेव
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 आन्ध्र  प्रदेश  के  प्रकाशम  तथा  गुंटूर  जिलों  में  टेलीफोनों  के  का्यंकरण  में  पुधघार  करने
 के  लिए  अन्य  क्या  उपराय/किए  जाने  का  भ्रस्ताव  ओर

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  गुंटूर  जिले  में  चिल्कालूरीपेट
 में  अभी  हाल  ही  में  20  लाइनों  का  एक  छोटा  कंप्युटरीकृत  टेलेक्स  एक्स  चेंज  चालू  किया  गया  इन
 जिलों  में  फिलहाल  कोई  ओर  इलेक्ट्रानिक  टेलेक्स  एक्सचेंज  संस्थापित  करने  प्रस्ताब  नहीं
 निम्नलिखित  माइक्रोवेव  योजनाएं  कार्य  कर  रही  हैं  अथवा  उनकी  योजना  बनाई  गई  है  :

 -  गुंट्र  तेनाली-बिजयवाड़ा कैने

 2.  गुंदूर  नरसरायपेट  एच०'ए०

 गुंट्र  चिल्कालुरीपेट  सत्तनाहल्‍ली--योजना  बनाई  गई

 ओर  इन  जिलों  में  टेलीफोन  प्रणाली  घंतोषजनक  सेवा  में  ओर  सुधार  को

 दृष्टि  से  नैत्यक  जांच  की  जाती  है  तथा  शी  घ्र॑  सुधारात्मक_कारंवाई  की  जाती  परियात  की  उपयुक्तता
 के  आधार  पर  अतिरिक्त  ट्रंक  सकिट  प्रदान  किए  जाते  विभाग  द्वारा  टेलीफोन  सेवाओं  को
 आवधिक  रूप  से  मामीटर  किया  जता  है  तथा  जहां  सुधार  की  गुंजाइश  होतो  है  तत्काल  कारंवाई  को
 जाती  है  ।

 ५

 आटोसोबाइल  उद्योग  में  धन्‍्दो

 252.  भी  थो०  एस०  किश्पराघधवन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह-बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आटोमोबाइल  उद्योग  में  मन्दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 क्‍या  सरकार  का  तेल  की  बचत  करने  के  लिए  इस  क्षेत्र  में  क्षमता  के  विकास  पर  रोक

 लगाने  का  विचार  ओर

 (x)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  सें  राज्य  संत्री  एम०  :  नहीं  ।  किन्तु
 केवल  वांणिज्यक  गाड़ियों  के  मामले  में  बिक्री  में  वृद्धि  प्रत्याशा  से  कुछ  कम  है  ।

 प्रश्न  ही  रहों  उठता  ।

 अनुमानित  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  इस  क्षेत्र  में  पर्याप्त  क्षमता  स्वीकृत  को  गई  .

 नोति यह है कि गाड़ियों की इंधन क्षमता में सुधार करके पेट्रोलियम उत्पादों का इष्टतम उपयोग किया प्रश्न ही नहीं उठता ।
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 महाराष्ट्र  के  घ्ले  जिले  तारघर  खोलना

 253.  श्री  माजिक  राव  होडल्पा  गाबोत  :  क्‍या  संचार  भन्‍त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  महाराष्ट्र  राज्य  के  सबसे  अधिक  पिछड़े/आदिवासी  घूले  जिले  में  तारघरों  की

 अनुपलब्धता  के  कारण  उस  जिले  में  अत्यधिक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  जिलों  में  5,000  जनसंख्या  वाले  प्रत्येक
 टाउन  में  नए  तारघर  खोलने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निबास  जी  घुले  जिले  में
 पर्याप्द  तार  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  जिसमें  एक  विभागीय  तारघर  तथा  तार  सुविधाओं  वाले  43  लम्बी

 दूरी  के  सावंजनिक  टेलोफोन

 (=)  धूले  जिले  में  5,900  से  अधिक  जनसंख्या  वाले  शहरों  में  संयुक्त  डाक-तार  घर
 उपलब्ध

 उपर्युक्त  भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं

 केरल  में  बिजलो  परियोजनाओं  को  कियान्वितों  में  विलम्ब  होना

 254.  भ्रो  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  ऊर्जा  भन्‍त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  विभिन्‍न  बिजली  परियोजनाओं  को  क्रियान्वितों  में  अत्यधिक  विलम्ब  होने
 के  कारण  इन  परियोजनाओं  को  लागत  में  भारी  वृद्धि  हो  गई

 ऐसी  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  ओर  इनका  मूल  परिव्यय  कितना  था  ओर  बढ़ी  हुई
 लागत  कितनी  ओर

 इनको  क्रियान्विती  में  विलम्ब  होने  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  आरिफ  मोहम्मद  :  से  विद्यत  परियोजनाएं
 स्थापित  करना  एक  जटिल  काय॑  है  जिसमें  विभिन्‍न  एजेन्सियां  शामिल  हैं  तथा  विभिन्‍न  व्यापक  निवेशों
 को  सिलसिले-वार  लगाया  जाना  अपेक्षित  होता  किसी  एक  एजेन्सी  की  ओर  से  विलम्ब  होने
 अथवा  महत्वपूर्ण  सामग्री  को  सप्लाई  बेमेल  होने  स ेसमय  ओर  लागत  में  वृद्धि  हो  जाती

 केवल  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  में  विलम्बों  क ेकारण  लागतों  में  सही-सहो  वृद्धि  को  बता
 पाना  कठिन  है  क्योंकि  अन्य  विभिन्‍न  पहलुओं  के  कारण  भी  लागत  में  वृद्धि  होती  है  जैसे  कि  कीमतों  में
 आम  उपस्कर  सामग्रियों  आदि  की  कीमतों  में  वृद्धि  ।

 केरल  में  विद्युत  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  समय  और  लागत  में  वृद्धि  तथा  उनके  क्रियान्वयन
 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दिखाने  वाला  ब्योरा  संलग्न-विवरण  में  दिया  गया  है  ।
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 जकमज7_++
 विवरण

 केरल  राज्य  में  निर्माणाधीन  जल  विद्युत  परियोजनाएं

 क्र०  परियोजना  का  नाम  मूल  लागत  संशोधित  अनुमानित  चालू  करने  चालू  करने  विलम्ब  के
 सं०  और  क्षमता  मेगावाट  रोड़  रुਂ  लागत  रु०  का  मूल  की  संभावित  कारण

 में  कार्यक्रम  तारीख

 2  3  4  5  6  7

 1.  इदामलयार  (22<  23.40  89.00  78-79  को
 37.5  मेगाबाट )  85  में  रोटेट  दारी

 कर  दिया  गया  सम्बन्धी

 समस्याएं

 .  पर्याप्त

 1986-87  7  निधियां
 उपलब्ध  न॑

 विद्युत
 सुरंग  में
 संशोधन
 कार्य  ।

 2.  इदुक्की  चरण-दो  31.68  80.00  84-85  को  ठेकेदारी
 (3X  130  85  में  सम्बन्धी

 चालू  कर  दिया  समस्याएं
 गया

 यूनिट  की
 86  सुपुर्दगो  में

 1986-87.  उत्यापन  में

 समस्याएं  ।

 3.  कक्‍कड़  (2X25  18.60  $0.00  84-85  89-90  ठेकेदारी
 सम्बन्धी

 पर्याप्त
 निधियां
 उपलब्ध  न

 होना  ।

 $3
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 4.  कल्‍लड  (2X75  11.80

 5.  लोअर  पेरिपार  88.43
 (3><  60

 4

 12.50

 142.07

 5

 84-85

 89-90

 25  1966  966

 6

 &9-90

 ग्रामोण  क्षेत्रों  में  रोजगार  अवसरों  के  लिए  सुधिधाएं/योजनाएं

 7

 ठेकेदारी
 सम्बन्धी

 पर्याप्त
 निधियां
 उपलब्ध  न

 उपस्कर
 की  सुपु्दंगी
 में

 समस्याएं  ।

 255.  ओीमलो  सुन्दरवतो  नवल  प्रभाकर  :  कया  उद्योंग  मनत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंलोगों  को विशेषकर  महिलाओं  को  रोजगार/अधं-रोजगार  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  इस  समय  दी  गई  सुविधाओं/लागू  योजनाओं  का  ब्योरा  क्या

 कया  इन  योजनाओं  में  ग्रामीण  ओर  शहरी  महिलाओं  को  अम्बर  चरखा  उपलब्ध  कराने
 की  योजना  भी  शामिल  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  इन  चरखों

 से उनको जी विकापाजंन में सहायता यदि तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्‍या कार्यवाही को है अथवा करने का विचार (3) यदि तो उसके क्या कारण हैं ? 94
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 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  एक  विक्सण
 संलग्न  है

 हां  ।

 चरसे  बांटने  सम्बन्धी  कार्यक्रम  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  विस्तार  किए  जाने
 का  विचार  है  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 1.  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  मुख्यतः  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चलाए  गए  खादों  तथा
 ग्रामोद्योग  कार्यक्रम  से  महिलाओं को  रोजगार  के  पर्याप्त  अक्सर  मिलते  ख्मदी  तथा  ग्रामोद्योग
 आयोग  उपकरणों  को  कार्य  करने  की  छलेडों  ओर  गोद्षमों  को  कच्ला  माल

 उत्पादन  तथा  विपणन  के  लिए  कार्यशील  पूंजी  हेतु  सहायता  प्रदान  करता  आयोग

 सहकारी  समितियों  को  अंश-पूजी  के  लिए  तथा  सोसाइटी  पंजीकरण  1860  के  अधीन
 पंजीकृत  संस्थानों  को  पूंजी  संरचना ऋण  देता  खादी  तथा  ब्रामोच्चोम  आयोग  मधिनियम  की

 अनूसूची  में  शामिल  अनेक  ग्रामोद्योग  जैसे  वनों  में  मिलने  वाले  पौधों  ओर  फलों  के  गोंद
 रेजिन  के  कत्या  के  कुटीर  दियासलाई  कंस  तथा  बेंत  कार्य  बादि  तथा
 खादी  से  महिलाओं  को  रोजगार  के  अवसर  प्राप्त  छोते  खादो  सण्बन्धो  कार्य  लगभग

 पूसे  तरह  महिलाओं  द्वारा  ही  किया  जाता

 2.  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अधीन  गरीबी  रेखा  से  नीचे  के  परिवारों  को  उनकी
 आयਂ  बढ़ाने  के  लिए  सहायता  प्रकन  की  जाती  एकीकृत  ग्रगम्मीण  विकास  कार्यक्रम  की  एक
 विशेष  योजना  के  रूप  में  वर्ष  1982  में  22  राज्यों  के  50  चुने  हुए  जिलों  में  एक  पायलट  परियोजना
 के  आघार  पर  महिलाओं  और  बच्चों  के  विकास  का  एक  कारयेक्रम  चलाया  गया  इस  कार्यक्रम  का

 उद्द  श्य  गरीबी  रेखा  से  नीचे  के  परिवार  की  महिला  सदस्यों  की  ओर  ध्यान  देना  है  ताकि  स्वयं  पोषण
 के  आधार  पर  आय  पैदा  करने  सम्बन्धी  कार्यों  क ेलिए  विभिन्‍न  अवसरों  का  सृजन  करके  उनकी
 जिक  आधिक  स्थिति  में  सुधार  किया  जा  इस  येजना  के  माध्यम  से  महिलाओं  को  शिशु
 सुविधाओं  के  रूप  में  सहायताकारी  सेवाएं  दी  जाती

 3.  1979  में  आरम्भ  की  गई  ट्राइसेम  योजना  का  उद्देश्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लक्ष्यबद्ध
 परिवारों  के  समूह  से  सम्बन्धित  ग्रामीण  युक्‍्कों  (18-35  वर्ष  को  तकनीकी  प्रशिक्षण  देना  है
 जिससे  कि  वे  कृषि  ओर  सहायक  सेवाओं  तथा  व्यवसायिक  कार्यों  आदि  में  स्व-रोजगार
 प्राप्त  कर  सकें  ।  इस  योजना  के  अधोन  प्रत्येक  ग्राह्म  परिवार  से  एक  ग्रामीण  चुना  जाता  है  ।

 4.  रोजगार/अधं-रोजगार  दिलाने  वाला  एक  अन्य  कार्यक्रम  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार
 कार्यक्रम  है  जिसका  क्रियान्वयन  देश  के  सभी  जिलों  में  स्थापित  जिला  ग्रामीण  घिकास  एजेन्सियों  के
 माध्यम  से  किया  जां  रह  है  ।
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 ह
 हैं

 एकाधिकार  तया  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  यूनिटों  को  परिसम्पत्ति  सीमा  बढ़ाए
 जाने  के  कारण  कई  कम्पनियों  को  परिसम्पत्तियों  में  वृद्धि

 256.  श्री  एच०  एम०  पटेल  :  क्‍या  उद्योग  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापरिक  व्यवहार  यूनिटों  के  लिए  लागू  परिसम्पत्ति
 सीमा  बढ़ाए  जाने  के  परिणामस्वरूप  कई  कम्पनियों  की  कुल  परिसम्पत्तियों  में  वृद्धि  हुई

 क्‍या  यह  कई  कम्पनियों  के  एक  में  विलयन  के  परिणामस्वरूप  भो  हुआ  ओर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नए  मानदण्डों  के  आधार  पर  पुनर्मुल्यांकन  करने  का  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  श्रीमान्‌  जी  ।

 कुछ  कम्पनियों  का  एक  में  विलयन  सामान्यतः  विलयन  की  गई  कम्पनियों  की  कुल
 सम्पत्तियों  में  वृद्धि  का  परिणाम  नहीं  होगा  ।

 उपर्यकत  को  दृष्टिगत  करते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 टोटागढ़  पेपर  सिल्स  कम्पनी  लिसिटेड  परद्चिम  बंगाल  का  प्रबन्ध  प्रहण

 257.  श्री  अनिल  बसु  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  टीटागढ़  पेपर  मिल्स  कम्पनी  पश्चिम  बंगाल  का  प्रबन्ध
 ग्रहण  करने  के  बारे  में  बंगाल  कागजकल  मजदूर  यूनियन  आई०  टी०  24  परगना  से
 दिनांक  21  1986  का  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  यूनियन  ने  उक्त  ज्ञापन  में  किन-किन  मुख्य  मुद्दों  को  उठाया  और

 उसपर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मओशोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सनन्‍्त्री  एम०  :

 उक्त  झापन  में  सरकार  से  टीटागढ़  पेपर  मिल्स  के  यूनिट  नं०  1  से  तालाबन्दी  उठाने
 ओर  यूनिट  नं०  2  को  बन्द  करने  के  नोटिस  को  वापिस  निदेशक-मण्डल  का  पुनगंठन  करके
 कम्पनी  के  प्रबन्ध  में  सरकार  द्वारा  सक्रिय  सहयोग  करने  ओर  कम्पनी  के  प्रबन्ध  के  अभिग्रहण  का  भी
 अनुरोध  किया  गया  है  ।

 वित्तीय  संस्थान  कम्पनी  के  पुनरुज्जीवन  ओर  पुर्नस्थापन  के  लिए  उपायों  को  समीक्षा
 करने  में  संलग्न  उद्योग  और  अधिनियम  के  अन्तगंत  कम्पनी  के  प्रबन्ध  के
 अभिग्रहण  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  के  विचाराघधीन  नहीं

 पश्चिमी  जमंनी  को  डायमलर  बेंज  को  रायल्टो  को  अदायगी

 258.  श्री  रामसूति  भट्टम  :  क्‍या  उद्योग  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४
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 क्‍या  पश्चिम  जमेनी  की  डायमलर  बेंज  जो  मसिडीस  कार  वनाती  है  जिसका  बजाज  टम्पू
 के  साथ  सहयोग  को  10  वर्ष  को  अवधि  में  3.5  प्रतिशत  की  रायल्टी  की  अदायगी  उद्योग  मन्त्रालय
 द्वारा  मन्‍्ज्र  की  गई  है  ओर  डायमलर  बेंज  को  सूचित  कर  दिया  गया

 क्‍या  वित्त  मन्त्रालय  के  हस्तक्षेप  से  7  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  रायल्टी  की  अदायगी  को
 घटाकर  3  प्रतिशत  कर  दिया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  इस  प्रकार  के  परिवतंन  से  सरकारी  घोषणाओं  और  संदेशों  की  विश्वसनीयता  का
 अतिक्रमण  नहीं  होगा  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  सात  वर्षों  की

 ही  अवधि  में  3.5%  की  रायल्टी  की  मन्जूरी  के  बारे  में  भारतीय  कम्पनी  मे०  बजाज  टेम्पो  लिमिटेड

 की  सूचना  दे  दो  गई  थी  ।

 से  वित्त  मन्त्रालय  की  सलाह  पर  इस  मामले  पर  फिर  से  विचार  किया  जा

 रहा  है  ।

 तेल  उत्पादन  में  आत्म-निर्भरता

 259.  श्री  म्रलीधर  क्‍या  पेट्रोलियल  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  +

 छठो  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  भारत  में  कच्चे  तेल  का  कितना  उत्पादन

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  तेल  का  कितना  उत्पादन  होने  का

 अनुमान
 क्‍या  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  वर्ष  1985-90  की  अवधि  के  दौरान  देश  की  कच्चे  तेल

 की  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  पर्याप्त  और

 यदि  तो  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  में  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  का

 बया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  102.7

 मि०  मी०  टन  ।

 159  मि०  मी०  टन  ।

 नहीं  ।

 कच्चे  तेल  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  तथा  आत्म-निर्भरता  की  ओर  बढ़ने  के  लिए  प्रस्तावित

 कदमों  में  कुछ  ये  हैं  --

 अन्वेषण  में  तेजी  लाना  जिससे  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  ।

 वर्क  ओवर  गतिविधियों  को  तेज  करना  ।

 अधिक  तेल  निकालने  की  तकतीकों  का  प्रयोग  4]
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 उच्च  प्रोद्येमिको  का  प्रयोग  ।

 उपभोग  में  वृद्धि  को  रोकने  के  उह्दं  श्य  से  संरक्षण  उपाय  ।

 ह  हिमाचल  प्रदेश  के  परवंतोय  क्षेत्रों  मे ंटेलीफोन  एक्सचेंज

 260.  भ्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1986-87  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंज
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ये  एक्सचेंज  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किए  और

 किन-किन  टेलीफोन  एक्सचेंन्जों  को  उपग्रह  के  साथ  जोड़ने  का  प्रस्ताव  है  !

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास  1986-87  के  दोरान

 हिमाचल  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  15  टेलीफोन  एक्सचेन्ज  खोलने  का  प्रस्ताव

 जानकारी  संलग्न-विवरण  में  दी  गई  है  ।

 काल्पा  ओर  कोलांग  एक्सचेन्जों  को  उपग्रह  माध्यम  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव

 विवरण

 हिभाचल  प्रदेश  में  पिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  खोले  गए  एक्सचेन्जों  के  नाम

 1983-84.  1984-85  5  1985-86  5-86  अब  तक  31-3-86  तक  खोले
 खोले  गंए  जांने  वाले  प्रस्तावित

 एक्सचेन्ज

 2...  3 4...  ः

 1.  कुधेरा  1.  स्वरघाट  1.  इंदोरा  1.  खोरा

 2.  दादासिया  2.  भारमोर  2.  बारा  2.  भानीकरन

 3.  घेरविन
 _

 ०,  चौठरा  3.  सुखबंन  3.  लांझ

 4.  घनेता  4.  भुरानी  4.  खुनदुन  4.  मसरेहर
 5.  फतेहपुर  5.  गलोरे  5.  मोहरियन  5.  षिए  सालुही
 6.  भांग  6.  लांबली  6.  पंजवार

 7.  बरोह  4.  तोनीदेबी  7.  बरमाना

 8.  सतोम  8.  गांगय  8.  बाड़ागांव

 9.  दारोह  9,  कंदवाल  9.  नागलोी
 9.  भेरा  9,  राक्कर  9.  जाबली

 10.  बुनेरा  10.  रानीताल  10.  खेरे
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 12.  संतोख्गढ़

 13.  हरिपुर  |
 14.  परोर

 15,  देओथी

 16.  नैना-टिक्कर

 17.  टिक्कर

 18.  नन्दपुर
 19.  देवरी-खेनेती

 «  धरमपुर
 .  कोट्टी
 «  पहर

 -  नंगवायन

 .  घना  हट्टी
 »  रावलखंर

 .  शीलघाट

 .  घौली  खान
 .  बड्ढी

 «  मानगढ़

 .  राम  शहर

 -  सोहरी  तकोली

 बृहत  बम्वई  में  डाकधर  इमारतों  का  निर्माण

 लिखित  उत्तर

 4

 261.  भ्री  शरद  दिघे  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वृहत  बम्बई  में  डाकघर  इरारतों  के  निर्माण  के  कितने  भूखण्ड  आरक्षित  और  अधिगृहीत
 किए  गए  हैं  जो  अभी  भी  खाली  पड़े

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इसके  क्‍या  कारण  ओर

 उक्त  डाकघर  इमारतों  के  तेजी  से  निर्माण  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कंदम  उठाने  का
 विचार

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  ग्रेटर  बम्बई  में  डाकधर  की
 इमारतों  के  लिए  16  प्लाटों  का  अधिग्रहण  कर  लिया  गया  ये  सभी  प्लाट  खाली

 डाकघरों  के  लिए  जिन  ८  का  पहले  हो  अधिग्रहण  किया  जः  चुका  है  तथा
 जिनका  अभी  उपयोग  नहीं  किया  गया  उनका  ब्यौरा  इस  प्रकार

 प्लाट  का  नाम

 है

 बेकवे  रेक्‍्लसेशन

 (2)  बांन्द्रा  पूर्व

 मेत्र

 2

 मीटर
 766.08

 1108.00
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 1  2

 (3)  चाकला  एम०  आई०  डी०सी०  855.00

 (4)  डी०  एन०  अन्धेरी  1000.00

 (5)  सिद्धार्थ  गोरेगांव  1000.00

 (6)  आजाद  अन्धेरी  896.34

 (7)  उन्नत  गोरेगांव  506.04

 (8)  मोतीलाल  गोरेगांव  1331.81

 (9)  कंडीवल्ली  736.05

 (10)  गोरे  बोरीवली  745.81

 (11)  बहीसर  592.19

 (12)  कुरला  571.30

 (13)  बिखरोली  1000.00

 (14)  बिखरोली  2200.00

 (15)  पोवई  1226.76

 (16)  मांदूप  पूर्व  549.25

 इसके  ऐसे  अन्य  प्लाट  घी  हैं  जिन्हें  डाक  विभाग  के  लिए  निर्धारित  किया
 है  ।  तथापि  प्लाटों  की  उपयुक्‍्तता  और  वास्तविक  उपलब्धता  जेसे  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  इनका  कब्जा
 लेना  निर्भर  करता

 संस्ताधतों  की  दिक्कत  होने  के  कारण  इन  प्लाटों  पर  इमारतों  का  निर्माण  काये  शुरू  करना
 सम्भव  नहीं  हो  सका  ।

 ह

 सातवीं  योजना  में  इनमें  से  कुछ  प्लाटों  पर  इमारतों  का  निर्माण  करने  का  भ्रस्ताव  है
 बशतें  कि  इसके  लिए  घन  उपलब्ध  हो  जाए  ।

 क्वेरल  में  भारी  उद्योग  को  स्थापना

 262.  श्री  टी०  बशोर  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवों  योजनावधि  के  दौरान  केरल  में  भारी  उद्योग  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  केरल  में
 सरकारी  क्षेत्र  में  एक  भारी  इंजीनियरी  एकक  पहले  से  हो  है  अर्थात्‌  कलमश्शेरी  में  एच०  एम०  टी०
 लिमिटेड  का  एकक  |  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उस  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  में  भारी
 नियरो  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  इस  समय  कोई  भी  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
 नहीं  है  ।
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 सातवों  पंचवर्षोय  योजना  में  अशोधित  तेल  को  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए
 उठाए  गए  कदम

 263.  श्री  गुददास  का्मत  :

 श्री  एन०  टोम्बों  सिह  :

 थ्री  हुसेन  दलवाई  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  योजना  के  दोरात  भारत  में  अशोधित  तेल  के  उत्पादन  से  देश  की  आवश्यकता

 पूरी  हो

 यदि  तो  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  अशोधित  तेल  की  आवश्यकताओं  की  तुलना
 में  कितने  प्रतिशत  तेल  का  आयात  किया  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  देशीय  बाजार  में  अशोधित  तेल  की  आवश्यकता  पूरी
 करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने  का  और  उसका  कया  लक्ष्य  रखा  गया

 पेट्रोलिण्म  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्रशर  :

 नहीं  ।

 देश  की  पेट्रोलिलम  और  क्रुड  के  बराबर  को  देश  की  आवश्यकता  को
 लगभग  55%  की  पूर्ति  छठो  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  हुए  उत्पादन  से  हुई  ओर  शेष  का
 आयात  किया  गया  ।

 हाइड्रोकाबंन  के  भण्डारों  और  क्रुड  आयल  के  में  वृद्धि  करने  के  लिए  निम्नलिखित
 कदम  उठाए  जा  रहे

 |

 (1)  अन्वेषण  को  तीव्र  करना  जो  अन्ततः  उत्पादन  वृद्धि  की  ओर  ले

 (2)  वर्क  ओवर  काय॑  में  लाना  ।

 (3)  व॒द्धात्मक  तेल  प्राप्त  तकनीक  का  प्रयोग  ।

 (4)  उन्‍नत  तकनीक  को  अपनाना  ।  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  करड  आयल  के  उत्पादन
 का  लक्ष्य  159  मिलियन  टन  हे  ।

 ऊर्जा  विकास  परिषद्‌

 264.  भरी  पी०  एम०  सईद  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ऊर्जा  विकास  परिषद्‌  को  स्थापना  के  बारे  में
 3  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संकया  2293  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 स्थापित  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  ऊर्जा  विकास  परिषद्‌  के  गठन  और  कार्य  आदि  के
 बारे  में  क्‍या  प्रगति  हुई  और

 उपर्युक्त  परिषद्‌  के  सदस्थों  के  नाम  क्या  हैं  और  कया  इसमें  राज्य  सरकारों  का  प्रतिनिधित्व
 प्रदान  किया  गया  है  ?
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 विद्युत  विभाग  में  राज्य  संत्रो  आरिफ  मोहम्मद  ओर  प्रस्तावित  ऊर्जा
 विकास  परिषद  की  संरचना  तथा  इसके  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जा  रहा

 राज्यों  को  लेवो  कागज  का  आबंटस

 265.  श्री  पी०  नामग्याल  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  और  1985-86  के  दोरान  अलग-अलग  राज्यवार  विभिन्‍न  कागज
 मिलों  से  अभ्यास  पुस्तिकाओं  के  निर्माण  और  पाठ्य-पुस्तकों  के  मुद्रण  के  लिए  लेवी  कागज  को  कितनी
 मांग  प्राप्त  हुई  ह ैऔर  इसका  कितना  आबंटन  किया  गया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कागज  नियन्त्रक  द्वारा  नियमित  आबंटन  किए  जाने  के  बाद  भी  कुछ
 कागज  मिलें  कागज  नियंत्रक  के  निदेशों  का  उललघन  कर  रही  हैं  ओर  अपने  उत्पादों  को  अन्यत्र  भेज

 रही  और

 यदि  तो  क्या  उल्लंघन  करने  वाली  मिलों  तथा  चूक  करने  वालों  को  एक  धरूची  तथा
 उनके  विरुद्ध  उठाए  गए  कदमों  तथा  विभिन्‍न  राज्यों  को  भविष्य  में  लेवी  कागज  को  नियमित  सप्लाई
 को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  सभापटल  पर  रखा  जाएगा  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  अभ्थास  पुस्तिकायें
 बनाने  तथा  पाठ्य-पुस्तकें  छापने  के  लिए  राज्यों/संघ  क्षेत्रों  के  शिखा  क्षेत्रों  को छपाई  के  सफेद  कागज  का

 इस  प्रकार  के  कागज  को  उपलब्धता  के  आधार  पर  प्रत्येक  राज्य/संघ  क्षेत्र  में  विद्याथियों  की
 संख्या  को  देखकर  किया  जाता  1984-85  तथा  1985-86  के  दौरान  किए  गए  आबंटनों  का
 राज्यवार  ब्यौरा  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 (@)  और  विभिन्‍न  कागज  मिलों  द्वारा  आबंटित  कोटे  को  तुलना  में  छपाई  का  सफेद
 कागज  की  कम  मात्रा  भेजे  जाने  के  बारे  में  समय-समय  पर  शिकायतें  मिलतो  रहती  इनकी  ओर
 मिलों  का  ध्यान  आकर्षित  कराया  जाता  है  और  आपूर्ति  शीघ्र  करने  के  लिए  आवश्यक  निदेश  दिए  जाते

 आपूर्ति  स्थिति  की  समीक्षा  करने  तथा  पिछली  आपूर्तियों  की  यदि  कोई  को  पूरा  करने
 के  लिए  मिलों  के  प्रतिनिष्चियों  के  साथ  सावधिक  बेठके  बुलाई  जाती  हैं  ।  सरकार  16  1986

 से  छपाई  के  सफेद  कागज  के  मूल्यों  में  800  to  प्रति  मौ०  टत  की  वृद्धि  करने  पर  सहमत  हो
 गई  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1984-85  तथा  1985-86  के  दोरान  किए  गए  छपाई  के  सफेद  कागज  के

 आबजंटनों  का  राज्यवार  ब्यौरा  दर्शानें  वाला  विवरण

 1984-85  5  1985-86  5-86

 क्रमांक  राज्य/संघ  अभ्यास  योग  पाठ्य  अभ्यास  योग
 क्षेत्र  का नाम  पुस्तक  पुस्तिकायें  पुस्तक  पुस्तिकायें

 ।  2  3  4  5  6  7  8

 बांध  4891  3929  8820  4655.  3724.  8379
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 1  2  3  4  5  6  है

 2.  असम  1898  2679  4577  1930  2055

 3.  बिहार  3025  4672  7697  4084  2838

 4.  गुजरात  4002  3207  7209  3813  1543

 5.  हरियाणा  4553  1123  5666  1348  1080

 6.  हिमाचल  प्रदेश  1263  419  1682  476  383

 7.  कर्नाटक  3985.  2781  6766  3502...  2811

 8.  केरल  4712  3849  8551  4515  3615

 9.  मध्य  प्रदेश  4144  3327  7471  3482  2904

 10.  महांराष्ट्र  7564  6084  -13648  6884  5780

 11.  मणिपुर  184.  150  :  334  182  148

 12,  नागालैंड  132  65  197  474  81

 13.  उड़ोसा  2233  1792  4025  2128  1705

 14.  पंजाब  2392  1713  4105  2940  1646

 15.  राजस्थान  4305  2167  6472  3110  2089

 16.  सिक्किम  184  147  331  233  195

 17.  तमिलनाडु  5642  5593  11235  6138  4283

 18.  उत्तर  प्रदेश  41046  8875  19921  11408  8529

 19.  अण्डमान  35  29.  64  26  22
 निकोबार  द्वीप

 समूह

 20.  पश्चिम  बंगाल  4787  2075  6862  5044  4051

 21.  चण्डीगढ़  90  72  162  90  74

 22.  दिल्ली  1163  1180  2343  1155  960

 23.  दमन  और  176  140  316  171  138

 दीव

 24.  मिजोरम  102  81  183  220  104

 25.  पांडिचेरी  97  82  179  96  78

 26.  जम्मू  और  511  411]  922  502  303
 काश्मीर

 9095

 164

 2105

 309

 324

 174

 805
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 12  3  4  5  6  7  है

 27.  मेघालय  205  166  371  202  164  366

 28.  त्रिपुरा  1001  807  1808  609  530  1139

 29.  अरुणा चल  प्रदेश  19  14  33  58  60  118

 30.  लक्षद्वीप  7  4  11  8  4  12

 31.  दादर  भर  नगर  7  4  11  8  4  12
 हवेली

 योग  74355  57627  131972  66491  51901  121382

 केरल  राज्य  ओद्योगिक  विकास  निगम  को  ओद्योगिक  सालवेन्ट  संयन्त्र  के लिए  लाइसेंस

 266.  थी  अक्कम  पुरुषोत्तमन  :  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  औद्योगिक  लाइसेंस  समिति  ने  केरल  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  को  एक
 औद्योगिक  साल्वेन्ट  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  कोई  लाइसेंस  दिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍लो  में  खाना  पकाने  को  गेस  को  सप्लाई  में  विलम्ब  होना

 267.  श्रीमती  किशोरों  सिह  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  सहित  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  वर्तमान  प्रयोक्ताओं  को  खाना  पकाने  की
 गैस  को  सप्लाई  करने  में  काफी  विलम्ब  हो  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 वर्तमान  प्रयोक्ताओं  को  गैस  सप्लाई  करने  में  औसतन  कितना  समय  लगता

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  घन्द्र  शेफुर  और
 31-1-1986  को  देश  के  कुछ  भागों  में  एल०  पी०  जी०  सिलेण्डरों  की  आपूर्ति  में  कुछ  देरी  हो

 रही  है  ।  पीक  सीजन  का  को  मांग  को  पूरा  करने  में  देरो  होने  के  कारण  ये  कुछ
 क्षेत्रों  में  अपर्याप्त  बाटलिग  क्षमता  परिवहन  ओद्योगिक  सम्बन्ध  वितरकों  को  समस्याएं  तथा
 रास्ता  रोको  और  के  कारण  सप्लाई  में  झकावट  आदि  ।

 तेल  कम्पनियों  से  एल०  पी०  जी०  के  वितरकों  को  इस  बात  के  अनुदेश  हैं  कि  उपभोक्ता
 से  अनुरोध  प्राप्त  होने  के  48  घंटे  के  अन्दर  द्वी  रिफिल  दे  दिया
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 कर्नाटक  ओर  गुजरात  में  बिजली  को  कमी

 268.  भरी  के०  थी ०  शंकरगौडा
 श्री  बी०  बी०  देसाई  :  हि

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिजली  की  भारी  कमी  वाले  कर्नाटक और  गुजरात  राज्य  की

 सहायता  करने  हेतु  विभिन्‍न  कदम  उठाए

 यदि  तो  इन  राज्यों  की  सहायता  करने  के  लिए  !  उठाए  जा  रहे  कदमों  का  ब्यौरा

 क्‍या

 क्या  उन्होंने  महाराष्ट्र  सरकार  को  निर्देश  दिया  है  कि  वह  दोनों  राज्यों  में  बिजली  की

 तुरन्त  सप्लाई

 क्‍या  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्रो  न ेउससे  ।4  1986  को  भेंट  की  थी  ओर  गत  तीन

 वर्षों  से  बिजली  की  कमी  के  कारण  राज्य  को  हो  रही  कठिनाई  से  उन्हें  अवगत  कराया

 (2)  मुख्य  मंत्री  से  भेंट  किए  जाने  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  की  क्या  सहायता
 की  और

 मुख्य  मंत्री  ने  भेंट  के  दोरान  किन  मुद्दों  को  उठाया  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  मारिफ  मोहम्मद  :  से  कम  जल  विद्युत

 उत्पादन  के  कारण  कर्नाटक  विद्युत  की  कमी  का  सामना  करता  रहो  ताप  विद्युत  यूनिटों  में  कई
 बार  बंदी  के  कारण  1986  के  मध्य  के  दोरान  लगभग  एक  सप्ताह  के  लिए  गुजरात  में  विद्युत
 की  कमी  की  स्थिति  बन  गई  थी  ।  विद्युत  की  कमी  को  स्थिति  को  समाप्त  करने  के  लिए  महाराष्ट्र
 सरकार  से  इन  राज़्यों  को  इृष्टतम  सहायता  देने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  गुजरात  अब  कुल
 मिलाकर  अपनी  ऊर्जा  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  रहा

 हां  ।  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  ने  ऊर्जा  मंत्री  से  13  1986  को  मुलाकात

 महाराष्ट्र  से  कर्नाटक  को  यथासम्भव  सीमा  तक  फालतू  विद्युत  सप्लाई  करने  के  लिए
 अनुरोध  किया  गया

 कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  ने  विद्युत  की  कमी  की  समस्या  समेत  कर्नाटक  के  बिद्युत  क्षेत्र  से
 सम्बन्धित  मामलों  पर  विचार-विमर्श  किया  था  ।

 बिहार  सरकार  को  विद्युत  संसाधनों  में  बुद्धि  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 269.  डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  बिहार  सरकार  ने  अपने  विद्युत  संसाधनों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  केन्द्र  से
 उदार  सहायता  की  मांग  को

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार  को  कोई
 सहायता  प्रदान  की  है/करने  का  विचार
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 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  हो  में  बिहार  में  विद्युत  उपलब्धता  की  स्थिति  की  भी

 पुनरीक्षा  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्ध्री  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विद्यत  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  आरिफ  मोहम्मद  :  ओर  उपलब्ध  सूचना
 बिहार  सरकार  से  इस  प्रकार  का  कोई  अनुरोध  हाल  ही  में  प्राप्त  नहीं  हुआ  बिहार  के

 लिए  1986-87  के  लिए  वार्षिक  योजना  को  योजना  आयोग  द्वारा  7-2-86  को  मन्‍्जूरी  दी  गई
 राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  तथा  ब्लाक  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  यह  किसी
 विशिष्ट  कार्य  क्रम/परियोजना  से  सम्बन्धित  नहीं

 और  पूर्वी  क्षेत्र  में  विद्युत  की  स्थिति  की  हाल  ही  में  कलकत्ता  में  हुई  बंठक  में
 समीक्षा  की  गई  विद्युत  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  विद्युत  उत्पादन  यूनिटों  के
 प्रचालन  तथा  अनुरक्षण  कार्यों  के  लिए  पर्याप्त  कार्भिकों  के  प्रशिक्षण  आदि  की  आवश्यकता  के  बारे  में
 बिहार  के  प्राधिकारियों  को  जोर  देकर  कहा  गया

 केस्रीय  तारघरों  में  तारों  का  गुम  होना

 270.  श्रो  मूल  चन्द  डागा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई
 पटना  ओर  श्रीनगर  के  केन्द्रीय  तारघरों  में  प्रत्येक  में  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  वर्ष-वार  कितने

 तार  गुम

 तारों  के  इस  प्रकार  गुम  होने  के  क्या  कारण
 ह

 उक्त  अवधि  के  दोरान  उक्त  तारघरों  में  प्रत्येक  में  गुम  हुए  द्रांजिट  टेलोग्रामों  का
 प्रतिशत  क्‍या  और

 क्‍या  एण्ड  फारवर्डਂ  प्रणाली  लागू  किए  जाने  के  बाद  गुम  होने  वाले
 तारों  की  संख्या  बढ़ो  है  या  कम  हुई  है  ओर  इसके  क्या  कारण  हैं  और  उसके  लिए  कया  उपचारात्मक
 उपाय  किए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  हां  |  सांख्यिकीय
 कारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 तार  गुम  होने  के  मुख्य  कारण  निम्न  प्रकार

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  तारों  का  व्यक्तियों  द्वारा  निपटान  करते  रूमय  मानवीय  भूल  ।-

 लाइनों  तथा  उपस्कर  में  तकनीकी  दोष  ।

 जानकारी  अनुबंध  में  दी  गई  है  ।

 स्टोर  एण्ड  फारवर्ड  टेलोग्राम  प्रणाली  लागू  करने  के  बाद  तार  गुम  होने  के  मामलों  को
 संख्या  में  कुल  मिलाकर  कोई  विशेष  परिवतंन  नहीं  हुआ  संदेश  गुम  होने  के  मामलों  को  कम  से  कम
 करने  के  लिए  ठेलीब्राफ  नेटबर्क  में  सुधार  करने  के  लिए  निरन्तर  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 विवरण

 क्रम  सं०  केन्द्रीय  तारघर  निम्न  वर्षों  क ेदोरान  गुम  निम्न  वर्षों  के  दौरान  पारगमन
 का  नाम  हुए  तारों  की  संख्या  तारों  की  प्रतिशतता

 5450  0.020  0.017

 3.  कलकत्ता  37  32  नगण्य  न+

 2.  बम्बई  5059  5450  0.020  -016

 3.  मद्रास  85  71  0.003  0.002

 4.  नई  दिल्‍ली  209  206  0.0003  0.0007

 5.  हैदराबाद  85  0.003  0.002

 6.  बेंगलूर  शून्य  32  0.0003  0.0007

 7.  पुणे  48  65  0.03  0.05

 8.  अमृतसर  शून्य  शून्य  शून्य  --

 9,  जयपुर  शून्य  25  0.002  0.008

 12.  लखनऊ  श्न्य  श्न्य  शुन्य  श्न्य
 पटना  ह॒  श्न्य  शून्य  शून्य
 श्रीनगर  और  क्‍या उद्योग मंत्री  यह बताने की  नगण्य

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  हुई  संचित  हानि  को  बट्ट  खाते  मे  डालना

 डा०  बो०  एल०  शलेश  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सरकारी  उद्यम  विभाग  के  अन्तगंत  कार्य  कर  रहे  सरकारो  क्षेत्र
 के  उद्योगों  को  हुई  संचित  हानि  को  बट्ट  खाते  में  डालने  का

 यदि  तो  इन  उद्योगों  की  पूंजी  के  पुनर्निर्माण  के  लिए  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  कीं

 मुख्य  रूपरेखा  क्या  है  और  घाटा  उठाने  वाले  इन  उद्योगों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  प्रत्येक  उद्योग  को

 कितना  एकत्रित  घाटा  हुआ  और

 उक्त  छाटे  की  बट्ट  खाते  में  डालना  भविध्य  में  इन  उद्योगों  के  कुशलतापुर्वकं  और  आधिक

 रूप  से  सक्षम  होकर  कार्य  करने  में  कहां  तक  सिद्ध  होगा  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  विभाग के  अधीन

 सरकारी  क्षेत्र  क ेजिन  उपक्रमों  में  हानि  हो  रही  है  उनके  लिए  आवश्यक  किसी  भी  वित्तीय  सहायता  के

 बारे में अभी अन्तिम रूप से कोई विचार नहीं किया गया है । और प्रश्न ही नहीं 67
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 हरियाणा  में  छोटे  टेलीफोन  एक्सचेन्ज

 272.  भरी  धसंपाल  सिह  सलिक  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  हरियाणा  राज्य  में  कहां  और  कितने  स्थानों  पर  छोटे
 फोन  एक्सचेन्ज  खोले  और

 ॥॒

 प्रत्येक  छोटे  टेलीफोन  एक्सचेन्ज  के  लिए  कितनी  घनराशि  आंबंटित  की  गई  है  ओर
 उसकी  क्षमता  क्या  होगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  रास  निवास  :  हरियाणा  में  1986-87
 दौरान  आठ  नए  एम०  ए०  किस्म  के  मिनी  टेलीफोन  एक्प्नचेन्ज  खोलने  का  प्रस्ताव  स्थानों
 के  नामों  का  अभी  पता  लगाया  जाना  है  क्योकि  अपेक्षित  मांग  होने  ओर  वित्तीय  दृष्टि  से  प्रस्ताव  की

 व्यवहायंता  पर  ही  मिनी  एक्सचेन्ज  खोले  जाते  हैं  ।

 इसके  लिए  अलग  से  निधि  का  आबंटन  नहीं  किया  गया  इसे  सम्बन्धित  डिबोजन  को

 दिए  गए  एकमुश्त  अनुदान  से  पूरा  किया  जाएगा  ।  स्थापित  किए  जाने  वाले  सभी  प्रस्तावत  एक्सचेन्जों
 की  क्षमता  25  लाइनों  की

 प्रमुख  नगरों  को  भोपाल  के  साथ  एस०  टी०  डी०  से  जोड़ना

 273.  भरी  प्रताप  भानु  धार्मा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की
 क्र्पा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  31  1986  से  पहले  कुछ  नए  प्रमुख  नगर  भोपाल  के  साथ

 एस०  टी०  डी०  से  जोड़े

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भोपाल  में  ट्रक  स्वचालित  एक्सचेन्ज  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  बनकर  तेयार  हो
 और

 मध्य  प्रदेश  के  विभिन्‍न  नगरों  को  उपग्रह  प्रणाली  के  माध्यम  से  राष्ट्रीय  नेटवर्क  से
 जोड़ने  सम्बन्धी  भावी  कार्यक्रम  क्या  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 इन्दोर  ट्रक  आटोमेटिक  एक्सचेन्ज  के  जरिए  एस०  टी०  डी०  पर  जो  120  स्टेशन  पहले
 ही  भोपाल  से  जुड़  हुए  है  उनके  निश्नलिख्ति  23  अन्य  स्थानों  को  31-3-1986  से  पहले

 एस०  टी०  डी०  प्रणाली  द्वारा  भोपाल  से  जोड़  जाने  की  सम्भावना  इनमें  अनेक  जिला  मुख्यालय  भी
 शामिल  हैं  ।

 इलाहाबाद  (5)  चलकुडी

 (2)  अरुषयूको्ट  (6)  डिवूगढ़

 (7)  डिडिंगल

 (4)  बिगलपुर  (8)  देवास
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 (9)  गोपी  चाटिपलायम  (22)  रामेश्वरम्‌

 (10)  खड़गपुर  (23)  शिवकाशी

 (11)  कुरनूल  (24)  तिरुचेनगोडे  हि

 (12)  कोविलपट्टी  (25)  तिरुपति

 (13)  कंग्याम  (26)  तूतीकूरिन

 (14)  लखनऊ  (27)  थैनो

 (15)  मन्नारगुडी  (28)  उडुमलपेर

 (16)  मायावरम  (29)  वाराणसी

 (17)  मन्दसौर  (30)  वेल्लोर

 (18)  नागरकोइल  (31)  विल्लूपुरम

 (19)  पलल्‍लाडम  (32)  विरुद्धनगर

 (20)  पांडिचेरी  (33)  बारंगल

 (21)  पलाई

 इसके  भोपाल  और  विदिशा  के  बीच  31-3-1986  से  पहले  प्वाइंट-टु-प्वाइंट  एस०
 टी०  डी०  सेवा  उपलब्ध  हो  जाएगी  ।

 नहीं  ।
 ॥

 ५

 सातवीं  योजना  में  अनेक  भू-केन्द्रों  को  स्थापित  करने  का  भ्रस्ताव  है  जो  उनके  ओऔचित्य

 पाए  जाने  तथा  आवश्यकता  पड़ने  पर  आधारित  मध्य  प्रदेश  को  मांग  पर  विचार  किया

 केरल  द्वारा  मत्स्य  उद्योग  के  लिए  मिट॒टों  के  तेल  को  अतिरिक्त  माँग

 274.  प्रो०  पी०  जे०  क्ुरियन  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  ने  मंत्स्य  उद्योग  की  आवश्यकता  की  पूर्ति  के  लिए  मिट्टी  के  तेल  की
 रिबवत  मांत्रा  की  मांग  की

 यदि  तो  कितनी  मांग  की  गई  और

 कितनी  वास्तविक  सप्लाई  की  गई

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  चन्द्र  शेखर  :

 और  फिशिग  क्षेत्र  की आवश्यकृताओं  को  पूरा  करने  के  वास्ते  1,500  कि०  लीटर

 मिट्टी  के  तेल  के  आबंटन  के  लिए  अप्रैल/मई,  1985  में  केरल  सरकार  से  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  ।  इस

 उद्देश्य  क ेलिए  1000  कि०  ली०  प्रतिमाह  मिट्टी  का  तेल  राज्य  को  दिया  जा  रहा
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 भारतीय  उद्योग  में  विदेशी  सहयोग  का  सर्वेक्षण

 275,  भरी  बो०  वी०  बेसाई  :  क्‍या  जद्योग  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1981  98  को  समाप्त  हुए  चार  वर्षों  के दोरान  विदेशी  सहयोग  के  43  प्रतिशत
 से  अधिक  प्रस्ताव  विफल  हो

 यदि  तो  क्या  भारतीय  उद्योग  में  विदेशी  सहयोग  1977-78  से  1980-81  के
 भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  किये  गये  चौथे  सर्वेक्षण  से  यह  पता  चलपा  है  कि  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  द्वारा
 किये  गए  विफल  पस्तावों  की  संख्या  इन  देशों  के  साथ  हुए  प्रभावी  समझोते  से  लगभग  दुगनी
 और

 यदि  हां  तो  सर्वेक्षण  में  अन्य  किन  मुद्दों  पर  प्रकाश  डाला  गया  है  और  उसमें  बताए  गए
 दोषों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 मोौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  सूचना
 एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 लाइसेंसशुदा  क्षमता  से  मधिक  क्षमता  को  विनियमित  करने  के  लिये  नियमों  को
 उदार  बनाया  जाना

 276.  भ्रो  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :

 श्री  आनन्द  सिह  :

 क्या  उद्योग  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लाइसेंसशुदा  क्षमता  से  अधिक  क्षमता  को  विनियमित  करने  के  संबंध  में  हाल  हो  में
 नियमों  को  उदार  बनाया  गया

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  उदारीकरण-के  क्या  कारण  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :  से
 अधिष्ठापित  क्षमता  के  अधिकतम  उपयोग  द्वारा  उत्पादन  को  बढ़ाने  क ेलिए  ओद्योगिक  उपक्रमों  को
 समर्थ  बनाने  को  दृष्टि  1982  में  घोषित  क्षमताओं  के  पृष्ठांकन  की  योजना  संशोधित  रूप  में
 फिर  से  शुरू  की  गई  जिसके  ब्यौरे  ओद्योगिक  विकास  विभाग  के  दिनांक  15-1-8  6  के  प्रंस  टिप्पण
 सं०  1  (1986)  में  दिए  गए  जिसकी  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  को  भेज  दी  गई  हैं  ।

 स्वतंत्रता  मेंनानियों  को  दो  गई  खाना  पकाने  को  गेस  एजेंसिया

 277.  भ्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  कया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 हरियाणा  में  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  अब  तक  खाना  पकाने  की  गैस  की  कितनी  एजेन्सियां
 दी  गई  और
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 वर्ष  1986  के  दौरान  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  कुल  कितनी  गेस  एजेन्सियां  देने  का

 विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शंखर  और
 अभी  तक  हरियाणा  में  फाइटरਂ  श्रेणी  में  दो एल०  पी०  जी०  की  वितरणशिपें  दी  गई

 हैं  ।  तीसरी  के  लिए  चयन  हो  रहा  है  तथा  इस  श्रेणी  में  चौथी  वितरणशिप  को  तेल  उद्योग  की  198  5-
 86  की  विपणन  योजना  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 बरौनी  में  पेट्रो-सायन  उद्योग  सम्‌ह  को  स्थापना

 278.  प्रो०  चन्द्र  भानु  देवी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बरौनी  तेल  शोधक  कारखाने  तथा  वहां  व्याप्त  बेरोजगारी  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 सरकार  को  बरौनी  में  तुरन्त  एक  पेट्रो-रसायन  उद्योग  समूह  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उक्त  उद्योग-समूह  की  स्थापना  का  कार्य  कब  तक  आरम्भ  किये  जाने  की
 सम्भावना  है  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्द्र
 ओऔर  इम  प्रकार  की  परियोजनाओं  के  स्थान  का  निर्णय  तकनीकी  आथिक  तथ्यों  के  आधार  पर

 जाता  है  ।  1981  में  प्रस्तुत  रिपोर्ट  में  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  स्थल  चयन  समिति  ने
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश  की  थी  कि  बरोनो  स्थित  स्थल  केप्रोलैक्टम  संयंत्र  तथा

 एरोमेटिक्स  पर  आधारित  डाऊन  स्ट्रीम  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिए  उपयुक्त  होगा  ।  तदनुसार
 प्रति  वर्ष  50,000  टन  कैप्रोलेक्टम  का  उत्पादन  करने  हेतु  बरौनी  में  एक  संयंत्र  स्थापित  करने  के

 लिए  बिहार  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  लि०  को  1985  में  एक  आशय  पत्र  जारी  किया
 गया  है  ।

 ]

 इम्फाल  स्थित  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  मशीन  को  बदलना

 «79.  भ्री  एम०  टोम्बी  सिंह  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  इम्फाल  स्थित  टेलीफोन  एक्सचेंज  की
 वर्तमान  मशीन  को  बदलकर  दूसरी  मशीन  लगाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है ओर  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रस  निवास  :  ओर  सातवों  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  कोई  परिवतंन  नहीं  किया  जाता  है  ।
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 हैबी  इंजीनियरिंग  रांचो  हारा  बिजली  के  बिलों  का  भुगतान  न
 किया  जाना

 288.  श्री  इन्द्र  जीत  गुप्त  :  प्रा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बिजली  वोडड  द्वारा  ऐ  विलों  का  भुगतान  न  किए  जाने  के
 कारण  बिजली  का  कनेक्शन  का  कनेक्शन  काट  दिए  जाने  के  पश्चात्‌  से  रांचो  में  हेवी
 इंजीनियरिंग  कारपोरेशंन  के  तीनों  संयंत्रों  में  11  1986  से  उत्पादन  बन्द  हो  गया  और

 यदि  तो  बकाया  राशि  का  ब्यौरा  कया  है  और  भुगतान  न  किए  जाने  के  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  और  निधियों
 की  अड़चन  के  कारण  बिलों  का  भुगतान  न  करने  से  11  और  12  1986  को  लगभग  33
 घन्टे  तक  बिजली  बन्द  की  गई  थी  और  उत्पादन  में  रुकावट  आई  थी  ।

 हेवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड  ई०  पर  11-1-1986  तक  बिहार
 राज्य  बिजली  बोर्ड  की  2,03  करोड़  रुपये  की  राशि  बकाया  इस  पर  बिहार  राज्य  बिजलो  बोड्ड
 पर  एच०  ई०  सी०  का  3  करोड़  रुपये  के  क्लेम  पर  पंच-निर्ण  य  हो  रहा  है  ।

 कोयले  के  मूल्य  में  वद्धि

 281.  क्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोयला  के  मूल्य  में  वृद्धि  के  कारण  विद्युत  यूनिटों  को  कोयला  की  खरीद  पर
 3  प्रतिशत  अधिक  खच  करना  और

 इस  अतिरिक्त  खर्च  का  विद्युत  उत्पादन  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 ऊर्जा  मनत्रो  वसन्‍्त  :  और  (a)  हाल  ही  में  कोश्नले  की  कीमतों  में  संशोधन

 पर  विचार  करते  समय  रेलवे  और  विद्युत  आदि  प्रमुख  उपभोकता-क्षेत्रों  पर  और  पूरे  देश  की

 अर्थ-व्यवस्था  पर  इसके  बोझ  को  ध्यान  में  रखा  गया  था  ।  दिनांक  9-1-19  6  से  लागू  कोयले  की

 की  मतों  में  वृद्धि  का  बिजली  क्षेत्र  में  भार  1.33  पँसे  प्रति  यूनिट  3%  )  होने  का  अनुमान
 लगाया  गया  था  ।

 मारुति  बनाम  सिठरोइन  कार

 282.  डा०  चिन्ता  सोहन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सिटरोईन  कार  ने  मारुति  और  अन्य  छोटी  कारों  के  मुकाबले
 बाजार  में  विशेषकर  अन्तिम  उपभोक्ता  बाजार  फालतृ  पुर्जे  आदि  में  विभिन्‍न  फायदे  देने  का
 प्रस्ताव  किया  और

 क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  सिटरोइन  कार  का  उचित  समय  में  स्वदेशी  करण
 परियोजना  का  एक  भाग  जो  मारुति  के  मामले  में  कहीं  दिखाई  नहीं  देती  है  ?
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 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और

 रोइन  कार  का  निर्माण  करने  के  लिए  मे०  एस्काट्स  लिमिटेड  से  प्राप्त  आवेदन  पर  विचार  किया  जा

 रहा  _

 नई  ओऔषध  नोति

 283.  श्री  अख्तर  हसन  :

 ओ  रामाअय  प्रसाद  सिह  :
 ओर  चन्द्र  किशोर  पाठक  :
 थी  नरेश  चरद्र  चतुर्वेदी  :

 क्या  उद्योग  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एक  व्यापक  ओषध  नीति  सक्रिय  रूप  से  सरकार  के  विचाराधोन

 यदि  तो  नई  नीति  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या

 जन  साधा रण  की  मानक  औषधियों  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इस  नीति
 में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 नई  नीति  को  कब  तक  घोषणा  किए  जाने  की  आशा

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आर०  के०  जयचन्द  :

 ओर  नोति  सम्बन्धी  विवरण-पत्र  स्वयं  स्पष्ट

 कोयले  का  ठत्पादन

 284.  श्री  यशवन्तराव  गडाज्ञ  पाटिल  :  वया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  चालू  वर्ष  में  कोयले  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  कम  कर  दिया

 यदि  तो  वह  लक्ष्य  कितना  कम  किया  गया  और

 लक्ष्य  कम  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसन्‍्त  :  हां  ।

 (@)  ओर  दिनांक  31-3-198  5  को  चूंकि  कोयले  का  खान-मुहाना  स्टाक  अत्यधिक
 बढ़  गया  था  अर्थात्‌  30.4  मिलियन  टन  हो  गया  था  और  अनेक  स्थानों  पर  प्रदहन  के  कारण
 कोयले  के  स्टाकों  में  आग  लग  रही  इसलिए  कोयले  के  उत्पादन  लक्ष्य  की  पुनरीक्षा  की  गई  थी
 और  उत्पादन-लक्ष्य  158.30  मिलियन  टन  से  घटाकर  154.5  मिलियन  टन  कर  दिया  गया
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 हैंयो  इंजीनियरिंग  रांची  के  कर्मचारियों  को
 क्वार्टरों  का  आबंटन

 285.  क्री  राम  बहादुर  सिह  :  क्‍या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हेवी  इंजीनियरिंग  रांची  के  कमंचारियों  के

 लिए  बनाए  गए  क्वार्टर  उन्हें  आबंटित  न  करके  पुलिस  कर्मचारियों  को  आबंटित  कर  दिए  भए  जो
 उनका  किराया  भी  नहीं  दे  रहे  और

 यदि  तो  हेवी  इंजीनियरिंग  रांची  के  कमंचारियों  को  क्वार्टरों
 का  आबंटन  तथा  पुलिस  कमंचारियों  द्वारा  देय  किराये  को  वसूली  सुनिश्चित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा
 क्या  कार्यवाही  को  जा  रही  है  ?

 ओऔद्योगिक  विकास  विभ!ग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  कानून
 तथा  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  लिए  एच०  ई०  सी०  की  बस्ती  से  पुलिस  थानों  में  नियुक्त  पुलिस
 कतियों  को  किराया-आधार  पर  हेवी  इंजीनिर्यारग  कारपोरेशन  द्वारा  कुछ  ही  क्वार्टरों  का  आबंटन
 किया  गया  एच०  ई०  सी०  ने  देय  किराये  की  वसूली  का  मामला  बिहार  सरकार  के  साथ
 उठाया  है  ।

 बकाया  राशि  को  वसूलो  करने  के  लिए  स  रकारो  क्षेत्र  को  सहायता

 286.  थी  एस०  एम०  ग्रह्टी  :  क्‍या  उद्योग  मेंत्री  यह  बताने  की  कृपां  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कैमिकल्स  और  फार्मास्युटिकल्स  के  सरकारी  क्षेत्र  के अनेक  एककों
 द्वारा  वेन्द्रीय  सरकार  के  औषधालयों  ओर  राज्य  सरकारों  को  सप्लाई  किए  गए  अपने
 उत्पादों  के बिलों  की  बकाया  भारी  धनराशि  बकाया

 सरकारी  क्षेत्र  क ेएक  एकक  की  राशि  दूसरे  क्षेत्र  पर  बकाया  रहने  तथा  राज्य  सरकार
 द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  एककों  को  नियमित  रूप  से  भुगतान  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  औौर

 क्‍या  सरकार  का  सरकारी  क्षेत्र  के  इन  एककों  को  अपनी  बकाया  राशि  वसूल  करने  में
 सहायता  देने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के  ०  जयचन्द्र  :
 ओर  शायद  बजट  बाधाओं  के  कारण  राज्य  सरकारों  की  ओर  काफी  मात्रा  में  बकाया  है  ।

 1985  में  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  ओर  संघ  शासित  प्रशासनों  के  प्रभुत्वों  से
 अन्य  बातों  के  साथ  साबंजनिक  क्षेत्रीय  औषध  कम्पनियों  के  बकाया  बिलों  का  नित्टान  करने  का

 अनुरोध  किया  गया  था  ।  1985  में  मुख्य  मंत्रियों  को  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स
 लिमिटेड  और  हिन्दुस्तान  एन्टीबायोटिक्स  लिमिटेड  के  बकाया  के  सम्बन्ध  में  दुबारा  स्मरण  कराया
 गया
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 मंगलोर  में  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करना

 287.  भी  बी०  एस०  कृष्णा  अय्यर  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मंगलौर  में  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में
 शामिल  किया  गया

 यदि  तो  1985-86  के  दौरान  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  और

 तेल  शोधक  कारखानों  द्वारा  कब  तक  काये  शुरू  करने  की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गँस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :

 0.78  करोड़  रुपये  ।

 इस  रिफाइनरी  को  संयुक्त  क्षेत्र  में  लगाने  के  लिए  विभिन्‍न  पार्टियों  से  प्राप्त  प्रस्तावों
 को  सरकार  जांच  कर  रही

 तापोय  स्ंयंत्रों  फो  क्षमा  में  गिरावट

 288.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  बताने  कृपत  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  तापीय  संयंत्रों  की  कार्यक्षमता  घट  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  तापीय  संयंत्रों  की  कार्यक्षमता  बढ़ाने  के

 लिए  सरकार  का  विचार  क्‍या  कदम  उठाने  का  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  भोहम्मद  और  नहीं  ।

 1985  से  1986  की  अवधि  के  दौरान  ताप-विद्युत  केन्द्रों  का औसत  अखिल  भारतीय
 संयंत्र  भार  अनुपात  51.3%  था  जबकि  इसकी  तुलना  में  1983-84  में  यह  47.9%  था  तथा
 1984-85  5  के  दोरान  50.1%  था  ।  संयंत्र  भार  अनुपात  में  और  सुधार  करने  के  लिए  कई  उपाय
 सतत  रूप  से  किए  जा  रहे  हैं  जिनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--(1)  संयंत्र  सुधार  कार्यक्रमों  को  हाथ
 में  लेने  के  लिए  राज्य  बिजली  बोडॉ/विद्युत  केन्द्रों  को  सहायता  (2)  अपेक्षित  गुणवत्ता  वाला
 कोयला  आवश्यक  मात्रा  में  प्राप्त  करने  तथा  स्वदेशी  और  विदेशी  ज्लौतों  से  फुटकर  पुरे  प्राप्त  करने
 में  राज्य  बिजलो  बोडों/विद्युत  केन्द्रों  को  सहायता  प्रदात  (3)  कमी  वाले  उन  जहां
 सुधार  की  आवश्यकता  का  पता  लगाने  ओर  उसे  दूर  करने  के  लिए  समयबद्ध  कायेक्रमों  को  तैयार
 करने  हेतु  कृतिक  बलों  तथा  रोविंग  दलों  द्वारा  क्षेत्रों  का  दौरा  (4)  इंजीनियरों  ओर  प्रचालन
 तथा  अनुरक्षण  काभिकों  को  प्रशिक्षण  और  (5)  32  ताप-विद्युत  केन्द्रों  के लिए  500  करोड़
 रुपये  की  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  वाली  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  नवीकरण  तथा  आधुनिकीकरण  स्कीम
 का  कार्यान्वयन  ।
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 दिल्‍ली  के  यमुना  पए  क्षेत्र  मे ंखाना  पकाने  को  गेस  की  कालाबाजारी

 289.  ढा०  चन्द्र  शेखर  ज्रिपाठो  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  के  यमुनापार  क्षेत्र  में  गेस  सिलेण्डरों  की  कालाबाजारी  खुलेआम  चल

 रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  की
 यदि  तो  इसे  रोकने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :  तेल
 उद्योग  को  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं

 मतदान  की  आयु  सोसा  घटाना

 290.  ओर  अमर  राय  प्रधान  :

 श्री  रामाअय  प्रसाद  सिह  :

 क्या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  मतदान  की  आयु  को  घटाकर  18  वर्ष  करने  के  लिए  विचार  कर
 रहो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एच०  आर०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हमारे  देश  में  जो  सामाजिक-आथिक  स्थितियां  व्याप्त  हैं  उनको  ध्यान  में  रखते
 मतदान  के  लिए  आयु  का  इस  समय  घटाया  जाना  व्यावहारिक  या  लाभप्रद  नहीं  समझा  गया  है  ।

 राज्यवार  गांवों  का  विद्युतोकरण

 291.  श्री  राम  प्यारे  पनिका  :
 पग्रो०  के०  के०  तिवारो  :

 क्या  ऊर्जा  भनन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 भी  |  ४एएएएएएएल्‍स्‍न्‍ननशणशणणणणणाओ

 देश  में  अब  तक  कितने  गांवों  में  बिजली  पहुंचाई  जा  चुकी

 उन  गांवों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  जहां  बिजली  नहीं  पहुंचाई  गई

 इन  गांवों  में  कब  तक  बिजली  पहुंचाए  जाने  की  सं  भावना  है  ?  े

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  राज्यों  से  प्राप्त  सूचना  के

 देश  में  31-12-1985  तक  3,77,783  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  गया

 जिन  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  जाना  उनकी  राज्यवार  संख्या  संलग्त  विवरण  में

 दी  गई  है  ।

 देश  के  गांवों  का  शत-प्रतिशत  विद्युतीकरण  सातवीं  तथा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं

 के  दोरान  प्राप्त  कर  लिए  जाने  का  अनुमान  है  जो  कि  स्नोतों  की  उपलब्धता  पर  निभेर  करता  है  ।

 विवरण

 1971  को  जनगणना  के  आधार  पर  31-12-1985  को  स्थिति  के  अनुसार
 विद्युतीकृत  किए  जाने  वाले  गांवों  की  राज्यवार  सख्या  दर्शाने  वाला  विवरण

 राज्य  विद्युतीकृत  किए  जाने  वाले  गांव

 2  3

 1.  आन््र  प्रदेश
 ह

 4,087

 2.  असम  9,448

 3.  बिहार  32,984

 4,  गुजरात  1,497

 5.  हरियाणा  न

 6.  हिमाचल  :  देश  1,901

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  768

 8.  कर्नाटक  3,611

 9.  केरल  ना

 10.  मध्य  प्रदेश  28,770

 11.  महाराष्ट्र  2,149

 12.  मणिपुर  1,294

 13.  मेघालय  3,295

 14.  नागालैण्ड  278
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 2  3

 उड़ीसा  22,950

 पंजाब  -(+)

 राजस्थान

 सिक्किम  57)

 तमिलनाडु  28

 20.  त्रिपुरा  2,780
 उत्तर  प्रदेश  48,086

 22.  पश्चिम  बंगाल

 जोड़

 जोड़  शासित  2,387

 जोड़  भरत )

 (55)  जनगणना  प्राधिकारियों  द्वारा  राजस्व  ब्लाक  को  सबसे  छोटा  प्रशासनिक  यूनिट  माना
 गया  है  ।

 (+-)  62  गांव  बिना  आबादी  वाले  घोषित  किए  गए  हैं  ।

 31-8-1985  5  की  स्थिति  के  अनुसार  ।

 30-11-1985  की  स्थिति  के  अनुसार  ।

 रांचो  स्थित  हेवो  इंजोनियरिंग  कारपोरेशन  संयंत्र  में  संकट

 292,  भ्री  नारायण  चोबे  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रांची  स्थित  हेवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  को  भारी  संकट  का
 सामना  करना  पड़  रहा

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इस  प्रमुख  औद्योगिक  एकक  को  क्रयादेश  प्राप्त  करने  में  कठिनाई

 हो  रही

 क्‍या  सोवियत  संघ  को  सहायता  से  स्थापित  इस  संयंत्र  को  काफी  हृद  तक  सोवियत  संघ
 के  क्रयादेश  प्राप्त  करने  पर  निर्भर  रहना  पड़ता

 क्या  प्रशासनिक  तन्त्र  में  अवसर  परिवतंन  होने  के कारण  अधिकारियों  को  जिम््मेवार

 ठहराना  कठिन हो  ज़ाता
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 क्‍या  सरकार  ने  संकट  के  कारणीं  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  को  भोर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उक्त  एकक  को  सुव्यवस्थित  ढंग  से  चलाने  के  लिए  क्‍या

 उपाय  किए  गए  हैं  ?  -

 आद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  हेवी  इंजीनियरिंग
 कारपोरेशन  रांची  ई०  में  कुछ  मौद्योगिक  अशान्ति  थी  और  उसके

 स्वरूप  उत्पादन  में  हानि  हुई  थी  ।

 हाल  में  नहीं  ।

 नहीं  ।

 नहीं  ।

 और  ओऔद्योगिक  अज्ञान्ति  के  अलावा  एच०  ई०  सरी०  में  वतंमान  रिथति  के  लिए
 विभिन्‍न  कारणों  में  कम  उत्पादकता  का  होना  भी  शामिल  कम्पनी  की  मदद  करने  की  दृष्टि  से

 रकार  ने  अनेक  कदम  उठाए  हैं  जिनमें  संयंत्र  का  प्रबन्ध  को  मजबूत  और
 सम्भव  सीमा  तक  धनराशियां  शामिल  है  ।

 सिलेंडरों  में  खाना  पकाने  को  गेस  कम  भरे  जाने  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें

 293.  भी  के०  पो०  उन्‍्मीकृष्णन
 प्रो०  पौ०  जे०  कुरियन

 क्या  पेट्रोलियस  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्‍या  उपभोक्ताओं  को  निश्चित  मात्रा  से  कम  भरे  गए  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेण्डर
 बेचे  जाने  के  सम्बन्ध  में  सारे  देश  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 क्‍या  इन  शिकायतों  की  किम्हीं  उचित  प्राधिकारियों  द्वारा  जांच  की  गई  है  अथवा  कोई
 जांच  कराई  गई

 सिलेंडरों  को  कम  भरे  जाने  के  क्या  कारण  और

 विपणन  कम्पनियों  द्वारा  गैस  को  सिलेंडरों  में  कम  मात्रा  में  भरे  जाने  से  रोकने  के  लिए
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  भोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  देश
 के  विभिन्न  भागों  से एल०  पी०  जी०  सिलिण्डरों  के  कम  वजन  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  तेल  विपणन
 कम्पनियों  को  अपने  व्यापारिक  क्रियाकलापों  के  दोरान  प्राप्त  हुईं

 कम्पनियों  द्वारा  ऐसी  शिकायतों  की  जांच  को  जाती  है  और  उपयुक्त  कार्यवाही  की
 जाती

 तेल  उद्योग  के  कुछ  बाटलिंग  संयंत्रों  में  अपेक्षित  मात्रा  से
 कम  गेस  भरने  तथा  अधिक

 गेस  भरने  के  सम्बस्ध  में  हाल  ही  में  सुनना  मिली  है  ।  इसका  कारण  सर्दी  में  अधिकतम  मांग  को
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 पूरा  करने  के  लिए  संयंत्र  के गहन  उपयोग  के  दोरान  भारी  टूट-फूट  होने  से  स्वचालित  भरण  मशीनों
 तथा  तोलने  की  प्रणालौ  में  खराबी  आ  जाना

 तेल  कम्पनियां  .।  का  तत्काल  अनुरक्षण  कर  रही  हैं  तथा  आन्तरिक  जांच  और
 नियंत्रण  प्रणालियां  को  मजबूत  कर  रही  हैं  ।

 सीमेंट  उद्योग  को  उपलब्धि  और  लक्ष्य

 294.  थी  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  उद्योग  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सीमेंट  उद्योग  की  उत्पादन  उपलब्धि  सरकार

 द्वारा  निर्धारित  लक्ष्यों  क ेअनुसार  सन्‍्तोषजनक  रहो

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  उद्योग  को  लेवी  कोटा  कम  करने  और  विभिन्न  उदार
 उपायों  की  घोषणा  सहित  विभिनन  क्षेत्रों  में  सहायता  देने  की  कोशिश  की  है  परन्तु  उद्योग  ने  इन
 उपायों  का  पूरा  लभ  नहीं  उठाया  ओर  अपने  एककों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  उनका  कोई  कायंक्रम

 नहीं  और

 सरकार  द्वारा  सीमेंट  उद्योग  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीप  योजना  के  दोरान  कया  लक्ष्य
 निर्धारित  किए  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  अवस्थानापरक
 बाघाओं  को  ध्यान  में  रखते  छठी  पंचवर्षीय  योजका  में  सोमेंट  का  उद्योग  का  निष्पादन
 संतोषजनक  माना  गया  क्योंकि  सीमेंट  उत्पादन  में  1979-80  के  176.2  लाख  मी०  टन  से  1984-
 85  में  301.7  लाख  मो०  टन  की  वृद्धि  जी  71  प्रतिशत  बंठती  है  ।

 सरकार  द्वाता  घोषित  उदारीकरण  को  विभिन्‍न  अभ्युपायों  का  लाभ  उठाते  सीमेंट
 उद्योग  ने  2600  करोड़  रु०  को  कुल  लागत  का  आधुनिकीकरण  विस्तार  का  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  शुरू
 किया  है  और  इस  पर  1986  तक  763  करोड़  रु०  का  वास्तत  में  संचयो  व्यय  हो  चुका  है  ।

 गातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  आखिरी  वर्ष  के  लिए  490  लाख  मी०  टन  का
 उत्पादन  लक्ष्य  रखा  गया

 तमिलनाडु  में  माइलापुर-मण्डावेलो  एक्सचेंज  का  विस्तार

 295.  भौमतो  वेजयन्तीमाला  बाली  :  कया  उद्योग  मत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  तमिलनाडु  में  माइलापुर-मण्डावेली  क्षेत्र  के लिए  केवल  एक  ही
 टेलीफोन  एक्सचेंज

 इस  एब्सचेंज  की  लाइन  क्षमता  कितनी

 वर्ष  1985  में  इस  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  ओ०  वाई०  टी०  तथा  अन्य  श्रेणियों  के
 गंत  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  आवेदनों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  नये  कनेक्शनों  की  मांग  को  देखते  हुए  इस  एक्सचेंज  की  वर्तमान  क्षमता  पर्याप्त
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 यदि  तो  इस  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  विस्तार  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए
 गए

 क्या  इसकी  वर्तेमान  काये  क्षमता  का  विस्तार  करने  के  लिए  इस  एक्सचेंज  का  नया  भवन

 बनाने  के  लिए  कोई  भूमि  आवंटित  की  गई  और

 (8)  यदि  तो  निर्माण-कार्य  अब  तक  आरम्भ  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  जी  हां  ।

 6800  लाइनें
 हि

 ओ०  वाई०  टी०  तथा  अन्य  श्रेणियों  में  आवेदन-पत्रों  को  संख्वा  इस  प्रकार  है  :--

 ओ०  वाई०  टी ०  407

 गैर-ओ०  वाई०  टी०  2217

 योग  2624

 जी  नहीं  ।

 1987-88  के  दौरान  मण्डावेली  एक्सचेंज  के  अहाते  में  एक  3000  लाइनों  के

 निक  एक्सचेंज  के  संस्थापन  की  योजना  बनाई  गई

 (a)  इस  क्षेत्र  को  बढ़तो  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  मण्डावेलोी  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज
 की  संस्थापना  हेतु  भूमि  अंमिग्रहण  कर  लो  गई

 टेलीफोन  एक्सचेंज  भवन  के  निर्माण  के लिए  भवन  तथा  प्रावकलन  की  मंजूरी  के

 लिए  कारंवाई  की  जा  रही  है  तथा  एक  वर्ष  के  भीतर  निर्माण  काये  प्रारम्भ  होने  की  संभावना  है  ।

 पेट्रोलियम  पदार्थों  के  उपयोग  को  कम  करने  के  प्रमास

 296.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  गेस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  विश्व  बाजार  में  पेट्रोलियम  पदार्थों  का  मुल्य  गिरने  के  कारण

 पेट्रोलियम  निर्यातक  देशों  को  भारी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा

 ेल्‍  देश  में  पेट्रोलियम  पदार्थों  के  मूल्यों  में  बुद्धि  करने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  पेट्रोलियम
 पदार्थों  के  28  डालर  प्रति  बेरल  से  घटकर  20  या  18  डालर  प्रति  बेरल  होने  की  संलावना

 (a)  क्या  ऊर्जा  के  वैकल्पिक  स्रोत  विकसित  किए  बिना  राष्ट्रीय  हितों  की  रक्षा  और
 प्राप्त  करने  के  लिए  पेट्रोलियम  पदार्थों  का  उपयोग  कम  करने  के  प्रयास  किए  गए

 ओर
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 यदि  सो  आम  आदमी  को  राहत  देने  के  लिए  भविष्य  में  क्या  कदम  उठाने  का
 है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  संत्रालय  के  राज्य  अंत्रो  भ्रद्ध  शेखर  इस
 प्रकार  की  खबरें  समाचार  पत्रों  में  आई  हैं  ।

 पेटोलियम  उत्पादों  के  उपभोग  में  हो  रही  तेजी  से  बद्धि  को  रोकने  तथा  के
 लिए  संसाधन  बढ़ाने  के  वास्ते  की  मतों  में

 वृद्धि  की  गई  थी  ।

 और  पेटोलियम  उत्पादों  के  प्रयोग  में  बचत  तथा  उनकी  क्षमता  तथा  किफायत
 पूर्ण  उपयोग  के  लिए  ऊर्जा  विकल्यिक  साधों  आदि  को  विकृस्तित  करने  लिए  उपाए  किए  जा

 रहे  इनसे  पेट्रोलियम  खरीदारी  की  कोमतों  को  कुछ  सीमा  तक  रोकने  की  सम्भावना  है  ।

 राजस्थान  में  खाना  पकाने  को  गंस  को  प्रतोक्षा  सूचो

 297.  भी  बनबारो  लाल  घेरवा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  खाना  पकाने  की  गैस  लेने  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  जिलेवार  कित॑ने  व्यक्ति
 और

 राजस्थान  में  प्रतिवर्ष  कितने  गैस  कनेक्शन  दिए  जा-जा  रहे  हैं  और  वर्ष  1986  के  अन्त
 तक  कितने  कनेक्शन  दिए  जाने  को  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर
 31-12-1985  5  को  राजस्थान  में  खाना  पकाने  की  गस  लेने  के  वास्ते  लगभग  146,220  व्यक्ति
 प्रतीक्षा  सूची  में  थे  ।  जिलावार  विवसण  इस  समय  उपलंब्ध  नहीं

 वर्ष  1985  के  राजस्थान  में  41153  कनेक्शन  जारी  किए  गए  तेल  उद्योग
 के  वाधिक  नामांकन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  देश  में  नए  कनेक्शन  जारी  किए  जाते  हैं  तथा  ये  एल०  पी०
 जी०  की  उपलब्धता  में  बुद्धि  क्र्टालग  परिवहन  व्यबस्था  तथा  अन्य  आधारभूत  ढ़ांचे  पर
 निर्भर  करता  राजस्थान  में  वर्ष  1986-87  में  नए  कनेक्शन  तेल  उद्योग  के  उस  वर्ष  के  लक्ष्य  के

 अनुसार  जारी  किए  जाएंगे  ।

 ]

 कंरल  में  खाना  पकाने  को  गंस  के  सिलेन्डर  निर्माताओं  को  शिकायथों  को

 दूर  करने  हेतु  उपाय

 298.  की  के  ०  सोहन  दास  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 _  करेंगे  कि  :

 है  क्या  केरल  में  शा  गने  की  गैस  के  सभो  निर्माताओं  को  प्रयोक्‍त  कंपनियों
 से  पर्याप्त  ऋयादेश  प्राप्त  हो  रहे  जिससे  कि  वे  अधंक्षम  बन
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 है  1907  ु  लिखितः  उत्तर

 यदि  तो  तत्स  बंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  वित्त  में  क्रयादेशो ंको  कमी  के  कोई  शिकायत  की  गई  थी  ;  और

 यदि  तो  इन  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 पेह्टोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्र  शोेझ्र  :  से
 तेल  उद्योग  के  पास  उपलब्ध  सूचना  कें  अनुसार  केरल  में  एल  ०  पी०  जी०  सिलिडरों  के  लिए  एक  एकक

 वर्ष  के  आरंभिक  चरण  में  पहले  निर्धारित  नीति  के  अनुसार  यह  एकक  आडेर  देने  के  लिए  उपयुक्त
 नहीं  थी  ।  तेल  उद्योग  ने  हाल  ही  में  इस  एकक  को  भरार्डर  दिये  हैं  ।

 खंभात  तथा  काजेरी  बेसिन  में  ड्िलिंग  के  लिए  सोवियत  संध  के  साथ  फरार

 299.  भरी  वी०  तुलसो  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  खंभात  तथा  कावेरी  वेसिन  में  तेल  की  खोज  के  संबंध  में  भारत  तथा  सोवियत  संघ

 के  बीच  कोई  करार  हुआ
 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क््रा  ह ैतथा  कब  तक  आरम्भ  होने  की  बाशा

 ओर  कितनी  मात्रा  में  तथा  किस  किस्म  का  तेल  निकाले  जाने  की  आशा  ह
 क्‍या  उक्त  करार  में  आन्त्न  प्रदेश  में  गोदावरी  तथा  कृष्णा  नदियों  के  बेसिन  में  प्राप्त  तैल

 निकालना  भी  शामिल  ््ि
 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्‍या  गोदावरी  तथा  कृष्णा  नदियों  के  बेसिन  में  प्राप्त  तेल  केवल  तेल  तथा  प्राकृतिक  गंस
 आयोग  द्वारा  निकालो  जायेगा  अथवा  इसके  लिए  किसी  अन्य  देश  के  साथ  कोई  करार  किया
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :  जी
 *

 )  सोवियत  उत्तर  कैम्बे  और  कावेरी  के  तटीय  बेसिनों  में  गहन  संघटित  अन्वेषण
 निम्नलिखित  कायंक्रम  के  अनुसार  करेंगी  |

 ॥

 उत्तर  कंम्गे  काणेरी

 भुकस्पीय  सर्वेक्षण  3100  लाइन  कि०  मीं०ਂ  4000  लाइन  कि०  मी०

 खुदाई  .

 कुंओं  को  सं०  38.
 ह

 37

 मीटरेज  81500  122000:

 अवधि  1986-92  1986-1995
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 लिखित  उैत्तरे  24  1986

 (a)
 नहीं  ।

 दिये  गये  विकल्प  के  प्रति  सोवियत  पक्ष  में  उत्तर  कंम्बे  और  कावेरी  के  तटीय  बेसिनों  में
 क्षेत्रों  का चयन  किया

 और  वतंमान  योजना  के  अनुसार  ओ०  एन०  जो०  सी०  अकेले  ही  तटीय
 गोदावरी  बेसिन  पर  तेल  के  कुओं  की  खुदाई  करेगी  |  तथापि  इस  बेसिन  के  अपतटीय  क्षेत्र  में  कुछ
 ब्लाकों  को  अन्वेषण  के  विदेशी  कम्पनियों  को  बोली  लगाने  के  लिथे  प्रस्तावित  करने  का  निर्णय  लिया

 गया  है  ।

 टेलोफोन  सेवा  हारा  लक्षद्वीप  के  द्वीपों  को  केरल  को

 मुख्य  भूमि  से  जोड़ा  जाना

 300.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  कया  संजार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लक्षद्वीप  समूह  के  कितने  द्वीपों  को  टेलीफोन  सेवा  द्वारा  केरल  को  मुख्य  भूमि  से  जोड़ा
 गया  और॑

 द्वीपसमृह  में  संचार  सेवा  में  सुधार  हेतु  क्या  कंदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  राम  निवास  10  मुख्य  द्वीपसमुहों  में  से
 केवल  दो  द्वीप  समूह  यानी  कवाराती  तथां  केरल  मुख्य  भूमि  के  साथ  टेलोफोन  सेवा  द्वारा
 जुड़े  हुए  हैं  ।

 द्वीपसमूहों  की  दूरसंचार  सेवाओं  में  सुधार  की  दृष्टि  से  निम्नलिखित  कारंवाई  किए  जाने
 का  प्रस्ताव

 ..._  अमेनी  और  कालापानो  में  भू-उपग्रह  स्टेशन  का  प्रस्ताव
 चेतला-किल्टन  तथा  चेतला-बितरा  के  बीच  यू०  एच०  एफ०  लिंक

 प्रदान  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 1988-89  के  लिए  कवाराती  हेतु  एस०  टी०  डी०  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दोरान  चेतलात  में  45  लाइनों  के  एक  टेलीफोन  एक्सचेंज  का
 प्रस्ताव  .

 ह

 बिल्लो  ओर  बलिया  तथा  दिल्‍लो  और  आजमगढ़  तथा  गाछझोपुर  के
 बोच  एस०  टो०  डो०  सेवा

 301.  थी  लगन्‍्ताय  चोधरी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 :

 क्या  सरकार  का  विचार  दिललो  ओर  बलिया  और  आजमगढ़  गाजीपुर  के  बीच
 एस०  टी०  डी०  सेवा  प्रारम्भ  करने  का
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 यदि  तो  इसके
 कब  तक  प्रारम्भ  होने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 और  आजमगढ़  तथा  गाजोपुर  को  वाराणसी  ट्रक  आटोमेटिके  एक्सचेंज  के
 साथ  जोड़कर  सातंबीं  योजना  अवधि  के  दौरान  इन  स्थानों  के लिए  एस०  टी०  डी०  सुविधाएं  प्रदान
 करने  की  योजना  जहां  से  दिल्‍ली  सहित  अनेक  स्थानों  के  लिए  देशब्यापी  उपभोक्ता  डाइलिंग  सुविधा
 प्रदान  की  जा  सकेगी  ।

 ]

 बांकुरा  को  दिल्ली  ओर  कलकत्ता  के  साथ  एस०  टो०  डी०  से  जोड़ना

 302.  भी  अजित  कुमार  साहा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  बांकुरा  को  दिल्‍ली  ओर  कलकत्ता  के  साथ  एस०  टी०  डी०  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 ,

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :  और  बांकुरा  एक  मैनुअल
 एक्सचेंज  बांकुरा  केਂ  इस  एक्सचेंज  को  आटोमेटिक  बनाने  तथा  बांकुंरा  ओर  आसनसोल  के  बीच

 विश्वसनीय  संचारण  माध्यम  प्रदान  करने  के  बाद  इसे  आसनसोल  ट्रंक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  के  साथ
 जोड़कर  बांकुरा  को  एस०  टी०  डी०  के  लिए  दिल्‍लो  और  कलकत्ता  के  साथ  जोड़ने  की  योजना  है  ।

 ह
 त्रिपुरा  को  सीमेंट  का  आबंटन

 :  03.  श्री  अजय  विश्वास  :  यह  उद्योग  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984  और  1985  के  दोरान  त्रिपुरा  को  कुल  कितनी  सीमेंट.की  आवश्यकता

 उक्त  अवधि  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  त्रिपुरा  को  कितनी  सीमेंट  का  आबंटन
 ओऔर

 इस  अवधि  में  त्रिपुरा  को  वास्तव  में  कितना  सीमेंट  भेजा  गया  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  राज्य  सरकारों  की
 सीमेंट  की  आवश्यकताओं  को  नियमित  आधार  पर  प्राप्त  -  नहीं  किया  न  ही  त्रिपुरा  सरकार  ने
 1984  और  1985  में  अपनी  आवश्यकताएं  सूचित  की  थीं  ।

 ओर  वर्ष  1984  और  1985  के  दोरान  त्रिपुरा  सरकार  को  कोटे  के  ह

 आबंटित लेबो सीमेंट ओर प्रेषित लेवी सीमेंट के ब्योरे नीचे दिए गए हजार मी० टनों वर्ष आबंटन प्रेषण ओर बिजली और बिजली परियोजनाओं परियोजनाओं ः 66 27 67 36 8$
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 के  लिए  लगाए  गए  रियों  का  ब्योरा

 .  304.  श्री  अमल  दत्त  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यद  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः  *  ॥

 ह

 पेट्रोलियम/गस  के  लिए  किन  स्थानों  पर  ड्रिलिग-कार्य  किस  चरण  में  चल  रहा  है  ओर
 प्रत्येक  स्थानों  पर  ड्लिग  कार्य  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 तेल/गेस  का  पता  लगाने  के  लिए  कितने  रिंग  प्रयोग  जा  रहे

 क्या  रियों  की  क्तंमान  संख्या  अपर्याप्त  है  और  कुछ  मामलों  में  वे  अनुप्रयुवत  भी

 क्‍या  उपयुक्त  रिंग  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  ड्रिलिंग  काये  में  बाधा  पड़  रही
 ओर

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :
 लिबित  स्थानों/बेयसनों  में  खनन  कार्य  चल  रहा

 ह

 कंम्बे

 असम  ओर  अरांकन

 कच्छ-सौराष्ट्र

 राजस्थान
 बंगाल

 कावेरी

 कृष्णा-गोंदावरीं

 अरुणाचल  प्रदेश

 अण्डमान  अपतट

 बम्बई  अपतट  ओर  उत्तरी  पूर्वी  तट  ।  ह

 इनमें  से  अधिकतर  क्षेत्रों  में किए  गए  अन्वेषणात्मक  हैं  तथा  योजना  के  अनुसार  चल
 रहा

 इस  समय  अन्वेषण  खनन  के  लिए  53  रिग  काम  कर  रहे

 मौजूदा  रिंग  उपयुक्त  हैं  तथा  योजना  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  और
 रिगों  को  खरीदने/किराए  पर  लेने  की  योजना

 (&)  भ्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 जज  ---._«_

 राष्ट्रीय  कमिकल्स  एण्ड  फटिलाइजस  लिसिट्रेड  के  थल  स्थित
 एकक  को  गंस  को  सप्लाई

 305.  थ्रो  डी०  बो०  पाटिल  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  संत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 क्‍या  यह  सच  है  कि  तेल  प्र।कृतिक  गेस  आमोग  ने  महासब्ट  के  रायगढ़  जिले  में
 थल  स्थित  एकक  में  कच्चे  माल  और  ऊर्जा--दोनों  प्रयोजनों  के  लिए  उवंस्कों  का  उत्पादन  करने  हेतु
 राष्ट्रीय  कैमिकल्स  एण्ड  फथिलाइजस  लिमिटेड  को  उसकी  परियोजना  देः  लिए  गैस  की  सप्लाई  करने
 का  दृढ़  वचन  दिया  .

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  1985  से  ऊर्जा  का  उत्पादन  करने  के  लिए  गैस  की
 सप्लाई  कम  कर  दी  गई

 ह

 यदि  तो  ऊर्जा  के  प्रयोजन  के  लिए  राष्ट्रीय  कंमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड
 की  गैस  आवश्यकता  का  ब्यौरा  क्‍या  और  ह

 ,  गैस  की  सप्लाई  कंम  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  बंत्रालय  के  रफ्ज्य  बंजो  धस्द्र  शोलर  :

 नहीं  ।  भ्रार०  सी०  एफ०  थाल  की  फीटस्टाक  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  हो  गंस  देने  के
 पक्के  वचन  दिए  हुए  इंघन  के  रूप  मे  गैस  की  पूर्ति  वरीयता  प्राप्त  उपभोक्ताओं  की  नियंमित  आधार
 पर  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  बाद  ही  उपलब्ध  होने  परे  बिल्कुल  फाल  बंक  आधार  पर  ली
 जाती

 और  बरीयता  प्राप्त  जिसको  नियमित  आधार  पर  गैस  दी  जा  रही
 द्वारा  अधिक  गैस  उठाने  के  1985  से  फालतू  उपलब्ध  मेंस  फालबेक  उपभोक्ताओं

 को  कम  मात्रा  में  दी  जा  रही

 आर०  सी०  एंफ०  थाल  की  ईंधन  की  आवश्यकता  लगभग  एक  मिलियन  घन  मीटर  गैस
 प्रति  दिन  के  बराबर  इसके  बायलर  कोयला  तथा  मैस  दोनों  का  इंघन  रूप  में  प्रयोग  कर
 सकते

 कारों  में  टेलीफोन  कनेक्शन  लगाया  जाना

 306.  थी  हुसेन  कलबई  :  क्या  संचार  भ्षंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 नई  दिल्‍ली  में  कारों  में  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  लगाये  गये

 कलकत्ता  और  मद्रास  जैसे  अन्य  महानगरों  में  कारों  में  वाणिज्यिक  रूप  से  टेलीफोन
 लगाने  की  प्रणाली  कब  तक  भारम्न्न  की

 क्‍या  का  रों  में  लगाये  जाने  वाले  टेलीफोनों  की  संख्या  पर  कोई  प्रतिबन्ध  और

 यदि  तो  कारों  में  ऐसे  कितने  टेलीफोन  लगाये  जायेंगे  ?
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास  :  अभी  तक  दिल्ली  में  कारों  में

 38  मोबाइल  टेलीफोन  लगाये  गये  हैं  ।

 दिल्ली  में  शुरू  की  गई  इस  सेवा  की  लोकप्रियता  और  व्यवहायंता  के  आधार  पर  अन्य

 महानगरों  में  भी  कार  टेलीफोन  सेवा  शुरू  करने  का  प्रस्ताव

 ओर  दिल्ली  में  मोबाइल  रेडियो  टेलीफोन  प्रणाली  की  संज्जित  क्षमता  100
 इस  सेवा  के  लिए  मांग  होने  पर  इस  क्षमत्रा  में  वृद्धि  की  जा  सकती  है  ।

 सिक्किस  के  साइक्रो-जल  विद्युत  परियोजनाओं  से  विद्युत

 307.  श्रीमती  डी०  के०  भण्डारो  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  ईंघधन  के  लिए  उपयोग  में  लाई
 जा  रही  लकड़ी  की  कटाई  को  रोकने  में  माइक्रो  जल  विद्युत  परियोजनाओं  से  उपलब्ध  की  जाने  वालो

 विद्युत  से सहप्यता  मिल  सकती

 यदि  तो  उन  क्षेत्रों  जहां  अधिक  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  उपलब्ध  है  सरकार  द्वारा
 प्रस्तावित  माइक्रो  जल  विद्य  त  योजनाओं  की  संख्या  कितनी  और

 यदि  उत्तर  स्वोकारात्मक  है  तो  क्या  सिक्किम  को  इन  क्षेत्रों  में  शामिल  किया
 गया  है  ?

 विद्यत  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  आरिफ  मोहम्मद  :

 और  वर्तमान  में  माइक्रो/मिनी/लघु  जल-विद्युत  स्कोमों  का  क्रिपान्ययन  विभिन्‍न
 राज्य  योजनाओं  के  अन्तगंत  किया  जा  रहा  है  और  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  87  स्कोमें  प्रचालन  में  हैं
 तथा  78  स्कीमें  निर्माणाधीन  सिक्किम  में  इस  प्रकार  की  3  स्कीमें  प्रचालन  में  हैं  तथा  अन्य  2
 स्‍्कीमें  निर्माणाधीन  हैं  ।

 ह

 पश्चिस  बंगाल  में  तेल  की  खोज

 308.  श्री  प्रिय  रंजन  वास  सुंशी  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  वर्ष  पश्चिम  बंगाल  में  नये  सिरे  से  तेल  और  गैस  की  खोज  का  कोई  कायंक्रम
 प्रारम्भ  किये  जाने  की  सम्भावना

 यदि  तो  तत्सम्बंन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  मिदनापुर  में  दिघा  का  सम्पूर्ण  समुद्र  तट  तेल  भण्डारों  से  भरा  हुआ
 ओर

 ह

 पदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्योरा  क्या  है  ?

 88
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 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :  ओर

 चालू  वर्ष  के  (1985-86)  के  दौरान  छः  भूकम्पीय  तथा  एक  गुरुत्व  चुम्बकीय  पार्टियां  पश्चिम

 बंगाल  में  काम  कर  रही  हैं  ।  तीन  रिग  भी  खोज  खनन  में  लगे  हुए  हैं  ।

 और  इस  क्षेत्र  में  तेल  मिलने  को  आशा  है  किन्तु  अभी  तक  हाइड्रोकार्बंन  को

 वाणिज्यिक  उपलब्धि  नहीं  हुई  है  ।

 शाखा  डाकघरों  का  खोला  जाना

 309.  थी  उत्तम  राठोड़  :  क्‍या  संचार  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वर्ष  19  :  3-84,  1984-85  और  1985-86  में  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  शाखा
 डाक  घरों  के  लिए  मंजूरी  दी

 उनमें  से  कितने  डाकधर  खोले

 पहले  से  स्वीकृत  शेष  शाखा  डाकधरों  को  न  खोलने  के  क्या  कारण  ओर

 इम  शाखा  डाकछघरों  को  कब  तक  खोला  जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  1983-84  और  1984-85  5
 में  प्रत्येक  राज्य  में  मंजूर  किए  गये  शाखा  डाकघ  रों  की  संख्या  संलग्न  वियरण  में  दो  गई  5-86
 के  दौरान  पदों  के सुजन  पर  लगी  रोक  के  कारण  कोई  डाकघर  मंजूर  नहीं  किया  गया  ।

 4  में  मंजूर  किए  गये  डाकधरों  से  डाकधर  खोल  दिये  गये
 1984-85  में  ऐसे  62  डाकधर  भी  खोले  गये  जिनकी  मंजूरी  वित्त  मंत्रालय  से  प्राप्त  विशेष  छूट

 के  आधार  पर  दी  गई  थी  ।

 1983-84  के  दोरान  168  मंजूर  शुदा  डाकधरों  को  पदों  के  सृजन  पर  लगी  पाबन्दी  के
 कारण  नहीं  खोला  गया  था  ।

 जैसे  ही  पदों  क ेसुजन  पर  लगी  रोक  को  हटा  लिया  जायेगा  या  उनमें  ढील  दो
 बाकी  मामलों  पर  उपलब्ध  संसाधनों  तथा  इस  बीच  लाइसेंस  शुदा  डाक  एजेंटों  की  नई  योजना  से  जो
 भी  सुविधाएं  प्राप्त  हो  उन्हें  ध्यान  में  रखकर  विचार  किया

 विवरण

 प्रत्येक  राज्य/सकिल  में  मंजर  किए  गए  ओर  खोले  गए  शाखा  डाकघर

 क्रम  सं०  राज्य/सकिल  का  नाम  1983-84  में  मंजूर  1984-85  मैं  मंजूर
 किये  गये/खोीले  गए  किये  गये/खोले  गये

 1  2  3  4  5  6

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  150...  147  1

 2.  बिहार  311  198  8

 ९०
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 2  ह  3  4  5.  6

 3.  दिली  000  4. गुजरात: 98  98

 4.  98  98  —

 5.  दादरा  और  नगर  हवेली  न  33  --

 6.  जम्मू  एवं  कश्मीर  33  33  3

 4.  कर्नाटक  50  50

 8.  केरल  75  १3  —

 9.  लक्ष्यद्वीप  न  न  न

 11.  मध्य  प्रदेश  278  268  है

 उत्तर-पूर  महाराष्ट्र  225  186  7

 उत्तर-पूर
 असम  23  13  _

 14.  अरुणाचल  प्रदेश  23  6  न

 15,  मेधालय  6  6  —

 16.  मण्पुर  7  5  न

 17.  मिजोरम  7  5

 18.  नागालेंड  4  4  -

 उस्तर-पश्चिम  त्रिपुरा  4  4  --

 उस्तर-पश्चिम

 हरियाणा  46  38  जा

 20.  पंजाब  और  चण्डीगढ़  27  27  न

 22.  हिमाचल
 प्रदेश  34  34  6

 22.  उड़ोसा  144  144  3

 23.  राजस्थान  110  120  5

 24.  तमिलनाडु  —  3
 पांडिचेरी  न  331  8

 25.  उत्तर  प्रदेश  337  146  8

 26.  पश्चिम  बंगाल  3  3  4
 27.  सिक्किस  3  3  _

 28.  अण्डमान  और  निकोबार  2  न  न

 योग  62
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 उद्योग  विहोन  जिला  योजना  की  पुनरोक्षा

 310.  भ्रो  एस०  जो०  घोंलप  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विहीन  जिला  योजनाਂ  की  पुनरीक्षा  करने  और  इसे  उचित
 ढंग  से  संशोधित  करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  और

 यदि  हां  तो  समिति  को  सिफारिशें  क्‍या  हैं  और  उन  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही
 की

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  रहित
 जिलोंਂ  सहित  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेओद्योगीकरण  की  योजना  की  समीक्षा  ओर  संशोधन  करने  के  लिए  एक
 अन्तर-मन्त्रालय  समिति  नियुक्त  की  गई  है  ।

 समिति  को  सिफारिशों  का  इन्तजार  किया  जा  रहा  है  ?

 बम्बई  हाई  ओर  गुजरात  तेल  क्षेत्र  से  तेल  का  उत्पादन

 311.  भरी  रणजोत  सिंह  गायकवाड़  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मत्री  यह  बताने  की

 क॒पा  करेंगे  कि  :

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  गुजरात  में  विभिन्‍न  तेल  क्षेत्रों  से फच्चे  तेल  की

 कितनी  मात्रा  का  उत्पादन  होने  की  आशा

 बम्बई  हाई  ओर  इसके  आस-पास के  क्षेत्रों  स ेवषे  1980-81  से  1984-85  तक

 कितनी  मात्रा  में  तेल  का  उत्पादन  और

 सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  तेल  की  कितनो  मात्रा  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  और
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  159  मि०  मो०  टन  रखा

 गया  है  जिसमें  गुजरात  के  विभिन्‍न  तेन  क्षेत्रों  से  प्राप्त  होने  वाला  25  मि०  मी०  टन  शामिल  है  ।

 63.36  मि०  मीटिक  टन  ।

 गुजरात  में  टलेक्स  ओर  टेलीफोन  के  नए  कनेश्शन

 312,  भ्रीमतों  पटेल  रमाबेन  रामजोभाई  झावनि  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ।  1985  से  10  1986  तक  की  अवधि  के  दौरान  राजकोट
 राजकोट  जिले  और  गुजरात  के  अन्य  जिलों  में  टेलीफोन  ओर  टेलेक्स  के  कितने  नये  कनेक्शन  दिए
 गए

 शव
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 इस  अवधि  के  दोरान  नये  कनेक्श्नों  के  लिए  कितने  आवेदन-पत्र  प्राप्त

 31  1986  को  उपर्युक्त  स्थानों  में  इन  कनेक्शन्नों  के  लिए  प्रतीक्षा-सूची  में
 कितने  लोग  और

 ह

 1986  तक  कितने  नये  कनेक्शन  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  1-1-1985  5  से  10-2-1986
 तक  दिए  गए  नए  टेलीफोन  और  टेलेक्स  कनेक्शनों  की  संख्या  निम्न  प्रकार

 टेलोफोन  टेलेक्स

 (1)  राजकोट  शहर  485  7

 (2)  राजकोट  जिला  को  1265  शून्य

 (3)  अहमदाबाद  सहित  अन्य  जिले  218.66  155

 इस  अवधि  के  दोरान  नए  कनेक्शनों  के  लिए  प्राप्त  आवेदनों  की  संख्या  निम्न
 प्रकार  है  :

 टेलीफोन  टेलेक्स

 (1)  राजकोट  शहर  2,262  14

 (2)  राजकोट  जिला  को  1,257  12

 (3)  अहमदाबाद  सहित  अन्य  जिले  42,867  237

 31-1-1986  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रतीक्षा-सूची  निम्न  प्रकार  थी  :

 टेलोफोन  टेलेक्स

 (1)  राजकोद  शहर  9,086  शून्य

 (2)  राजकोट  जिला  शहर  1,458  9

 को  छोड़कर  )

 (3)  अहमदाबाद  सहित  अन्य  जिले  85,259  308

 1986  तक  दिए  जाने  वाले  सम्भावित  कनेक्शन  निम्नानुसार

 टेलीफोन  टेलेक्स

 (1)  राजकोठ  शहर  5,000  आंग  पर

 (2)  राजकोट  जिला  शहर  को  400  9

 (3)  अहमदाबाद  सहित  अन्य  जिले  25,000  69
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 ]
 उपलब्ध  गैस  के  अधिकतम  उपयोग  हेतु  पूंजी  परिव्यय  +क

 313.  भी  के०  प्रधानी  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 क्या  देश  में  गंस  भण्डारों  स ेनिकालो  जा  सकने  वाली  गैस  की  मात्रा  का  कोई  अनुमान
 लगाया  गया  है  और  उसके  अधिकतम  उपयोग  हेतु  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया

 यदि  तो  तट  दूर  क्षेत्रों  में  गैस  का  कितना  भण्डार  होने  का  अनुमान  और

 कार्यक्रम  की  मुख्य  रूपरेखा  क्‍या  है  और  इस  पर  कितना  पूंजी  परिव्यय  होगा  तथा  इसके

 लिए  कौन-कौन से  क्षेत्र  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेलर

 1-1-1985  को  लगभग  380  विलियन  घन  भौटर  प्राप्य  अपतट  गैस  भण्डारों  का

 अनुमान  लगाया  गया  है  !
 ह

 अपतठ  क्षेत्र  में  प्राप्य  गैस  के  भण्डार  देश  के  विभिन्‍न  भागों  अर्थात  पश्चिमी
 आन्ध्र  प्रदेश  पूर्वी  तट  आदि  में  फैले  हुए  गेस  का  उत्पादन  करने  तथा  उसे  पेट्रो  रसायनों
 के  उत्पादन  बिजली  पैदा  करने  तथा  अन्‍य  कार्यों  में  लगाने  का  प्रस्ताव  सातवी  तोजना  की  अवधि  के
 दौरान  आवश्यक  उत्पाद  संसाधन  करने  परिवहन  तथा  पश्चिमी  अपतट  क्षेत्रों  से  गैस  के  संबंध  में  एल  ०

 पी०  जी०  निकालने  की  सुविधाएं  बनानें  क ेलगभग  3000  करोड़  रुपये  के  कुल  पूँजी  परिव्यय  का
 प्रस्ताव  किया  गया  इसमें  गेंस-खपत  परियोजनाओं  की  स्थापना  के  लिए  आवश्यक  परिध्यय  शामिल

 नहीं  हैं  ।

 कोयले  से  कृत्रिम  तरल  इंधन  के  उत्पादन  के  संबंध  में  कोल  इंडिया  लि०  का  प्रतिवेदन

 314.  थी  के०  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोल  इंडिया  लि०  ने  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम-संयुक्त  राष्ट्र  औद्योगिक

 विकास  संगठन  के  सद्दायता  प्राप्त  परिग्रोजना  के  अतगंत  कोयले  से  कृत्रिम  तरल  इंघन  के  उत्पादन
 के  संयंत्र  में  प्र[रम्भिक  व्यवद्यायंता  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  रूप-रेखा  क्या  और

 यदि  तो  यह  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में  कोल  इंडिया  लि०  द्वारा  कितना  समय

 लिए  जाते  की  संभावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  कोयले  से  संश्लिष्ट  तेल  तेयार  करने  के  संबंध
 में  एक  पूबं-साध्यता  अध्ययन  रिपोर्ट  भारत  सरकार  को  भश्रस्तुत  की  गई  है  ।  यह  रिपोर्ट  संयुक्त  राष्ट्र
 विकास  कार्यक्रम  तथा  यू०  एन०  आई०  डी०  ओ०  के  एक  परामशंदाता  ओर  कोल  इंडिया  लि०  द्वारा
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 तैयार  को  गई  इस  रिपोर्ट  में  प्रतिवर्ष  एक  मिलियन  टन  तरल  उत्पाद  तंयार  करने  के  लिए  अपनाई
 जाने  वाली  तकनॉलाजी  भोर  तत्संबंधीं  एक  संयंत्र  की  अर्थव्यवस्था  की  जांच  को  गई  रिपोर्ट  के

 अनुमप्तार  इस  परियोजना  में  2800  करोड़  रुपए  का  पूंजी  निवेश  करना

 सरकारो  उद्यमों  के  प्रबन्ध  के  लिए  नया  नीति  दृष्टिकोण

 315,  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  के  एक  संगठन  सरकारी  उद्यमों  सम्बन्धी  स्थायी
 सम्मेलन  ने  सरकारी  उद्यमों  के  प्रबन्ध  के  बारे  में  नया  नीति  दृष्टिकोण  खोज  निकाला  है  ;

 यदि  तो  इसको  मुख्य  रूपरेखा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  एम०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 उड़ीसा  में  विद्युत  संयंत्रों  का  निर्माण

 316.  भ्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बतांने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  राज्य  बिद्युत  बोड  ने  उड़ीसा  राज्य  में  दो  विद्युत  संत्रों  के  निर्माण  के  लिए
 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिष्ठा  वाली  विभिन्‍न  फर्मों  से  विश्तृत  तकनीकी  और  बजटीय  प्रस्ताव  आमंत्रित

 किये

 यदि  तो  उन  पर  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और  उड़ीसा  राज्य  विद्युत  बोडं  द्वारा
 क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 क्‍या  ये  परियोजनाएं  भारत  सरकार  के  पास  मंजूरी  के  लिए  विचाराधीन  है  ;  मौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है और  इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  मंजूरी  प्रदान

 की  जाएगी  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  ओर  उड़ीसा  सरकार
 ने  सूचित  किया  है  कि  उड़ीसा  राज्य  बिजली  बोडे  ने  दो  गैस  टरबाइन  संयंत्रों  के  लिए  बिश्वव्यापी

 निविदाएं  आमंत्रित  की  हैं  तथा  अन्तिम  तारीख  28-3-1986  उड़ीसा  सरकार  को  इब  ताप  विद्युत
 परियोजना  के  लिए  वित्तीय  पैकेजों  क ेसाथ  विदेशी  उपस्कर  सप्लाईकर्ताओं  से  प्रार भिक  प्रस्ताव  भी  प्राप्त

 हुए  साधनों  को  प्रस्तावों  की तकनीकी  बोर  वित्तीय  समनरूप  अपेक्षित
 रुपये  की  स्वदेशी  तौर  पर  उपस्कर  की  उपलब्धता  आदि  जैसे  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  विचार

 करते  हुए  विस्तृत  प्राप्त  होने  पर  ही  इस  ताप  विद्युत  संयंत्र  के  प्रस्तावों  के  संबंध  में  निणंगप  लिया  जा

 सकता  है  ।
 ः

 भर  केन्द्रोय  विद्युत  प्रधिक रण  को  उड़ीसा  के  प्राधिकारियों  द्वारा  प्रस्तुत  गैस
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 टरबाइनों  के  लिए  परियोजना  रिसोर्ट  ईंघन  सहित  आवश्यक  निवेश  सुनिश्चित  हो  जाने  के  बाद
 तकनीकी-आध्थिक  स्वीकृति  के  लिए  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  नें

 इब  ताप  विद्युत  परियोजना  को  तकरीकी-आधिक  दृष्टि  से  अनुमोदित  कर  दिया

 ब्लेडों  का  निर्माण  करने  बालो  कंपनियां

 317.  श्री  चिन्तामणि  जेता  :  क्‍या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 में  ब्लेडों  का  निर्माण  करने  वाली  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या

 उनमें  से  विदेशी  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या

 कया  देश  में  नया  ब्लेड  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  नया  लाइसेंस  जारी
 किया  गया

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  किसी  विदेशी  कम्पनी  ने  भारत  में  ब्लेड  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस

 हेतु  आवेदन  किया  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैओर  इस  पर  कया  कायंवाही  की  गई

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  इस  समय  निम्न
 लिखित  कम्पनियां  रेजर  ब्लेडों  के  उत्पादन  में  संलग्न  हैं  :---

 (1)  मे०  हरबन्स  लाल  मल्होत्रा  एण्ड  कलकत्ता  ।

 (2)  म े०  नेशनल  रेजर  एंड  ब्लेड  कलकत्ता  ।

 (3)  मे०  सेण्ट्रान  इंडस्ट्यिल  अलाइअन्स  बम्बई  ।

 (4)  मे०  विद्युत  मिटेलिक्स  बम्बई  ।

 (5)  मे०  टी०  टी०  ब्लेड्स  मद्रास  ।

 (6)  मे०  शापंएज  नई  दिल्ली  ।

 (7)  मे०  इन्डो  स्विग  हैदराबाद  ।

 (8)  मे०  एवरकोन  रेजर  ब्लेड  कम्पनी  बम्बई  ।

 (9)  मे०  विल्टेच  इण्डिया  बंगलौर  ।

 कोई  नहीं  ।

 और  हां  ।  1984  में  इण्डियन  शेविंग  प्रोडक्ट्स  लि०  को

 एस०  ए०  मे०  गिल्लेट्ट  ब्लेड  मेन्यु०  कंपनी  के  सहयोग  से  3000  लाख  की  वार्षिक  क्षमता  से
 रेजर  ब्लेडों  के  उत्पादन  के  लिए  भिवाड़ी  में  नए  उपक्रम  की  स्थापना  के  लिए  औद्योगिक
 लाइसेंस  जारी  किया  गया  था  ।  इसके  यू०  एस०  ए०  के  मे०  वार्नर  लेम्बर्ट  के  सहयोग  से

 (7)  2400  लाख  की  वाधिक  क्षमता  से  सेफ्टी  रेजर  ओर  (४)  600  लाख  की  वार्षिक  क्षमता
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 से  ट्विन  ट्रेक  शेविग  सिस्‍्टमों  के  उत्पादन  के  लिए  भे०  हैदराबाद  एल्विन  लि०  के  एक  प्रस्ताव  को  भी
 स्वीकृति  दी  गई

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ॥

 सोवियत  संघ  के  सहयोग  से  कोयले  को  खोज  कार्य  आरभ्स  करना

 318,  श्रीमती  जयन्तों  पटनायक  :  क्या  ऊर्जा  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सोवियत  संघ  के  सहयोग  से  कोयले  की  खोज  का  कार्य  आरम्भ  करने
 का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  भारत  और  सोवियत  संघ  के  संयुक्त  सहयोग  से  खोज  के  लिए  पता  लगाई
 गई  कोयला  खानों  की  संख्या  ओर  नाम  क्या  और

 उपयुक्त  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के लिए  सोवियत  संघ  और  भारत  के  बीच  किए
 गए  करार  की  शर्तों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसम्त  :  से  कोयले  के  ड्रिलिग-कार्य  में  सुधार  की  दृष्टि  से
 केन्द्रोय  खान  आयोजन  एवं  डिजाइन  संस्थान  लि०  को  तकनीकी  सहायता  देने  के  लिए  सोवियत  रूस  के

 टेक्नो-एक्सपोर्ट  और  के  केन्द्रीय  खान  आयोजन  एवं  डिजाइन  संस्थान  रांची  के  बोच  एक  करार

 हुआ  है  ।  इस  करार  में  यह  प्रावधान  है  कि  सोक्यित  रूस  में  भारतोय  फॉर्मिकों  को  प्रशिक्षण  दिया  आए
 तथा  ड्िलिंग  मैनुअल  ओर  अनुदेश  तैयार  करने  के  लिए  भारत  में  सोवियत  विशेषज्ञों  की  प्रतिनियुवित
 की

 कोककर  कोयले  के  परिष्करण  सम्बन्धी  प्रौद्योगिकी  के  हस्तांतरण  पर  सोवियत  रूस  के  साथ

 एक  अन्य  करार  पर  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  विचार  कर  रहा  है  ।

 क्षय  रोग  ओर  कुष्ठ  रोग  रोधी  औषधियों  का  उत्पादन

 319.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  क्षय  रोग  रोधी  और  कुष्ठ  रोग  रोधी  औषधियों  का  उत्पादन
 करने  के  लिए  कदम  उठाए

 यदि  तो  देश  में  ऐसी  औषधियों  का  उत्पादन  करने  वाली  फर्मों  का  ब्यौरा  गया
 ओर

 भारतोय  फर्मों  को  उक्त  ओषधियों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  हेतु  अन्य
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रसायन  ओर  पेट्रोरसाथन  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्द्र  :  ओर
 आई०  डी०  पी०  एल०  और  एच०  ए०  एल०  कुछ  तपेदिक  निरोधी  ओर  कृष्ठ  निरोधी  फामूलेशनों

 के  उत्पादन  में  लगे  हुए  संगठित  क्षेत्र  में  तपेदिक-निरोधी  और  कुष्ठ  निरोधी  बल्क  ओऔषधों  का
 उत्पादन  करने  वालो  अन्य  गेर-फैरा  कम्पनियों  के  नाम  संलग्न  विवरण  सें  दिए  गए  हैं  ?
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 कई  तपेदिक-निरोधी  और  कुष्ठ  निरोधी  ओषधों  को  गे  र-फरा  ओर  गैर-एम०  आर०  टी०
 पी०  कम्पनियों  के  लिए  लाइसेंस  मुक्त  कर  दिया  गया

 विवरण

 .9...................................ुु........ल.&.ल..33-नमन-मक-ननानननन-न-ननन---नीनननननननीनीननीी-यण॑नननिनानीननिनिनननमनननननन-+-ञ--+-मम--म-म नमन  ननननन-न-+  आती  रःससस  स  अकअ-इ

 क्रमांक  ओषध  का  नाम/कम्पनी  का  नाम

 2

 एष्डी  टी०  बो०  ओषणें

 1.  पी०  ए०  एस०  और  साल्ट्स

 |  बायोकेम बायोकेम  और  सिन्‍्थ

 .  आई०  डी०  पी०  एल ०»
 »  वान्डर

 «  वायो  इवेन्स

 2.  आई०  एन०  एच०

 चेमो  फार्मा

 2.  सुनोता  लेब्स

 3.  बायो  इवेन्स

 3.  थियासिटाजोन

 यूनिचेम  लेब्स

 2.  बायो  इवेन्स

 4.  इचस्बुटोल

 »  थेमिस  कमिकल्स

 केडिला  लेन्स

 »  लेफिन  कंमिकल्स

 लुपिन  लेब्स
 ह

 »  रेपटेक्स  ब्रीट

 6.  साराभाई  कमिकल्स

 5.  पाइराजिनामाइड
 स्टेन्डड  ओगेंनिक्स

 2.  इन्डो  फार्मा०

 की

 (७०

 जज

 पी

 हा

 ए़

 रे
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 1  2

 3.  मोरानो  कंमिकल्स

 (a)  एन्‍्टो-लिप्रोसरों  ओषधें

 1.  डो०  डी०  एस०
 1:

 बुरोज  वेलकम

 2.  बी०  सी०  पी०  एल०

 3.  ट्यूबलर  फार्मा

 2.  क्‍्लोफाजिमाइन

 1,  आस्ट्रा  आई०  डी०  एल०

 2.  एस०  जो०  कंमिकल्स
 ननि?खण  ेकक्‍चघ  नी ___तभतत__-_तघतततन्‍_.ह।3>तब_न्‍नईनन3.3ह>ऊ.___.न्‍.3न्‍.स्‍7९२_नन3.नद....तहभऔई3#हस्‍.....3...3..33त32ह#हनलबनबनह0हभु.नऔडनजह/॥--

 भोपाल  गैस-पोड़ितों  के  मुआवजा  दावों  का  निर्धारण

 320.  शो  सनत  कुमार  साडल  :

 शो  महेन्द्र

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भोपाल  गैस  पोड़ितों  के  मुआवजा  दावों  के  निर्धारण  की  वर्तमान  स्थिति  क्या

 कया  इन  मामलों  पर  अमरीका  में  अथवा  भारत  में  मुकदमा  क्षलाया

 क्या  यूनियन  कार्बाइड  द्वारा  समझौता  करने  की  बात  पर  गम्भीरता  से  घिचार  नहीं
 किया  जा  रहा

 फ्या  दुघंटना  से  उत्पन्त  दावों  का  अमरीकी  न्यायालयों  द्वारा  भी  न्यायालय  से  बाहर  कोई
 समझौता  कराने  के  प्रथत्न  किए  जा  रहे  ओर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रसायन  ओर  पेट्रोरसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आर०  के०  जयचन  :  और
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  क्षतिपूति  और  दण्डात्मक  क्षतियों  सहित  दावों  के  लिए  यूनाइटेड  फेडरल

 डिस्ट्रिक्ट  कोर्ट  मार्क  में  एक  शिकायत  दायर  की  गई  है  ।  परीक्षण  पूर्व  प्रथम  ओर  द्वितीय  सम्मेलन  हो
 जुके  यूनियन  कार्बाइड  कार्पोरेशन  द्वारा  रखे  गए  भ्रस्ताव  असुविधाजनक  न्यायालय  के  सम्बन्ध
 में  अदालत  सुनवाई  कर  चुका  है  ।  प्रस्ताव  पर  न्यायालय  के  निर्णय  की  प्रतीक्षा

 से  न्यायालय  के  तत्वाधान  ओर  निदेशानुसार  यूनियम  कार्बाइड  कार्पोरेशन
 के  साथ  बातचीत  चल  रही  है  जिनको  समुचित  सम्मान  दिया  जाना

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिभियम  में  छूट

 321.  ओर  सनत  कुसार  संडल  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  ने  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  में  मोर  छूट
 देने  का  निर्णय  किया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  इसकी  वे  सभी  शक्तियां  समाप्त  गई  हैं  जिनका

 प्रावधान  1969  में  इसके  अधिनियम  के  समय  मुख्य  रूप  से  आर्थिक  शक्तमों  के  केन्द्रोक्करण  को

 |कने  के  लिए  किया  गया  ओर

 बंदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  को  इस  प्रकार  का  निर्णय  लैनै  के  लिए
 क्‍यों  बाध्य  होना  पड़ा  ?

 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  श्रीमान्‌

 भ्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारत  हेवो  इलेक्ट्रिकल्स  लिसिटेड  में  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  को  संख्या

 322.  भरी  सो०  जंगा  रेट्टी  :  क्या  उद्योग  सन्‍त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड के  दिल्ली  स्थित  कार्यालयों  में  अतिरिक्त  महाप्रबन्धक
 ओऔर  इससे  ऊपर  के  पदों  पर  कितने  अधिकारी  हैं  और  दिल्ली  में  उसके  अन्य  अधिकारियों  ओर
 चारियों  की  संख्या  फितनो

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  के  सारे  कार्यालयों  में  अतिरिक्त  महाप्रबन्धक  और  ऊपर
 के  पदों  पर  कुल  कितने  अधिकारी  हैं  और  प्रत्येक  श्रेणी  में  कितने  अधिकारी  और

 भारत  हेवो  इलेक्ट्किल्स  लिमिटेड  के  प्रत्येक  यूनिट  में  कुल  कितने  कमंचारी  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  भारत  हेवी
 इलेक्ट्किल्स  लिमिटेड  के  स्थित  कार्यालयों  में  अतिरिक्त  महाप्रबन्धक  ओर  इश्चसे  उम्र  के  पदों
 पर  46  अधिकारी  हैं  ओर  अन्य  अधिकारियों  ओर  कर्मचारियों  की  संख्या  2501  है  ।

 समूचे  बी०  एच०  ई०  एल०  में  अतिरिक्त  महाप्रबन्धक  और  इससे  ऊषर  के  पदों  पर
 107  अधिकाओी  इस  प्रकार  के  अधिकारियों  का  श्रेणी-वार  ब्योरा  कीचे  दिया  जाता  है  +--

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  i

 निदेशक  3

 समुह  महाप़बन्धक/कार्यकारी  निदेशक  32

 महा  प्रबन्धक  64

 अतिरिक्त  महांप्रबन्धके  27

 30-11-1985  को  बी ०  एच०  ई०  एल०  के  प्रत्येक  एकक  में  कर्ंचारियों  की  कुल
 संख्या  निम्नलिखित
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 भोपाल

 झांसी

 भारी  विद्युत  उपकरण  हरिद्वार

 प्रदूषण  नियन्त्रण  अनुसन्धान  हरिद्वार

 सेन्टुल  फाउप्डरी  फोज  हरिद्वार

 हेवी  पावर  इक्विपमेंट  हैदराबाद

 आर०  एण्ड  डो०/इनर्जी  सिस्टम  हैदराबाद

 हाईप्रेशर  बायलर  तिरुचिरापल्ली

 सीमलेस  स्टील  ट्यूब  तिरुचिरापल्ली

 मंग्नेटो  हाइड़ो  तिरुचिरापल्ली

 बायलर  आग्जिलरी  रानीपेट

 कन्ट्रोल  इक्विपमेंट  बंगलौर

 इलेक्ट्रीपोसिसेन  डिवो  बंगलौर

 इण्डस्ट्रियल  सिस्टम्स  बंगलौर

 जगदींशपुर

 अन्तर्राष्ट्रीय  कार्यंसंचालन

 क्षेत्रीय  कार्यसंचालन  प्रभाग

 कारपोरेट  नई  दिललो

 प्रबन्ध  विकास  नई  दिल्ली

 25  1986
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 1565

 10704

 24

 1455

 10519

 1004

 4347

 1117

 215

 2301

 2703

 1697

 409

 423

 44

 भारत  हेवो  इलेक्टिकल्स  लिसिटेड  में  उत्पादन  तथा  लाभ-हानि

 323.  भरी  सो०  थंगा  रेड्डी  :  कया  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष
 क ेदोरान  भारत  हेवो  इलेक्ट्रकिल्स  लिमिटेड  का  कुल

 उत्पादन  और  लाभ  क्या  हैं  तथा  उसके  प्रत्येक  यूनिट  के  उत्पादन  तथा  लाभ/हानि  के  आंकड़े  क्या
 कया  को  अधिकांश  लाभ  राक्ष्य  बिजलो  बो्डों  को  उपकरणों  की  सप्लाई  से  होता

 जिन्हें  इस  क्षेत्र  मे ंभारत  में  का  एकाधिकार  होने  के  कारण  विद्युत  उत्पादन  उपकरणों  और
 फालतृ  पुर्जों  का  अधिक  मूल्य  देना  पड़ता  और
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 कितने  बिजली  बोडडों  ने  उन्हें  सप्लाई  किए  गए  उपकरणों  के  मूल्यों  अथवा  गुणवत्ता  के

 बारे  में  शिकायत  की  है  ?

 अद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  जानकारी

 इकट्टी  की  जा  रही  है और  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  हस्ताक्षर  किए  गए  सहयोग  सम्बन्धी  करार

 324.  डा०  एम०  के०  पंटेल  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  विदेशी/भारतीय
 कम्पनियों  के  साथ  सहयोग  सम्बन्धी  कितने  करारों  पर  हस्ताक्षर  किए  प्रत्येक  मामले  में  सहयोगी
 का  नाम  व  पता  क्‍या  यदि  कोई  भारतीय  एजेन्ट  उसका  नाम  क्या  किस  वर्ष  सहयोग  किया
 गया  सहयोग  में  शामिल  उत्पादों  के  नाम  क्या  एक  मुश्त  इन्जीनियरी  ओर

 डिजाइन  उपस्करों  ओर  पुर्जों  आदि  की  खरीद  के  रूप  में  अब  तक  कितनी  धनराशि  दी  गई  है
 भौर  वर्ष  1985-86  और  1986-87  में  कितनी  घनराशि  शुल्क  दिए  जाने  को  सम्भावना

 क्‍या  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  कुछ  भारतीय  प्रतियोगियों  ने  इसी  तरह  के

 बहुत  आसान  शर्तों  और  कम  भूगतान  पर  विदेशी  कम्पनियों  के  साथ  सहयोग  सम्बन्धी  करार  किए
 ओर

 क्‍या  उन  सहयोगियों  से  करार  करने  से  पहले  विस्तुत  तकनीकी-आर्थिक  अध्ययन  और

 सहयोगियों  की  तुलनात्मक  क्षमताओं  का  अध्ययन  किया  गया  था  ?

 भोधोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एसम०  :  से  जानकारी

 इकट्टी  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 तेल  ओर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  हेलोकाप्टरों  को  खरोद

 325.  भी  शोबल्लभ  पाणिग्रही  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  श्रायोग  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उपभोग  के  लिए
 22  फ्रेंच  डोफिन  हेलीकाप्टरों  के  खरीद  को  अनुमति  मांगी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  और  योजना  आयोग  ने  इसे  अपनी  स्वीकृति
 प्रदान  कर  दी  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चन्द्रशेशर
 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कन्टेनराइज्ड  इलेक्टानिक  एक्सचेंज  का  आयात

 326.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पाराहार  :  क्या  संजार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  चालू  वित्तीय  बर्ष  सहित  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जापान  ओर  फ्रांस  से

 1000  से  कम  क्षमता  के  कन्टेनराइज्ड  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेनज  आयात  करने  का  माड्डर

 यदि  तो  उन  स्टेशनों  के  सकिल-वार  माम  क्‍या  हैं  जिनके  लिए  एक्सचेंज  जायात  करने
 का  लार्डर  दिया  गया  मार्डर  किस  तारीख  को  दिया  यह  किस  तारीख  को  प्राप्त  हुए  तथा
 प्रत्येक  का लागत  मूल्य  कितना  और

 यदि  तो  किस  तारीख  तक  यह  एक्सचेंज  प्राप्त  किए  जाने  की  सम्भावना  विलम्व
 के  क्या  कारण  हैं  ओर  जिन  स्टेशनों  को  यह  आबंटित  किए  गए  हैं  उनमें  प्रत्येक  में  इनके  कहां  तक
 स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संधार  लंजालय  के  राज्य  मंध्री  राम  मियास  (१)  1000  लाइनों  से  कम
 कंटेमराइम्ड  इलेक्टानिक  एक्सचेंज  के  जायात  के  लिए  कोई  आडंर  महीं  दिया  गया  है  4  वेसे  जापान  से
 400  लाइनों  ओर  600  लाइनों  के  67  गर-कंटेनराइज्ड  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  क ेआयात  के  लिए
 आडंर  दे  दिया  गया

 स्टेशनों  के  एक्सचेंजों  का आकार  तथा  उनकी  लागत  की  जानकारों  संलग्न
 बिवरण  में  दी  गई  आड्ंर  28-8-8  5  को  दिए  गए  सभी  एक्सचेंज  1986  में
 देश  में  प्राप्त  कर  लिए  हैं  ।

 इन  एक्सचेंजों  को  आगामी  वित्तीय  वर्ष  अर्थात्‌  1986-87  के  दौरान  लगाए  जाने  को
 योजना  है  ।

 विवरण

 छोटे  आकार  के  इंलेब्ट्रामिक  एक्सलेंजों  के  ध्योरे

 ऋ्र०  सं०  स्टेशन  का  नाम  एक्सचेंज  की  क्षमता  दूरसंचार  सकिल  एफ०  ओ०  बी०  लागत
 येन

 1  2  3  4  5

 1.  अरमूर  400  आंध्र  प्रदेश  19,279,496

 2.  कोठांगुडेम  600  21,574,564

 3.  रामचन्द्रन  पुरम  400  20,972,288

 4.  दुमका  400  बिहार  18,984,376

 5.  हाजोपुर  400  18,984,376

 6.  मधुबनी  400  18,984,376

 7.  नवादा  400  18,984,376

 8.  पूणिया  500  2$,085,780

 80%
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 1  2  3  4

 9.  खेरा  400  गुजरात

 10.  कदुओा  400  जम्मु-कश्मी र

 बाजपे  400  कर्नाटक

 35.  येलवाल  400

 36.  कलपेट्टा  600  केरल

 37.  400  केरल

 एस०  एल०  पुरम  400  केरल  ु
 बंतुल  400  मध्य  प्रदेश

 दतिया  400  --

 घार  400

 खारगोन  400

 20.  मांडला  400  +>बही--

 शाजापुर  400  मध्य  प्रदेश

 22.  अम्बिकापुर  600

 23.  बालाघाट  600

 24.  टीकमगढ़  400

 25.  भिण्ड  600  “-

 26.  गुना  600

 27.  शिवपुरी  600

 28.  मनमाड  660  महा  राष्ट्र

 29.  मनगांव  400

 30.  रोहा  400

 हाफलांग  600
 उत्तर-बूवे

 32.  लुंगलेह  400

 33.  नाहरलागोग  400

 34.  बिलासपुर  400  उत्तर-पश्चिम

 35.  नाहन  400  उत्तर-पश्चिम

 36.  हमीरपुर  400

 37.  ऊना  400

 लिखित  उत्तर
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 20,752,376

 19,484,312

 18,529,524

 18,529,524

 25,858,088

 20,486,904

 20,482,688

 19,326,688

 19,256,512

 19,256,512

 19,256,512

 19,256,512

 19,256,512

 22,09  3,404

 22,093,404

 22,09  3,404

 22,093,404

 22,09  19,433,720

 19,362,728

 21,281,892

 18,976,760

 19,508,316
 18,936,912  36,760

 20,590,400 8
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 38.  चम्बा

 39.  कुल्लू

 40.  क्योंक्षर

 41

 64

 .  कोरापुट

 42.

 43.

 44.

 45.

 46.

 47.

 48.

 49.

 50.

 51.

 52.

 53.

 54.

 55.

 56.  झू

 57.

 58.

 59.

 60.

 फुलबनी

 सुरेन्द्रगढ़

 बारीपाड़ां

 घेंदानाल

 छतरपुर

 डूंगरपुर
 जालोर

 जैसलमेर

 झालवाड़

 सवाई  माधोपुर

 -  सुल्तानपुर
 «  बांदा

 65.  रानो  खेत

 10  4

 सवाई  माधोपुर

 उत्तर  प्रदेश
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 22,134,476

 22,102,244

 20,828,740

 18,766,096  6

 20,828,740

 22,346,092

 20,436,99  2

 21,258,500

 19,330,496

 22,347,724

 22,347,724

 19,266,032

 (8,980,568

 8४8,980,568

 18,914,200

 19,048,840

 21,294,540

 21,294,540

 19,330,496
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 66.  अलोपुरद्वार  600  पश्चिम  बंगाल  22,529,556

 67.  सैंथिया  400  20,260,464

 टिप्पणी  :  जापानी

 शासा  डाकधर  खोलनता

 327.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  क्पा  करेंगे

 क्या  प्रत्येक  डाक  मंडल  में  नए  शाखा  डाकघर  खोलने  के  अनेक  प्रस्तत्थ  त्याग्रोचित  पाए
 गए  परन्तु  सरकार  द्वारा  वरतंमान  खाली  पदों  को  भरने  ओर  नए  पदों  के  सृजन  पर  लगाए  गए
 बन्ध  के  कारण  शाखा  डाकघर  नहीं  खोलें  जा

 यदि  तो  छडी  पंचवर्षीय  योछना  के  अन्त  में  प्रत्येक  मंडल  के  लिए  मंडलों

 के  मामले  में  प्रत्येक  राख्य  के  वर्तमान  मानदंडों  के  अनुसार  प्रस्तावों  की  संख्या

 कितनी

 सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  कम  से  कम  उक्त  शाखा  डाक  घर  सम्तवीं  योजना

 के  दोरान  खोल  दिए  जाएं  जिससे  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  आवश्यक  सुविधाएं  प्रदान-को  सके  !

 यदि  तो  सातबों  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रत्येक  बर्ण  का  लक्ष्य  क्या  ओर

 तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  और  ड़ाकृधर  खोलने
 के  लिए  विभिन्न  माध्यमों  से  प्राप्त  अनुरोधों  पर  विभाग  द्वारा  निर्धारित  मावद्गफ्डों  के  क्नुसार  विचार
 किया  जाता  है  तथा  और  सकिल  अधिकारियों  द्वारा  निश्चित  की  गई  प्राथमिकताओं  के  क्लाधार  पर
 उपलब्ध  संसाधनों  को  देखते  हुए  डाकघर  खोले  जाते  हैं  ।  निर्घारित  मानदंडों  के  आधार  पर  जिन
 प्रस्तावों  का औचित्य  सिद्ध  होता  है  लेकिन  संसाधनों  की  कमी  अथवा  पदों  के  सुजन  पर  लगी  रोक  जंसे
 अन्य  कारणों  की  वजह  से  डाकधर  खोल  पाना  सम्भव  नहीं  हो  पाता  तो  ऐसे  प्रस्तावों  को समुचित
 समय  पर  विचार  करने  की  दृष्टि  से  रोक  लिया  जाता

 1985  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी  सकिलों  में  2370  ऐसे  प्रस्ताव  इनकी
 राज्यवार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 (3)  इन  बातों  अर्थात  संसाधनों  को  कमी  पदों  के  सुजन  पर  चल  रही  मौजूदा
 पाबन्दी  तथा  कुल  मिलांकर  देश  के  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  डाक  नेटवर्क  का  उचित  विकास
 होने  के  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  शेष  वर्षों  के  दौरान  नए  डाकघर  सोसित  मात्रा  में  खोले

 तथापि  कुछ  क्षोत्रों  में  लाइसेंसशुदा  डाक  एजेन्सियां  खोली  जा  सड़त़ी डै  ।

 उपरोक्त  भाग  में  बतलाई  गई  स्थिति  के  अनुसार  योजना  अवधि  के  लिए
 वर्षवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 (४)  उत्तर  के  भाग  में  इसके  कारणों  का  उल्लेख  किया  गया



 लिखित  उत्तर  25  1986

 विवरण

 31-3-1985  की  स्थिति  के  अनुसार  ऐसे  प्रस्तावों  को  संख्या  जहां  डाकधघर  खोलने
 को  इतें

 प्री
 होती  हैं  :

 ऋ०  सं०  सकिल/राज्य  का  नाम/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रस्ताव  जिनका  ओचित्य  पाया  गया

 2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  80

 2.  बिहार  179

 3.  दिल्‍ली  —

 4.  गुजरात  92

 दादर  नागर  हवेलीं  न

 5.  जम्मू  और  कश्मीर  37

 6.  कर्नाटक  93

 7.  केरल  197

 लक्षदीप  न

 8...  मध्य  प्रदेश  227

 9.  महाराष्ट्र  174

 गोवा  न

 10.  उत्तर-पूर्व
 असम  48

 अरुणाचल  प्रदेश  15

 मणिपुर  20

 मेघालय  26

 मिजोरम  10

 नागालैंड  17

 त्रिपुरा  8

 11.  उत्तर-पश्चिम

 पंजाब  40

 हरियाणा  28

 106
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 1  2  3

 (7)  हिमाचल  प्रदेश  18

 12.  उड़ीसा  118  ..

 13...  राजस्थान  52

 14.  तमिलनाडु  84

 पांडिचेरी  न

 15.  उत्तर  प्रदेश  555

 16.  पश्चिम  बंगाल  227

 सिक्किम  13

 अण्डमान  निकोबार  द्वीप॑  समृह  2
 गज

 |.  2370

 कोयला  घोवनझालाओं  का  आधुनिकोकरण

 328.  थी  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कोयला  क्षेत्रों  मे ंकोयले  की  किस्म  में  आने  के  कारण  कोककारी  ओर
 अकोककारो  दोनों  किस्म  के  कोयले  के  उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  क्या  सरकार  वर्तमान  कोयला  धोवन-शालाओं  का  आघधुनिकीकरण  करके
 ओर  उनकी  क्षमता  बढ़ाकर  इसका  हल  निकालने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  कब  तक  उनका  आधुनिकीकरण  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  कुछ  कोयला  क्षेत्रों  के  अकोककर  कोयले  की  किस्म  में
 ओर  वाशरियों  को  सप्लाई  किए  गए  कच्चे  कोककर  कोयले  की  किस्म  में  भी  गिरावट  आई
 यह  गिरावट  कोयले  के  बढ़िया  किस्म  के  भंडारों  के  समाप्त  होते  जाने  क ेकारण  आई

 ओर  वाशरियों  के  काम  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि  स ेअनेक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।
 इन  कदमों  में  यह  बातें  शामिल  हैं--फाइन्स  के  परिष्करण  के  लिए  संयंत्रों  में  संयंत्र  को  इष्टतम
 करने  के  लिए  संतुलन-सुविधाएं  मुहैया  आदि  ।  कुछ  वाशंरियों  में  आधुनिकोकरण  का  काम
 पूरा  हो  गया  है  जबकि  अन्य  वाशंरियों  में  प्रारम्भिक  कार्य  शुरू  कर  दिया  गया
 योजना  के  दो  से  तीन  वर्षों  के  अन्दर  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 उड़ोसा  को  मिट्टी  के  तेल  का  आबंटन

 329.  श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राक्ृतिर  गेस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 107



 सिंख्ित  उंत्तेरेंਂ  25  1986"
 बससस

 उड़ीसा  को  वर्ष  1985  में  कुल  कितना  मिट्टी  का  तेल  आबंटित  किया  गया  और
 1986  तक  कितने  तेल  का  आबेंटन  करने  का  विचार

 क्‍या  यह  रच  है  कि  उड़ीसा  को  केन्द्रीय  पूल  से  आबंटित  मिट्टी  के  तेल  की  मात्रा  बहुत कम

 तो  क्या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1986  में  आबंटन  में  वृद्धि  करने का
 और

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  की  जाएगी  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री;(ओ  चन्द्र  शेर  :  उड़ीसा
 राज्य  को  जनवरी  ओर  1986  के  लिए  10,105  मी०  टन  प्रतिमाह  केਂ  आबंटन  के
 रिक्‍त  वर्ष  1985  के  दोरान  कुल  106,630  मी०  टन  केरगेमीन  आबंटित  किया

 से  वर्तमान  नीति  के  अन्तगंत  उड़ीसा  सहित  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  की
 केरोसीन  की  मांग  का  सामान्यतः  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  के  दोरान  चार  माह  के  ब्लाक  के  आधार
 पर  किए  गए  आबंटन  में  5%  की  वृद्धि  करके  अनुमान  लगाया  जाता  है  तथापि  राज्य  सरकार  से
 प्राप्त  निरन्तर  प्राप्त  निवेदनों  को  ध्यान  रखते  हुए  उड़ीसा  राज्य  को  वर्ष  1985  के  दौरात  106,630
 मी०  टन  का  आबंटन  किया  जो  किं  वर्ष  1984  में  किए  गए  100,900  मी०  टन  आबंटन  से  लगभग
 6  प्रतिशत  अधिक  वर्ष  1986  के  शेष  भाग  के  दोरान  उक्त  नीति  के  अनुसार  आबंटन  किया

 जाएगा  ।

 अखबारी  कागज  के  मूल्यों  में  वृद्ध

 330:  डॉ०  टी०  कल्पना  देवो  :
 श्री  महेय  सिह  :

 क्या  उद्योग  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  अखबारी  कागज के  मूल्यों  में  भारी  जिससे  समाचार-पत्रों  पर

 असहनीय  बोझ  पड़े  गया  के  बारे  में  हाल  ही  में  इण्डियन  एण्ड  इस्टने  न्यूज  पेपस  सोसाइटी  में
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्यों  अंखबारी  कांगज  के  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  से  पहले  अखथांरी  कांगज  का  भिर्माण  करने
 वॉले  सरकारी  क्षेत्र  के  एकंकों की  काये  प्रणोंली  की  पूरी  जाँच को  गई

 यदि  तो  जांच  के  क्‍्या.परिणाम  और

 (=)  समाचार-पत्रों  को  उचित  मूल्यों  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  अखबारी  कागज  की  सप्लाई
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्यो  उपाय  करने  का  विचार

 सोोगिक  विभास  में  राज्य  मंत्रीਂ  एस०  :  ओर
 इण्डियन  एण्ड  ईस्ट  न्यूज  पेपर  सोसाइटी  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  बताया  गया  हैं  कि  स्वदेशी

 ॥हव
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 अंखबारी  कागज के  मूल्य  में  हाल ही  में  हुई  वृद्धि  से
 अबबार  उद्योग  की  आथिक  जीव्यता  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ा  है  और  इस  मूर्ल्य  वृद्धि  को  वापिस  लिया  जाना  चाहिए  ।

 और  सरकार  द्वारा  मुल्य  वृद्धि  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  लिए  जाने  से  पूर्व  कच्चे
 माल  और  अन्य  निविषध्टियों  की  लागत  में  वृद्धि  होने  के कारण  स्वदैशी  अखबारी  कागज  के  उत्पादकों
 के  कॉरखाने  से  निर्केलते  समय  के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  के  लिए  उनके  दावों  की  औद्योगिक  लागत  तथा

 मूल्य  ब्यूरों  से  जांच  कराई  गई  उत्पादकों  द्वारा  बताई  गई  लांगतों  में  हुई  वृद्धि  अधिकांशतः  वनों
 पर  आधारित  कच्के  माल  की  कार्यशील  लागतों  और  सम्बन्धित  करों  में  वृद्धि  रायल्टियों  में  वृद्धि

 बिंजली  की  दरें  बढ़  जाने  तथा  स्वयं  बनाई  जाने  वाली  बिजली  पर  लगने  वाले  करों  में  वृद्धि  हो
 जाने  के  कारण  हुई  थी  ।  देशी  उत्पादकों  को  वृद्धि  की  अनुमति  देने  के  सम्बन्ध  में  अपनी  सिफारिशों  को
 अन्तिम  रूप  देते  समय  औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  द्वारा  देशी  अखबारी  कागज  के  मूल्यों  के

 सम्बन्ध  में  मुल्यों  की  समीक्षा  के  बारे  में  आई०  ई०  एन०  एस०  के  प्रतिनिधियों  के  विचार  भी  ध्यान
 में  रखे  गए  थे  ।

 विगत  समय  में  सरकार  द्वारा  किए  गए  विभिन्‍न  उपायों  के  परिणामस्वरूप  अखबारी
 कागज  के  उत्पादन  हेतु  अरधिष्ठापित  जो  1981  में  75,000  मौ०  टन  बढ़कर  1985  में
 2.80  लाख  मी०  टन  हो  गई  है  |  देशी  उद्योग  अपनी  क्षमता  का  90%  से  अधिक  उपयोग  कर  रहा
 है  ।  इसके  अलावा  7.46  लाख  मी०  टन  की  अतिरिंक्तं  क्षमता  और  अनुमोदित  को  जा  चुकी  है  जो
 कार्याव्वयन  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  हैं  ।  देशी  अखबारी  कागज  की  आपूर्ति  में  कमी  को  पूरा  करने
 के  लिए  काफी  मात्रा-में  अखबारी  कागज  आयात  किया  जा  रहा  है|  हालांकि  आयातित  अखंबारो  कागज
 के  मुल्य  का  तो  अखबारी  कागज  मुल्य  निर्धारण  सलॉहकार  समिति  की  सिंफारिशों  पर  किया
 जाता  है  किन्तु  देशी  अखबारी  कागज  निर्माताओं  को  सामान्य  मानदण्डों  और॑  औद्योगिक  लागत  तथा

 मुक्ष्य  ब्यूरो  की  सिफारिशों  के  अनुसार  कीमतें  लेने  की  छूट

 सरकारी  उपक्रभों  में  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों  ओर
 कार्यकारी  निदेशकों  के  रिक्त  स्थान

 331.  प्रो०  रामकृष्ण  सोरे  :
 शी  नारायण  चोबे  :

 क्या  उद्योग  संत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सार्वजनिक  उद्यम  चयन  बोडं  द्वारा  चयन  कर  लिए  जांने के  बावजूद
 भी  सरकारो  क्षोत्र  के  उपक्रभो ंमें  44  मुख्य  कोर्यफोरी  अधिकारियों  और  कायकारी  निदेशकों  की
 सरकार  द्वारा  अभी  नियुक्तियां  की  जानी

 यदि  तो  नियुक्तियां  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इन  नियुक्तितियों  में  विलम्ब  होने  से  इंन  एककों  के  समग्र  कार्य-निष्पादन  पर  क्या  प्रभाव
 पड़ेगा  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  उपंलब्ध  जानकारी
 के  अनुसार  केरद्रीयं  सरकारी  उद्यमों  के  मुदंव  कॉर्दपालकों  अधयक्ष/प्रबन्ध  तथा
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 कार्यकारी  निदेशकों  के  स्तर  की  रिक्तियों  की  संख्या  क्रमशः  21  एवं  24  जिनके  लिए  सरकारी
 उद्यम  चयन  मण्डल  ने  उम्मीदवारों  के  विषय  में  अपनी  सिफारिशें  भेज  दी  परन्तु  सरकार  द्वारा

 नियुक्तियां  अभो  की  जानो  हैं  ।

 नियुक्तितयां  करने  में  विलम्ब  के  विभिन्‍न  कारण  जंसे  सतकंता  विभाग  द्वारा  निर्दोषता

 सुनिश्चित  चरित्र  सत्यापन  करना  और  प्रत्येक  व्यक्ति  की  नियुक्ति  से  पहले  उसके  चरित्र  एवं

 पूर्णवृत  का  सत्यापन  करना  तथा  उपयुक्त  प्राधिकारियों  आदि  के  समक्ष  मामले  रखने  में  लगा  समय

 आदि  ।

 वर्तमान  रिक्तियों  के  बारे  में  स्थानापन्न  व्यवस्थाएं  की  गई  ताकि  इन  उद्यमों  के  काम
 कोई  हानि  न  हो

 चाय  कम्पनियों  द्वारा  कम  दरों  पर  गंस  को  मांग

 332.  श्री  दिलीप  सिह  भूरिया  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  चाय  कम्पनियों  ने  प्राकृतिक  गेस  के  मुल्य  कम  करने  की  मांग  की

 वया  ये  कम्पनियां  पाइप  लाइन  बिछाने  की  लागत  भी  वहन  करने  को  तैयार

 क्‍या  यह  सच  है  कि  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  पर्याप्त  भण्डौरण  सुविधाओं  के
 अभाव  में  प्रतिदिन  करोड़ों  रुपए  को  गंस  नष्ट  कर  रहा  और

 जाय  कम्पनियों  को  गेस  सप्लाई  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्लियम  और  प्राकृतिक  गेस  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  चन्द्र  शोखर

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  क्योंकि  पहले  ही  चाय  कम्पनियों  को  गैस  या  तो  उनकी  अपनी
 पाइप  लाइनों  या  गेस  परिवहन  एजेन्सी  द्वारा  बिछाई  गई  पाइप  लाइनों  के  माध्यम  से  दो  जाती

 ओ०  एन०  जी०  सी०  द्वारा  असम  में  निकाली  जा  रही  एसोसिएटिड  गेस  का  एक  भाग
 के  वचनबद्ध  गंस  को  उठाने  में  उपभोक्ताओं  द्वारा  असफल  होने  के  जला  दिया  जाता

 जब  भी  अनुरोध  प्राप्त  होता  चाय  कम्पनियों  को  गैस  दी  जाती  है  ।

 ]

 आटोसोबाइल  निर्माण  एककों  को  विद्यमान  क्षमता  ओर  उनका  विस्तार

 333.  थी  सन्तोष  सोहन  देव  :  क्या  उद्योग  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  आटोमोबाइथस  निर्माता  एककों  की  विद्यमान  क्षमता  क्या

 क्‍या  इन  एककों  ने  अपनी  क्षमता  का  विस्तार  करने  का  अनुरोध  किया  ओर
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 यदि  तो  इस  मामले  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  भनन्‍्त्रो  एम०  :  तकनीकी  विकास
 उद्योग  मन्त्रालय  द्वारा  प्रकाशित  आटोमोटिव  इण्डस्ट्रीजਂ  की  पुस्तिका  सें

 जानकारी  उपलब्ध  है  ।  लोक  सभा  के  पुस्तकालय  में  संदर्भ  के  लिए  एक  प्रति  उपलब्ध

 और  क्षमता  में  विस्तार  करने  के लिए  समय-समय  पर  मिलने  वाले  आवेदनों  पर

 गुणावगुणों  क ेआधार  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 देश  में  सोर  ऊर्जा  केन्द्र

 334.  भ्री  दिलीप  सिह  भूरिया  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  कार्य  कर  रहे  सौर  ऊर्जा  केन्द्रों  की  संख्या  कितनी

 इन  केन्द्रों  से  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ  हो  रहा

 क्‍या  सौर  ऊजां  का  ओद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिए  भी  उपयोग  किया  जाता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 सौर  ऊर्जा  संयंत्रों  की लागत  क्‍या  और

 सौर  ऊर्जा  के अधिकतम  उपयोग  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  धनराशि

 का  प्रावधान  किया  गया  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  बसमन्‍्त  :  और  ग्राम  स्तर  के  20  नवीकरणीय  ऊर्जा  केन्द्र

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  पहले  से  हो  कार्य  कर  रहे  इनमें  विभिन्‍न  नए  और  नवीकरणीय  ऊर्जा

 के  स्रोतों  के  संयोग  जैसे--सौर  प्रकाशवोल्टीय  चालित  सड़क  सामुदायिक
 रेडियो  तथा  वायु  बायोगैस  उन्नत  प्रकार  के  सौर  सौर  गम  जल

 सौर  बायोमास  ऊर्जा  बागवानी  आदि  सम्मिलित  ये  प्रणालियां

 पहले  ही  15-20  हजार  ग्रामवासियों  को  लाभ  पहुंचा  रही  इसके  अतिरिक्त  लबभग  सौर  ऊर्जा  के

 द्वारा  200  ग्रामों  को  सड़क  एवं  सामुदायिक  रोशनी  उपलब्ध  की  गई  है  ओर  इससे  लगभग  एक  लाख

 ग्रामवासियों  को  लाभ  पहुंच  रहा

 जी  हां  ।

 अस्पतालों  और  कंन्टीनों  आदि  में  अष्णता  के  प्रयोगों  के  लिए
 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  640  सौर  तापीय  प्रणालियों  की  पहले  ही  स्थापना  की  जा  चुकी  है  ।

 सौर  ऊर्जा  प्रणालियों  की  उनकी  उपयोग  एवं  स्थान  जहां  उनकी
 स्थापना  की  जा  रही  पर  निर्भर  करती  है  ।

 अनुसंधान  ओर  विकास  कार्यों  क ेसहित  सौर  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  सातवों  योजना  के

 लिए  59  करोड़  रुपए  की  राशि  आबंटित  की  गई
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 अध्य  प्रदेश  में  उद्योग  विहोन  जिले  ओर  केन्द्रीय  सहायया  से  स्थापित  किए  उद्योग

 335,  थ्री  दिलौप  सिह  भूरिया  :  क्या  उच्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच्र  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  के  अठारह  जिलों  को  उद्योग-विहीन
 जिले  घोषित  किया

 वदि  तो  उनमें  से  कितने  जिलों  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  केन्द्रीय

 सहायता  से  ओद्योगिक  एकक  स्थापित  किए  गए
 उनमें  से  कितने  औद्योगिक  एककों  में  उत्पादन  आरम्भ  हो  गया  और

 यदि  इन  एककों  में  उत्पादन  नहीं  हुआ  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  भन्त्रो  एम०  :  हां  ।  रा

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभापटल  पर  रख  दी

 सध्य  प्रवेश  को  प्रिट्टी  के  -तेल:का  आबंटन

 336.  भरी  दिलोप  सिह  भूरिया  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  सन्‍्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  में  जलाने  की  लकड़ी  ओर  खाता  पकाने  की  गंस  की  कर्मी  को  देखते  हुए
 राज्य  के  लिए  मिट्टी  के  का  आबंटन  23,6000  मीट्रिक  टन  से  बढ़ाकर  30,00  मीट्रिक  टन  करने
 का  विचार  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  आबंटन  में  यह  वृद्धि  कब  तक  किए  ज़ाने  को  सम्भावना  है  ?

 पेट्रोलियम  आर  प्राकृतिक  गंस-प्रन्शालप  के  राज्य  चत्र  छशर  :  ओर
 मध्य  प्रदेश  सहित  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  की  की  का  अनुमान  साम्रान्यतः

 पिछले  बर्ष  की  तदनरूपी  अवधि  के  दौरान  चार  माह  के  ब्लाक  के  आधार  प्रर  किए  गए  आबंटन  पर
 5  प्रतिशत  की  वृद्धि  देकर  के  लगाया  जाता

 1985  से  1986  तक  माह  वर्तमान  विन्टर  ब्लाक  के  लिए  72%  को
 बढ़ी  हुई  दर  से  राज्य  सरकारों  द्वारा  बढ़ने  वाली  मांग  की  पूति  के  लिए  आबंटन  किया  है  ।  ऊंची  बढ़ी
 हुई  दर  से  आबंटन  करने  के  बाद  और  राज्य  सरकार  से  निवेदन  प्राप्त  होने  पर  1,175  मी०  टन
 केरोसीन  प्रतिमाह  का  आबंटन  1985  से  1986  के  लिए  विशेष  मामले  के  रूप  में
 मध्य  प्रदेश  को  किया  गया  जिससे  उक्त  चार  माह  के  लिए  कुल  आबंटन  बढ़कर  25,000  टन
 प्रतिमाह  हो  गया  ।

 केरोसीन  आबंटन  को  बढ़ाकर  3000  मी०  टन  प्रतिमाह  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन
 नहीं

 उत्तर  प्रवेश  के  आजमगढ़  झिले  में  टेलीफोनों  का  क्रायंकरण

 338.  थ्सी  राजकुमार  राय  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  क ेआजमगढ़  जिले  में  टेलीफोन  हमेशा  ही  खराब  रहते

 क्या  यह  सच  है  कि  एक्सचेंज  से  भी  जिले  के  किसी  भी  स्थान  के  लिए  कोई  टेलीफोन

 नहीं  मिलता  और  टेलीफोन  बार-बार  रुक  जाते  ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उपभोवताओं  को  राहत  देने  के  उद्  श्य  से  इस
 टेलीफोन  एक्सचेन्ल  में  सुधार  करके  उनको  बेहतर  सेवा  उपलब्ध  कराने  का  है  ?

 संचार  भन्त्रालय  के  राज्य  भन्‍त्री  राम  निवास  नहीं  ।

 नहीं  ।

 आजमगढ़  में  टेलीफोन  सेवाएं  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  कर  रही  आजमगढ़
 जिले  में  दूरसंचार  सेवाओं  पर  कड़ी  निमरानी  रखो  जा  रही  है  तथा  सेवा  में  आगे  और  सुधार  खाने  के
 लिग  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 ]

 भुवनेश्वर  में  टेलोफोन  डायल  टोन  में  सुधार  करने  के  लिए  कदम

 339.  भो  चितामणि  पाजिग्रहों  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्‍या  यह  बात  उनके  ध्यान  में  आई  है  कि  भुवनेश्वर  में  टेलोफोन  प्रयोकताओं
 को  राज्य  में  स्थापित  पुराने  क्रास  बार  उपकरण  के  कारण  अपने  टेलोफोन  में  तुरन्त  डायल  टोन  प्राप्त
 करने  में  काफो  कठिनाई  हो  रहो

 क्‍या  मंत्रालय  को  भुवनेश्वर  में  डायल  टोन  में  सुधार  के  लिए  अतिरिक्त  यातायात  राहत
 उपकरण  लगाने  हेतु  अनुरोध  प्राप्स  हुए  और  ;

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  आवश्यक  उपकरण  शीघ्र  सप्लाई  कएने  के  लिए  कया

 वाहो  की  गई  है  ?

 संचार  सन्त्रालय  के  राज्य  प्न्त्रो  राम  निवास  जी  भारी  परियात
 के  कारण  व्यस्त  समय  में  डायल  टोन  में  कुछ  समय  लग  जाता

 और  जी  हां  ।  परियात  रिलीफ  उपस्कर  के  लिए  प्राप्त  एक  अनुरोध  की  जांच  को
 जा  रही  है  ।

 कोयले  के  सुल्यों  में  बढ़ि  का  प्रभाव

 740.  भी  बाला  साहेव  विश्ले  पाटिल  :

 झो  भोबल्लभ  पाणिग्रही  :
 शी  सोहम्भन  महफूज  अलो  खां  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  कोयले  के  मूल्यों  में  वृद्धि  की  घोषणा  के  क्‍या  कारण  हैं  तथा  कितनी  वृद्धि
 की  गई
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 क्‍या  कोला  उपभोक्ताओं  ने  यह  चिन्ता  व्यक्त  की  है  कि  कोयले  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के
 कारण  कोयले  पर  जाघारित  उद्योगों  द्वारा  बनाए  जाने  वाले  विभिन्न  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  मूल्यों  में

 ब॒द्धि

 यदि  तो  इस  संवंध  में  सरकार  को  प्रतिक्रिया  क्या  और

 ऐसी  उपभोक्‍ता  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या
 कदम  उठाने  का

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  कोयले  की  जो  कीमत  लागत  और  मूल्य
 ब्यूरोਂ  को  सिफारिशों  पर  विचार  करने  के  बाद  दिनांक  8-1-1984  से  निर्धारित  की  गई  थी  उसमें
 1-4-1985  से  संशोधन  होना  था  ।  कीमतों  में  पिछले  संशोघन  के  बाद  से  उत्पादन-लागत  में  काफी

 बद्धि  हुई  है  जिसके  अनेक  कारण  जेसे---भंडार  लकड़ी  आदि
 सामग्री  की  लागत  में  परिवतंनतशील  महंगाई  भत्ते  की  दरों  में  पूर्व  प्रभाव  से  लागू  वृद्धि  क ेकारण

 मजदूरी  में  हुई  कमंचारियों  को  बोनस/अनुग्रह  राशि  के  भुगतान  की  सीमा  भूमिगत
 भत्ते  आदि  में  तेल  और  चिकनाई  पदार्थों  की  कीमतों  में  रेलवे  भाड़ा/किराया  में

 मूल्य  ह्ास  और  ब्याज  का  अधिक  आदि  ।  उत्पादन  की  लागत  में  वृद्धि  के  कारण  कोल

 इंडिया  लि०  ने  सरकार  से  कोयले  की  कीमतों  में  वृद्धि  करने  का  अनुरोध  किया  ।  उस  अनुरोध  पर
 विचार  किया  गया  ओर  कोयले  की  कोमतों  में  दिनांक  9-1-1986  से  संशोधन  किया  गया

 इस  संशोधन  से  कोयले  की  औसंत  खान-मुहाना  की  कोल  इंडिया  लि०  द्वारा  उत्पादित  कोयले

 लिए  २०  183  प्रति  टन  से  बढ़कर  रु०  210  प्रति  टन  और  सिंगरेनी  कोलियरीज  कंपनी  लि०  द्वारा
 उत्डादिल  कोबले  के  लिए  रू०  192.00  2.00  प्रति  टन  से  बढ़कर  ₹०  219  प्रति  टन  हो  गई  घरेलू
 उपभोग  के  लिए  साफ्ट  कोक  की  कीमत  फिर  वही  रु०  175  प्रति  टन  ही  रखी  गई  जो

 2155-198  २  से  एल  रही  थी  ।  परन्तु  औद्योगिक  उह्ं  श्यों  के  लिए  प्रयोग  में  आने  वाले  साफ्ट  कोक
 को  कोमत  दिनांक  9-1-1986  से  ₹०  300  प्रति  टन  निर्धारित  को  गई

 से  हाल  में  किए  मए  मूल्य-संशोधन  के  खिलाफ  विभिन्‍न  उपभोक्ता  ऐसोसिएशबनों
 से  कुछ  अभिवेदन  प्राप्त  हुए  कोयले  को  कोमतों  में  संशोधन  पर  विचार  करते
 विभिन्‍न  उपभोकिता  क्षेत्र  पर  ओर  साथ  ही  पूरे  देश  की  अथे-व्यवस्था  पर  इसके  भार  को  ध्यान  में  रखा
 गया

 शोरे  के  मुल्य  के  बारे  में  अम्यावेदन

 341,  थ्री  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  :  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  विभिन्‍न  राज्यों  से  शीरे  की  कीमतों  को  वृद्धि  के  बारे  में  अभ्यावेदन
 प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 5

 उन  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 रसायन  ओर  पेट्रो  रसावन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आार०  कें०  जयचन्त

 और  दि  इंडियन  सूगर  मिल्‍ज  ऐसोसियेशन  ने  दीर्घावधि  गन्ना  और  चीनी  नीति  पर  सरकार  को

 प्रस्तुत  किये  गये  अपने  ज्ञापन  में  अनुरोध  किया  है  कि  चीनो  कारखानों  के  शीरे  पर  नियंत्रित  मूल्य  20
 २०  प्रति  क्विटल  तक  बढ़ाया  जाना  चाहिये  ।

 अल्कोहल  पर  आधारित  उद्योगों  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  सहित  सभी  संबंधित  पहलुओं  पर

 विचार  करने  के  पश्चात  शीरे  की  नीति  के  बारे  में  निणंय  लिया  जायेगा  ।

 टायरों  का  निर्माण  तथा  कीमतें  कम  करने  के  लिए  सुझाव

 342.  भरी  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  टायरों  का  निर्माण  करने  वाले  औद्योगिक  एकक  अपनी  पूरी  अधिष्ठापित  क्षमता  का
 उपयोग  कर  पर्याप्त  संख्या  में  रबड़  के  टायरों  का  उत्पादन  नहीं  कर  रहे  हैं  जिसमें  परिणामस्वरूप  देश

 में  टायरों  की  कमी
 यदि  तो  क्या  टायर  उद्योग  ने  सीमा  तथा  उत्पादन  शुल्क  में  छूट  देने  का  सुझाव

 दिया  है  जिनके  परिणामस्वरूप  कीमतों  में  वृद्धि  भोर

 यदि  हां  तो  उद्योग  द्वारा  दिए  गए  सुझाव  पर  सरकार  की  कयां  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  नहीं  ।

 ओर  विभिन्‍न  राजकोदीय  रियायतों  के  लिए  समय-समय  पर  टायर  उद्योग  से
 प्रस्ताव  प्राप्त  होते  हैं  ताकि  वे  टायरों  के  मुल्य  कम  कर  सके  ।  सरकार  टायर  के  उत्पादन  की  लागत

 जहां  तक  सम्भव  स्थिर  करके  आटोमोटिव  टायरों  के  मुल्य  स्थिर  करने  के  लिए  आवश्यक
 उपायों  को  निरन्तर  समीक्षा  करती  है  ।

 ट्रांसपोर्ट  आपरेटरों  के  पास  निधियों  को  कमो  के  कारण  भारो  वाणिज्यिक

 बाहतों  को  बिक्रो  में  गिराबट

 343,  श्री  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  वित्तीय  वर्ष  1984-85  में  भारी  वाणिज्यिक

 बाहनों  के  उत्पादन  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  परन्तु  ट्रांसपोर्ट  आपरेटरों  द्वारा  इन  वाहनों  को  खरीदने  के

 लिए  अपर्याप्त  निधियों  और  उचित  शर्तों  क ेकारण  उनकी  बिक्री  में  काफी  गिरावट  आई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 ट्रांसपोर्ट  आपरेटरों  को  बेंकों  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थानों  से  पर्याप्त  निधियां  उपलब्ध
 कराने  के  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  विचार

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  एम०  :  और

 नहीं  ।  किन्तु  मझ्लोले  ओर  भारी  वाणिज्यिक  गाड़ियों  के  मामले  में  बिक्री  रेलवे  के  कार्य-निथ्पादन  में

 सुधार  होने  के  कारण  प्रत्याथा  से  कुछ  कम  है  ।
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 मझोले  ओर  भारी  वाणिज्यिक  गाड़ियों  की  मांग  को  यढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 निम्नलिखित  उपाय  किये  गये  हैं  :---

 आई०  डो ०  बो०  आई०  की  बिल  डिस्काउंटिंग  प्रणालो  के  अधीन  राज्य  परिवहन
 जपक्रमों  के लिए  ऋण  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  की  गई  है  ।

 राज्य  परिवहन  उपक्रमों  क ेलिए  10%  सीमान्त  राशि  की  शर्तें  31-3-1986  तक
 त्याग  दी  गई

 छोटे  आपरेट रों  के सामने  में  ऋण  के  पुनर्भुगतान  की  अवधि  30-6-1986  तक  4  से

 बढ़ाकर  5  वर्ष  कर  दी  गई

 फ्रेट  करियरों  के  लिए  राष्ट्रीय  परमिटों  की  संख्या  पर  सीमा  हटा  दी  गई  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  प्रल्मोड़ा  ओर  पिथोरागढ़  जिलों  के  लिए  प्रामोष  विद्युतीकरण  योजना

 '
 ३44.  भी  हरीश  राबत  :  क्‍या  ऊर्जा  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  इस  वर्ष  ग्रामीण  विद्युयीकरण  योजना  के  अन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  और

 पिथोरागढ़  जिले  के  कुछ  विकास  खंडों  से  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  के  अनुमोदनाथ  कोई  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  उन्हें  किन-किन  तारीखों  को  स्वीकृत  किया
 गया  ओर  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  आरिफ  मोहम्मद  और  चाल  वर्ष  के
 दोरान  1986  तक  अल्मोड़ा  जिले  की  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  को  दो  ग्राम  विद्युतीकरण
 स्कीमें  प्राप्त  हुई  थीं  जिनको  स्वीकृति  दे  दी  गई  हैं  और  ब्यौरा  निम्नानुस!र  है  :--

 खण्ड  स्वोकृति  की  स्वीकृत  किया  इसमें  शामिल  पूरा  होने
 तारीख  गया  कुल  ऋण  किए  गए  गांवों  को

 ०  को  संद्या  अवधि

 (1)  भीक्‍यासेन

 आवश्यकता

 कार्यक्रमਂ  86  72-38  40  5  वर्ष

 (2)  चकखुटीया
 आवश्यकता

 कार्यक्रमਂ  86  72.79  40  5  वर्ष
 एन  जज  सस

 न
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 अल्मोड़ा  जिले  को  सात  ओर  न्यूनतम  आवश्यकता  कायंक्रम  की  स्कीमें  1986  में

 प्राप्त  हुई  हैं  ।  चालू  वर्ष  के  दोरान  पिथोरागढ़  जिले  की  कोई  स्कीम  प्राप्त  नहीं  हुई

 उत्तर  प्रदेज्ष  में  गांवों  का  विश्ुतीकरण

 345.  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  के  अंत  तक  उत्तर  प्रदेश  में

 पौड़ी  पिथौरागढ़  तथा  नैनोताल  जिलों  में  कितने  प्रतिशत  गांवों  का  विद्युतीकरण  करने  का

 प्रस्ताव

 क्‍या  इनमें  से  कुछ  जिलों  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  की  प्रतिशतता  इस  संबंध  में  अखिल

 भारतीय  प्रतिशतता  से  कम  और

 यदि  तो  इन  जिलों  में  ग्रामीण  विद्युकरण  की  प्रतिशतता  बढ़ाने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  प्रयास  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  आरिफ  सोहम्भद  :  उत्तर  प्रदेश  के  उल्लिलित

 जिलों  में  इस  वर्ष  के  अंत  तक  विद्युतीकरण  किए  जाने  वाले  गांवों  की  संभावित  प्रतिशतता

 नुसार  है  :--

 देहरादून  79.0%

 बमोली  48.9%

 उत्तरकाशी  67.7%

 टेहरी  43.3%

 अल्मोड़ा  56.0%

 पौड़ी  गढ़साल  36.8%

 पिथौरागढ़  36.3%

 नैनीताल  87.0%

 उत्तरकाशी  ओर  नैनीताल  के  जिलों  को  छोड़ कर  इन  सभी  जिलों  में  प्राम

 विद्युतोकरण  की  प्रतिशतता  अखिल  भारतीय  प्रतिशतता  से  कम  है  ।

 समग्र  पवब॑तीय  क्षेत्रों  को  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  शामिल  किया  गया  है
 इसमें  1980  के  अंत  तक  सभी  राज्यों  के  65  प्रतिशत  गांवों  को  शामिल  करने  की  परिकल्पना  की  गई

 है  ।  इन  क्षेत्रों  को  जल्दी  से  जल्दी  बिजली  की  सुविधा  का  लाभ  देने  के  लिए  अनेक  प्रकार  के  कार्यक्रम

 बनाए  गए  हैं  जिसमें  ऋण  सहायता  देने  के  लिए  मानदण्डों  को  उदार  बनाना  भी  शामिल  है  ।  इसके
 अलावा  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  ने  देहरादून  में  एक  उप-कार्यालय  भी  खोला  है  जो  कि  उत्तर  प्रदेश
 के  पवंतीय  जिलों  की  नई  स्कीमें  बनाने  और  निर्माणाधीन  स्कीमों  की  मानीटरिंग  करने  में  राज्य
 बिजली  बोर्ड  की  सहायता  करेगा  ।
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 उत्तर  प्रदेक्ष  मे ंबिजिनन  नवियों  और  जल  प्रपातों  की  क्षमता

 346.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  ऊर्जा  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  श्रदेश  में  विभिन्‍न  नदियों  ओर  जल  प्रपातों  की  कुल  पन  विद्युत  क्षमता  कितनी  है
 और  इस  समय  इस  क्षमता  का  कितना  उपयोग  किया  जा  रहा  और

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  वर्तमान  पन-विद्युत  क्षमता  के  उपयोग  के  लिए  क्या
 विभिन्‍न  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  और  योजना  अवधि  के  अंत  तक  कुल  कितनी  पन-विद्युत  क्षमता  के
 उपयोग  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 विश्यूत  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  उत्तर  प्रदेश  में  विभिन्‍न
 नद्ठियों  की  कुल  जल  विद्युत  शक्यता  60%  भार  अनुपाम  पर  अनन्तिम  रूप  से  9726  मेगावाट  आंकी
 गई  है  जिनमें  से  1422  मेगावाट  का  सदुपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 2396  मेगावाट  की  कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमता  की  छः  जल  विद्युत  परियोजनाएं  इस
 समय  निर्माण  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  इसमें  से  304  मेगावाट  को  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान

 चालू  किए  जाने  की  आशा  इस  प्रकार  योजनावधि  के  अन्त  तक  1726  मेगावाट  की  कुल
 शक्‍्यता  का  समुपयोजना  किए  जाने  की  आशा  है  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  गिरावट  के

 अनुपात  में  उनके  मूल्यों  में  कमी

 347.  भ्रो  हरोश्  रावत  :

 को  नरसह  सकवाता  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  कुछ  मूल्यों  में  गिरावट  के  फलस्वरूप  भारत
 को  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  बचत  होने  को  आश्षा

 क्‍या  सरकार  का  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  विक्रय  मुल्यों  में  उनके  क्रय  मुल्यों  में  आई
 गिरावट  के  अनुपात  में  कमी  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  तेल
 का  बाजार  अब  भी  अस्थिर  है  ।  जनवरी  से  1५986  के  दोरान  होने  वाला  आयात  अप्रैल  से

 1985  के  दोरान  हुए  आयात  की  ओसत  लागत  के  मुकाबले  135  करोड़  रुपए  कम  होते
 का  अनुमान

 नहीं  ।

 हालांकि  वर्तमान  अन्तर्राष्ट्रीय  तेल  बाजार  की  शर्ते  नरम  है।फिर  भो  बअन्तर्राष्ट्रयी
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 विश्लेषकों का  यह  मत  है  कि  आने  वाले  वर्षों  में  यह  अवश्य  ही  टाइट  होता  जायेगा  तथा  तेल की
 मांग  सन्तुलन  इस  ढंग  से  बनाए  रखना  होगा  ताकि  लम्बी  अवधि  में  राष्ट्रीय  हित  की  रक्षा  हो  सके  ।

 ]

 बदरपुर  ताप  विद्युत  केन्र  का  प्रबन्ध

 348.  डा०  कपासिधु  भोई  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बदरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  स्वामित्व  और  प्रबंध  के  भावी  ढांचे  के
 प्रश्न  की  जांच  करने  के  लिए  1984  में  नियुक्त  की  गई  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार
 कर  लिया

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  द्वारा  क्या  काय्यंवाही  की  गई

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  साथ  समझौते  को  अवधि  समाप्त  होते  पर  बदरपुर  ताप

 विद्युत  केन्द्र  का  प्रबंध  किस  अभिकरण  को  सौंपे  जाने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  बदरपुर  विद्युत  केन्द्र  के  संचालन  और  रख-रखाव  के  लिए  कोई  पृथक  संगठन  बनाने
 का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  और  इसके  कब  स्थापित  किये  जाने  की
 वना  है  ?  |

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहम्भंद  :  और  बदरपुर  ताप

 विद्युत  केन्द्र  के भावी  स्वामीत्व  और  प्रबन्ध  के  स्वरूप  के  संबंध  में  समिति  को  सिफारिशों  पर  सरकार
 ने  विच्वार  किया  है  और  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  फिलहाल  इसके  कतंमान  स्वरूप  को  हो  बनाए
 रखा

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  का  वर्तमान  प्रबंध  अनुबंध  1988  तक  के  लिए
 लागू

 इस  समल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराघीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 तेल  को  खोज  में  विदेक्षों  की  भागोदारो

 349.  थ्री  ई०  अय्यप्पु  रेड्डी  :

 शी  बी०  शोभनादीइवर  राव  :

 श्री  लक्म्ण  सलिक  :
 .

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  ही  में  देश  में  अन्य  देशों  को  तेल  की  खोज  करने  की
 मति  प्रवान  की
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 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जो  तेल  की  खोज  में  भाग  ले  रहे  अथवा  जिन्हें
 ऐसा  करने  की  पेशकश  को  गई

 विदेशों  के  किन-किन  स्थानों  पर  तेल  की  थ्रोज  करने  की  अनुमति  दी  गई

 प्रत्येक  मामले  में  खोज  कार्य  की  शर्तें  क्या  ओर

 तेल  उद्योग  के  अन्य  किन  क्षेत्रों  मे ंविदेशी  भागीदारी  और  आधुनिकतम  प्रौद्योगिकी  के
 स्थानान्तरण  के  लिए  विचार  किया  जा  रहा

 पेटोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  चन्द्रदोखर  :  से  (a)
 व्यापार  और  वेज्ञानिक  तथा  तकनीकी  सहयोग  पर  22  1985  को  भारत  और  सोवियत

 संघ  के  बीच  मास्को  में  हस्ताक्षरित  करार  के  अनुसार  सोवियत  के  संगठन  निम्नलिखित  कायंतक्रम  के

 अनुसार  उत्तर  कावेरी  के  तटतर्ती  बेसिनों  में  गहन  एकीकृत  अन्वेषण  कार्य  करेंगे  :--

 उत्तरी  कंम्बे  कावेरी

 भूकम्पीय  सर्वेक्षण  खनन  3100  लाइन  के»  मी ०  4000  लाइन  कि०  मी ०

 कुओं  को  संख्या  38  37

 मीटरेज  81500  122000

 अवधि  1986-92  1986-199 5

 (४)  अन्वेषण  के  अन्य  क्षेत्र  जिनमें  विदेशी  भागीदारिता  के  संबंध  में  विचार  किया
 जा  रहा  है  वे  हैं  हारिजेटल  ड्िलिग-ओऔद्योगिको  का  डोप  वाटर  प्रोडक्शन

 हैबी  आयल  का  ऊंचे  दबाव  ऊंचे  तापमान के  क्षेत्रों  में  सोमान्तिक  क्षेत्र  गैंस
 संसाधन  और  उपयोग  ।

 घरेलु  उपभोग  तथा  उबंरक  निर्माण  एककों  के  लिए  गेस  को  सप्लाई

 350.  भरी  ई०  अय्यप्पु  रेड्डो  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  के  दोरान  घरेलू  उपभोग  के  प्राकृतिक  गस  का  कितनी  मात्रा  में  इस्तेमाल
 करने  का  विचार  है  ओर  उसके  परिणामस्वरूप  वर्ष  1986  के  किए  जाने  वाले  घरेलू  गैस  कनेक्शनों
 में  कितनी  वृद्धि  होने  का  अनुमान  और

 वर्ष  1986  के  दोरान  कितने  उर्वरक  निर्माण  एककों  को  कित  नी  मात्रा  में  गैस  सप्लाई
 करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चन्द्रशेक्षर  वि  :  बड़ौदा
 में  घरेलू  प्रयोग  क ेलिए  लगभग  50,000  घन  मीटर  प्राकृतिक  गंस  प्रतिदिन  दो  जा  रही  है  ।  गुजरात
 के  बड़ौच  तथा  अंकलेश्वर  शहरों  के  घरेलू  उपभोक्ताओं  को  प्राकृतिक  गैस  को  सप्लाई  द्वाल  ही  में
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 अनुमोदित  को  गई  है  तथा  राज्य  सरकार  से  आवश्यक  अनुवर्ती  कार्यवाही  करने  के  लिए  कहा
 गया

 वर्ष  1986  के  देश  के  विभिन्न  उवंरक  एककों  का  कुल  12.70  मिलियन  घन

 मींटर  गैस  प्रति  दिन  देने  के बचन  दिए  गए  हैं  ।

 बेट्रोस्थिथिम  ओर  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के फलस्वरूप  तेल  ओर

 प्राकृतिक  गेस  आयोग  को  लाभ

 351.  भी  ई०  अय्यप्पु  रेड्डो  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ४

 डीजल  तेल  और  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेण्डरों  का  मूल्य  बढ़ाने  के
 क्या  कारण

 तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  उक्त  मूल्य  वृद्धि  से  अनुमानतः  कितना  मुनाफा
 होने  को  संभावना  दे

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  और  स्वदेशी  बाजार  में  पेट्रोलियम  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  के

 मूल्यों  में  वास्तव  मेँ  कितना  अस्तर  और

 वर्च  1984  को  तुलना  में  वर्ष  1985  के  दोरान  तेल  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के
 उत्पादन  में  कितनो  वृद्धि  हुई  ?  रा

 पेट्लियन्र  ओर  प्राहतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चंस्रा  शेखर  :

 पेट्रोलियम  उत्पादों  के  उपभोग  में  तेजी  से  हो  रही  वृद्धि  को  रोकने  तथा  योजना  के  लिए  संखाधनों
 को  बढ़ाने  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  कीमतों  में  बृद्धि  को  गंई  थी  4.

 इस  वृद्धि  स ेओ०  एन०  जी०  सी  २  को  कोई  लाभ  नहीं

 एक  विवरण  संलग्न

 1984  के  दोरान  ओं०  एन०  जी०  सी०  के  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  25.16  मि०  मी ०
 टन  था  तथा  1985  में  27.23  मि०  मी०  टन  था  ।  वर्ष  1984  के  दोरान  एलं०  पी०
 जो०  ओर  प्राकृतिक  गैस  का  उत्पादन  क्रमशः  228  और  301  हजार  सीट्रिक  टन  तथा  1985  के
 दोशन  5189  और  6328  मिलिवन  घन  मीटर  हुआ  था  ।
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 लिखित  उत्तरे  285  1986

 तेल  के  क्ुओं  में  आग  को  दुर्घटनाओं  के  कारण  तेल  ओर  प्राकृतिक
 गेस  आयोग  को  हुई  हालि

 352.  श्री  ई०  अय्यप्पु  रेड्डी  :
 प्रो०  रास  कृष्ण  भोरे  :
 की  मूलचन्द  डागा  :
 डा०  बी०  एल०  इलेश  :
 श्री  यशवन्त  राव  गडाख  पाटिल  :
 हरी  सहेन्द्र  सह  :

 थो  उत्तम  राठोड  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  संत्री  यह  बलाने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 तेल  के  कुओं  में  आग  की  विशेषकर  गुजरात  में  कादी  स्थित  तेल  की  खोज
 के  कुएं  में  आग  लगने  के  कारण  तेल  ओर  प्राकृतिक  बैस  आयोग  को  कितनी  हानि  हुई

 इस  प्रकार  आग  की  दुघेटनाओं  से  बचने  के  लिए  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आबीोग  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  गए

 क्‍या  आग  लगने  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  की  गई  है  यदि  तो
 उसके  बया  निष्कर

 कादी  में  आग  से  प्रभावित  स्थानीय  जनता  को  दी  गई  क्षतिपूर्ति  की  राशि  धया

 (४)  क्‍या  ऐसी  आग  पर  काबू  पाने  के  लिए  तेल  भौर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  पास  आग

 बुझाने  के  उपकरण  ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रत्लय  के  राज्य  सन्ज्रो  चख  शेखर  :
 वर्ष  1983-84  से  1985-86  तक  के  तीन  वर्षों  के  दोरान  अग्नि  दुघेटनाओं  से  हुई  हाभि
 लिखित  है  :--

 (1)  सनंद  कुआं  सं०  65  12  लाख  ६०

 (2)  कादी  कुबां

 180.5  लाख  रुज

 अग्नि  दुर्घटनाओं  को  रोकने  और  उनसे  निपटने  के  लिए  उठाए  गए  कुछ  कदम  इस
 प्रकार

 और  किल  नियन्त्रण  उपयुक्त  ब्लो  आऊठ  बी०  ओ०  पी०
 स्टैके  क ेलिए  शियर  आदि  बसे  अजिक  अरोसेमन्द  हाईकेमर  ओर  उपकरंण  उपलब्ध
 करवाना  ।

 124



 6  1907  लिखित  उत्तर

 आवश्यक  सुरक्षा  के  उपाय  किये  जा  रहे  अग्नि  के  खोत  जेखे  आबल  पिटो  आदि
 को  नियमानुसार  कुएं  के  शी  से  दूर  हटाना  ।

 +--आवश्यक  अग्मि  शमन  उपकरण  भश्राप्त  किए  जा  रहे  हैं  ।

 ओ०»  एच०  जो०  सी०  के  काशिकों  को  भारत  में  तथा  कुछ  को  मैसस  रेड  एडेअर
 सहित  विदेशों  में  किशो  भो  संभाध्य  दुघंटना  से  निपटने  के  लिए  प्रशिक्षण  दिया  गया

 सम्बन्धित  का्िकों  को  सुरक्षा-नियमावली  दे  रहा  है  और  नियतकालिक  रूप  से
 बी०  ओ०  पी  ओर  अग्नि  शमन  अभ्यास  करवा  रहा

 आग  लंगने  के  कारणों  की  जांच  की  गई  है  और  रिपोर्ट  में  सुझाए  गए  सुरक्षा  उपायों
 को  कार्यान्वित  किया  गया  कादी  कुआं  में  आग  लगने  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  ओ०  एन०
 ख्रीॉ०  सी०  मे  विभागीय  जांच  का  आदेश  दिया

 कादी  कुआं  सं०  53  में  लगी  आग  से  प्रभावित  स्थानीय  लोगों  के  दावे  प्राप्त  हुए  हैं
 ओर  राज्य  सरकार  के  प्राधिकारियों  के  परामर्श  से  जांच  की  जा  रही  अभी  तक  किसी  भो
 दावेदार  को  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  गया

 ओर  सामान्य  आग  का  सामना  करने  के  लिए  ओ०  एन०  जी०  सी०  सक्षम्र
 अधिक  अत्याधुनिक  उपकरणों  को  प्राप्त  करके  यह  अपनी  क्षमता  को  ओर  बढ़ा  रही  है  ।  विदेशी
 विशेषज्ञों  सहित  अन्य  एजेंसियों  की  सहायता  थी  असाधारण  परिस्थितियों  में  लो  जाती  है  '

 न्नन्नननक।।+

 सातवों  गंजवर्दोव  योशना  में  शुरू  को  गई  विद्युत  परिय्ोजनात्रों  को  लागत

 353.  औणती  ज्यसन्ती  पटनायक  :  क्‍या  ऊर्शा  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  आरम्भ  कौ  जाने  बाली  विखुत  परियोजनाओं  पर  कितसी  लागत  अ।ने  का

 अनुमान  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  आररिफ  बोहन्गव  :  सातवों  बोजना  के

 निर्माणाधीन/स्वीकृत  स्कीमों  तथा  केन्द्रीय  बिद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  मंजूर  स्कोमों  से 22,245  मेगावाट
 को  क्षमता  का  लाभ  होने  को  परिकल्पना  को  गई  उन  जिनसे  सातवीं  योजना  के
 दौरान  लाभ  प्राप्त  की  कुल  अनुमानित  लागत  24,000  करोड़  रुपये  होने  का  अनुमान  लगाया
 गया  इस  लागत  का  कुछ  हिस्सा  सातवीं  योजना  शुरू  होने  से  पहले  ही  खर्च  कर  दिया  गया  है
 ताकि  लाभ  का  कुछ  हिस्सा  छठी  योजमा  में  प्राप्त  हो सफे  और  लागत  का  कुछ  भाग  आठवीं  योजमा
 में  शामिल  किया  जा  सकता  है  ताकि  आठवीं  योजनायधि  के  दोरान  लाभ  प्राप्त  हो  सके  ।

 बिहार  मंडल  में  डाकधरों  में  गवन  को  शिकायतें

 354.  थरो  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  लोगों  ने  शाखा  डाकघर  फैजुल्लादपुर  जिला  गरोपालगंज
 में  गबन  के  शम्बन्ध  में  शिकायतें  कौ

 १25
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 मिमी

 यदि  तो  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  अब  तक  क्या  कारंवाई  को  गई

 इस  डाकघर  में  कितने  व्यक्तियों  के  खातों  में  गड़बड़ी  की  गई  है  और  हस  प्रकार

 कितनी  राशि  की  हेराफेरी  हुई  है  ओर  कितने  जमाकर्ताओं  की  राशि  वापस  लोटा  दी  गई  और

 क्‍या  इस  प्रकार  के  घोटालों  के  मामले  विशेषकर  बिहार  मण्डल  के  अन्य  डाकधघरों  में

 भी  प्रकाश  में  आए  ओर  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरः  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  जी  हों  ।

 बचत  बैंक  में  धोखाघड़ी  करने  वाले  मुख्य  अभियुक्त  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा
 मास्टर  को  ड्यूटी  से  हटा  दिया  गया  है  ।  यह  मामला  पुलिस  में  दर्ज

 11  बचत  बंक  खातों  में  कुल  48,265  रुपए  का  गबन  हुआ  तथा  अभी  तक  केवल  एक
 जमाकर्ता  को  पैसा  वापस  किया  गया  है  ।

 जी  हां  ।  बिहार  सकिल  में  भिन्‍न-भिन्‍न  अवधियों  में  हुए  ऐसे  अनिर्णीत  मामलों  को
 संख्या  156  है  ।

 नवजात  शिक्षुओं  को  भृत्यु  रोकने  के  उपाय

 355.  डा०  टो०  कल्पना  देवो  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आर०  एच०  इम्मुनोग्लोलिन्स  रोधी  जो  हजारों  नवजात  शिशुओं  को  मृत्यु
 से  बचाते  अन्य  जीवन  रक्षक  ओषधियों  की  भांति  सस्ती  दरों  पर  उपलब्ध  कराए  जाने  का
 प्रस्ताव

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ओर

 आर०  एच०  की  कमी  से  नवजात  शिशुओं  की  होने  वालो  मृत्यु  को  रोकने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  कया  वेकल्पिक  उपाय  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आर०  के०  जयचर्दा  :
 से  रिहम्मुनोग्लोब्यूलिन्स  निरोधी  टीकों  का  अभी  देश  में  निर्माण  नहीं  किया
 अनेक  जीवन-रक्षक  ओषधों  की  नीति  किसी  आयात  शुल्क  का  भुगतान  किए  बिना  खुले  सामान्य
 लाइसेंस  के  अन्तर्गंत  उदार  रूप  से  उन  टीकों  का  आयात  करने  की  अनुमति

 आयल  इण्डिया  द्वारा  तेल  को  खोज  और  कच्ये  तेल  के  उटपादन  के  लक्ष्य

 356,  डा०  टो०  कल्पना  वेबी  :
 डा०  बी०  एल०  दोलेश  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 रा  |

 क्या  आयल  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  ड्रेलिंग  और  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  के  चालू  वर्ष  के
 लक्ष्य  पूरे  किए  जाने  की  आशा

 यदि  तो  उसको  मुख्य  रूपरेखा  क्या  है  और  उस  पर  कितनी  पूंजी  परिव्यय
 कै

 यदि  तो  उपलब्ध  लक्ष्यों  मे ंकितनी  कभी  रहेगी  और  उसके  क्‍या  कारण
 और

 वर्ष  1986-87  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  और  इन  लक्ष्यों  का  पूरा
 किया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  से
 वर्ष  1985-86  के  लिए  ओ०  आई०  एल०  के  फिजिकल  कायंत्रम  के  लक्ष्यों  को और  संभावित

 प्राप्तियों  की  व्यापक  रूपरेखा  की  तुलना  नोचे  दी  गई  है  :--

 लक्ष्य  प्रत्याशित  प्रतिशत

 प्राप्ति  कमी

 (0)  छझूड  उत्पादन  3.03  2.73  90

 एम०

 (४)  खुदाई  170.7  117.4  69

 (000
 तीन  +०--मकमउकानननताता॒कप  कमलकान्पूडकाइान-+नाा  77९०  कक  ७  पधकतभाहक-वक  नाहूहू  77"  कर्क  का  पाइ-छइकਂ  7  "19  a  जज  कररवाकककाकर-पाक7"“77+-फमआ  का  तह

 मोरान  और  नहरकरियी  तेल  क्षेत्रों  के  पुराना  रिगों  की  देरी  से  सुपुर्दंगी  होने  स ेविकास

 खदाई  कम  जोराजन  में  अप्रत्याशित  क्षेत्रीय  समस्याओं  आदि  के  कारण  मुख्यतः  क्रड  उत्पादन  में
 कमी  हुई  ।  खुदाई  में  देश  में  तैयार  रिगों  की  देर  से  डिलोवरी  और  चालू
 राजस्थान  ओर  अंडमान  अपतट  के  खुदाई  कार्यक्रम  में  विलम्ब  होने  क ेकारण  आई  ।

 1985-86  के  लिए  ओ०  आई०  एल०  के  लिए  योजना  परिव्यय  280  करोड़  रुपए  का

 वर्ष  1986-87  के  लिए  लक्ष्य  नीचे  दिया  गया  है  :--

 (i)  क्ूड  उत्पादन  एम०  2.99

 (४)  खुदाई  मीटरेज  (000
 7.

 180.9

 लक्ष्य  प्राप्ति  के  लिए  प्रस्तावित  किए  जाने  वाले  उपाय  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  खनन/अन्वेष्णात्मक  खमन  की  गति  में  वृद्धि  ।

 (2)  वर्क  ओवर  प्रयत्नों  में  तेजी

 (3)  प्रम्षों  को  स्थापना  के  साथ-साथ  कंप्रेसरों  की  स्थापना  करके  गेस  लिफ्ट  पर  अधिक

 कुंए  लगाकर  कृत्रिम  लिफ्ट  की  अधिक  मांग  को  पूरा  करना  ।
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 (4)  जल  गओर  मेंस  अंतक्षेफण  द्वारा  दबाव  बनाए  रखने  के  प्रयत्त  में  वृद्धि  करना  |

 (5)  उत्पादन  अधिकतम  करने  के  लिए  नये  विकासशील  क्षोत्र  का  अध्ययन
 करना  ।

 (6)  पे-जोन  को  तोड़कर  ओर  जो  नियमित  उत्पादन  में  बाधक  होते  को
 ध्यान  में  रखकर  कुएं  की  उत्पादकता  को  बढ़ाना  ।

 वाइप  लाइन  के  लिए  फाइबर  आप्टिक्स  प्रौद्योगिको  का  प्रयोग

 357.  डा०  टीौ०  कल्पना  देवी  :  क्या  पेटोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  द्वारा  पाईपलाइनों  के  लिए  फाइबर
 आप्टिक्स  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  जैसा  कि  4  1986  के  टाइम्स  आफ  इण्डियाਂ
 में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्सस्वन्धी  ब्योरा  क्‍या

 कया  इस  प्रोद्योगिको  में  कक्ष्े  माल  का  आयात  करने  और  विदेशी  मुद्रा  को  आवश्यकता
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  शेखर

 बम्बई  पुणे  पाइपलाइन  पर  स्थापित  प्रणासो  में  निम्नलिखित  सम्मिलिस

 (i)  ट्राम्बे  मुख्य  प्रेषण  स्टेशन  ओर  लोनी  में  प्राप्ति  टमिनल  को  जोड़ने  वाली  लगभग
 175  कि०  मी०  की  फाइबर  आप्टिक्स  केवल  ।

 (ii)  दाम्बे/वैशी/खोपोलोी/तेलेगांव  और  लोनो  में  स्वर  परिवर्तन  और  प्रेषण  प्रणाली  ।

 (iii)  सिगनलों  को  सशक्त  बनाने  के  लिए  अपेक्षित  शक्ति  के  अनुसार  रूट  के  साथ-साथ  छः
 रिपेयरिंग  स्टेशन  ।

 इस  समय  यह  प्रणाली  उपर्यक्त  सभी  बिन्दुओं  के  मध्य  संतोषजनक  रूप  से  स्वर  संचार  उपलब्ध
 करा  रही

 और  हां  ।  केबल  ओर  परिवतंन/प्रेषण  उपकरणों  सहित  पूरी  प्रणाली  को
 मैससे  एस०  टी०  यू०  के०  से  आयात  किया  गया

 विदेशी  सुद्रा  के  रूप  में  कुल  जिसमें  प्रणाली  की
 स्थापना/चालू  करने

 औौर  निरीक्षण  शुल्क  सम्मिलित  लगभग  850,000  पौंड  होने  का  अनुमान
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 कच्चे  तेंल  का  उंत्पादन  तथा  आयात

 358. श्री  सी०  माधव  रेशै  :
 शो  बो०  शोभनाद्रीत्वर  राव  :
 श्री  बो०  यो०  देसाई  :
 भ्रो  उत्तम  राठोड़  :
 भी  मदन  पांडे  :
 को  बनवारी  लाल  बेरवा  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  भारत  में  कच्चे  तेल  का  कितना  उत्पादन  होने  का

 अनुमान

 कच्चे  तेल  की  कुल  कितनी  अनुभातित  मात्रा  का  आयात  करने  का  प्रस्ताव  और

 क्‍या  तेल  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  में  गिरावट  के  रुख  को  देखते  हुए  विभिन्‍न  देशों  के  साथ
 सांवधि  करारों  के  आधार  पर  कच्चे  तेल  का  आयात  करने  को  व्यवस्था  को  बदल  कर  तत्स्थानी  खरीद
 करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  चन्द्र  शोखर  :
 1985-86  5-86  के  दौरान  देश  में  कच्चे  तेल  का  प्रत्याशित  उत्पादन  29,94  मि०  मी  ०  टन  होगा  ।

 कच्चे  तेल  का  सकल  आयात  लगभग  15  मि०  मो०  न  होने का  अनुमान

 अन्तर्राष्ट्रीय  तेल  को  कीमतों  में  गिरावट  को  देखते  हुए  कच्चे  तेल  का  ओयात  बाजार  को

 तुलनात्मक  कांमतों  पर  करने  का  प्रस्थाव

 खादो  और  प्रामोथ्योग  आयोग  हा।रा  गोबर  भस  संयंत्रों  को  मोके
 पर  जाकर  गणना

 359,  श्री  कैं०  राममूँति  :
 प्रो०  राम  कृष्ण  भोरे  :
 को  सल  चन्‍्द  डागा  :  ;

 या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  $

 क्या  खांदी  और  ग्रांमोंच्ींग  आर्थोग  के  तंत्वॉवि्धान  में  स्थापित  किए  गए  गोबर  गैस  संयंत्रों

 की  मौके  पर  जाकर  शणना  करने  से  यह  पता  चला  है  कि  तमिलनाडु  और  महाराष्ट्र  में

 13216  गोबर  गैस  संयंञों  में  से  826  गोबर  गैस  संयंत्र  स्थापित  नहीं  किए  गए

 क्या  गोबर  गैस  कार्यक्रम  के  लिए  मध्य  प्रदेश  में  जिन  मामलों  में  आथिक  सहायता  दो

 गई  थी  उन  सभी  मामलों  में  अन्तिम पूर्ति
 प्रमाणपत्र  उपलब्ध  नहीं  और

 यदि  तो  खादी  ओर  ग्रामोद्योग  आग्रोंग  के  दोडी  भ्धिक्रारियों  के  विदद्ध  क्या  कारंवाई
 करने  का  प्रस्ताव  है  !
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 औद्योगिक  विकास  विभाग  सें  राज्य  मंत्रो  एम०  :

 तमिलनाडु  ओर  बिहार  राज्यों  के  14  चुने  हुए  जिलों  में  गंस  संयंत्रों  को  गणना  के  सर्वेक्षण

 किए  गए  13,216  बायो-गैस  संयंत्रों  में  826  बायो-गैस  संयंत्रों  के  अस्तित्व  में  त  रहने  की  सूचना
 मिली  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  ऐसे  588  संयंत्रों  के  लिए  60  प्रतिशत  राजसहायता  का  भुगतान  किया
 गया  जो  पूरी  तरह  पूरे  और  चालू  नहीं  हुए  थे  ।  अधूरे  संयंत्रों  को  पूरा  करने  के  लिए  कारंवाई  की  गई
 है  ताकि  लाभग्राहियों  जो  मुख्यतः  आदिवासी  लोग  किसी  असुविधा  का  सामना  न  करना  पड़े  ।
 इन  संयंत्रों  में  अब  तक  429  संयंत्र  पूरे  और  चाल  हो  चुके  शेष  संयंत्रों  को  पूरा  करने  के

 लिए  काय  चल  रहा

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  कायं  कर  रहे  सम्बन्धित  दोषी  अधिकारियों

 अर्थात्‌  विकास  अधिकारी  और  सहायक  निदेशक  को  आरोप-पत्र  दे  दिए  गए  हैं  और  विकास  अधिकारी
 को  निलम्बित  कर  दिया  गया  अन्य  सम्बन्धित  तकनीकी  कममंचारियों  से  भी  स्पष्टीकरण  मांगा
 गया

 न्यायिक  सुधार

 360.  ओ  कालो  प्रसाद  पांडेय  :
 श्री  टो०  बशीर  :
 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :

 क्या  थिथधि  और  स्याय  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  न्यायिक  सुधारों  के  बारे  में  इस  वर्ष  कोई  कार्यवाहो  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एच०  आर०  :  और
 सरकार  ने  विधि  आयोग  को  आवश्यक  सुधार  लाने  के  लिए  न्याय  पद्धति  का  अध्ययन  करने  का  कार्य
 सौंपा  विचारा्थं  विषय  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 विधि  आयोग  द्वारा  न्यायिक  सुधार  का  अध्ययन  करने  के  संदर्भ
 में  विचाराय  विषय

 1.  ())  ग्रामीण  क्षेत्रों  में विवादों  के  निपटारे  के  लिए  न्याय  पंचायत  या  अन्य  तन्त्र  की  स्थापना
 उसका  विस्तार  करने  ओर  उसे  सुदृढ़

 (४)  उपयुक्त  क्षेत्रों  ओर  केन्द्रों  मे ंपरिनिश्चित  अधिकारिता  ओर  शक्तियों  सहित  भाग  लेने
 बाली  न्याय  पद्धति  स्थापित
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 है  9)  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  का  की  मात्रा  को  घटाने  के  लिए  न्यायिक
 श्रेणी  के  भीतर  अन्य  पंक्ति  या  पद्धति  स्थापित

 न्याय  प्रशासन  की  पद्धति  का  विकेन्द्रीकरण  करने  की  आवश्यकता  ।  े

 2.  ऐसे  विषय  जिनके  लिए  संविधान  के  भाग  में  यथा  परिकल्पित  अधिकरणों
 अधिकरणों  को  अपवर्णित  करते  को  शीघ्र  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  है  और  उनके  स्थापन  _
 और  कार्यकरण  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न

 3.  प्रक्रिया  सम्बन्धी  विधियां  मामलों  के  शीघ्र  अनावश्यक  मुकदमेंबाजी
 को  और  मामलों  की  सुनवाई  में  विलम्ब  को  कम  करने  की  दृष्टि  से  ओर  प्रक्रिया  तथा  प्रक्रिया  सम्बन्धो
 विधियों  में  सुधार  ओर  विशेष  रूप  से  मद  1(1)  और  1(ii)  में  परिकल्पित  विषयों  के  अनुरूप
 प्रक्रियाओं  के  लिए  उपाय  करना  ।

 4.  अधीनस्थ  न्यायालयों/अधीनस्थ  न्यायपालिका  में  नियुक्ति  का  ढंग  ।

 5.  न्यायिक  अधिकारियों  का  प्रशिक्षण  ।

 6.  न्याय  प्रशासन  को  पद्धति  को  सुदृढ़  करने  में  विधि  व्यवसाय  की  भूमिका  ।

 7.  ऐसे  मानदण्डों  को  निश्चित  करने  की  वांछनीयता  जिनका  सरकार  ओर  पब्लिक  सेक्टर

 उपक्रमों  द्वारा  विवादों  के  निपटारे  में  पालन  किया  जाना  चाहिए  ।  इसके  अन्तगंत  सरकार  ओर  ऐसे
 उपक्रमों  की  ओर  से  मुकदमों  के  संचालन  के  लिए  वतंमान  पद्धति  का  पुनविलोकन  भी

 8.  मुकदमेबाजी  का  खर्चे--मुकदमा  लड़ने  वालों  पर  भार  कनभ  करने  को  दृष्टि  से  ।

 9.  अखिल  भारतीय  न्यायिक  सेवा  का  और

 10.  ऐसे  अन्य  विषय  जो  आयोग  उपयुक्त  प्रयोजनों  के  लिए  उपयुक्त  या  आवश्यक  समझे  या

 जो  सरकार  द्वारा  उसे  समय-समय  पर  निर्देशित  किए  जाएं  ।

 ]
 ढ़

 इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०  को  हुआ  घाटा

 361.  भ्री  मुरलोधर  साने  :
 शी  गरुदास  कामत  :

 कया  उद्योग  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  का  उद्यम  इण्डियन  ड्ूग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स

 लिमिटेड  भारी  घाटे  में  चल  रहा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  इसे  कितना  घाटा

 क्‍या  सरकार  को  हाल  ही  में  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  से  पुनर्नवीक रण
 योजना  प्राप्त  हुई  ओर

 यदि  तो  क्या  पुननंवीकरण  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?
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 रसाग्रन  ओर  पेद्रो-रसायन  विभांग  सें  राज्य  मंत्री  ब्गर०  के०  जयचन्द  ओर
 जी  हां  ।  गत  3  वर्षों  क ेदोरान  आई०  डी०  पी०  एल०  उठाई  गई  शुद्ध  हानि  निम्न

 प्रकार

 (९०  करोड़ों

 1982-83  3  24.01

 1983-84  19.43

 1984-85  26.25

 भर  (७)  हां  ।  तथापि  इस  योजना  में  सभो  सम्बन्धित  पहलुओं  को  शामिल  नहीं
 किया  गया  आई०  डी०  पी०  एल०  ने  निर्णय  किया  है  कि  इसमें  पुनः  संशोधन  किया
 जाये  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  डाकधर  स्थापित  करना  और  दर्जा  बढ़ाना

 362.  थी  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  क्‍या  संधार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 हिमाचल  प्रदेश  में  वर्ष  1986-07  के  दोरान  कितने  डाकघर  स्थापित  करने  और  वर्तमान
 कितने  डॉकैंधरों  का  दर्जा  बढ़ाने  का  विधार

 उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  पर  इन  डाकघरों  को  स्थापित  करने  अथवा  उनका  दर्जा
 बढ़ाने  का  प्रस्ताव  और

 हिमाचल  प्रदेश  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वास्तंव  में  ऐसे  स्थानों  की  संझंया  और  नाम
 बया  हैं  जहां  डाकघर  खोले  गए  अथवा  उनका  दर्जा  बढ़ाया  गया  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  मिशास  और  हिमाचल  प्रदेश
 में  1986-87  के  दोरान  नए  डाकधर  खोलने  अथवा  मौजूदा  डाकंधरों  का  दर्जा  बढ़ाने  का  फिलहाल
 कोई  प्रस्ताव  नहों  ेु

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दे  दी  गई  है  ।  e

 विवरण

 विछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेह  में  खोले  कश  डाकजरों  अबया
 जिन  डाकघरों  का  दर्जा  ब्रढ़ाया  उनके  सम  तया

 संख्या  दर्शाने  बाला  विवरण

 वर्ष  खोले  गये  डाकघर  डाकघर  जिनका  दर्जा  बढ़ाया  गया

 1  2  __  3...  ््ः

 1983-84  .  1.  बियारा  गण  1.  रघुनाथपुरा

 2.  अन्लार  2»  सेडाबू
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 1  2

 3.  काठोबडोल

 4,  परोड़ी

 5.  कोटला

 6.  एंजील्ा

 7,  बेल्ट

 8.  बालाग

 9.  उपेरली  बाहेली

 10.  शिरार

 11.  रानोल

 12.  केकीक्रन

 13.  सराहन

 14.  सुकेत
 15.  मुदु

 16.  जारदोहा

 17.  अमान

 18.  समोरकलोां

 19.  मसाई

 20.  भोली

 21,  दिगार

 22.  कबाली

 23.  घराजतुरन

 24.  कवारेग

 लिब्िव  उत्तर

 3

 3.  घंधुर

 4.  गुलरूर  ध

 5.  सनेयर

 6.  खोल

 7.  ढानढोल

 8.  रंगास

 9,  खनियारा

 10.  चानोर

 11.  मोल

 12.  बालाथ

 13,  जंगलबेरी
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 1  2  3

 1983-84  32.  किकिन

 33.  मूरिंग

 34.  मुलींग

 1984-85  1.  ..  पोलेदाखाला

 2«  पालाशिकलां

 3.  कारेलपुन्टो

 4.  मिन्टाल

 5.  कोलोंग

 6.  कारपाट

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गंस  आयोग  के  निदेशक  बोर्ड  में  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजाति  का  प्रतिनिधित्व

 363.  थरो  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  और  भारतीय  निगम  के  निदेशक  बोड  में  अनुसूचित
 जाति/अनुसूचित  जनजाति  का  कोई  प्रतिनिधित्व

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इन  निदेशक  बोडों  में  सदस्यों  को मनोमीत  करने  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  और

 क्‍या  सरकार  का  इन  दो  संगठनों  अर्थात  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  और  भारतीय
 तेल  निगम  के  निदेशक  बोडं  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  कम  से  कम  दो  सदस्य
 शामिल  करने  का  विचार

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :

 नहीं  ।

 अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षण  बोर्ड  स्तर  की  नियुक्तियों  पर

 लागू  नहीं  होता  ।

 आई०  ओ०  सी०  के  निदेशक  ओ०  एन०  जी०  सी०  में  सदस्यों  की  नियुक्ति  आई०  ओ०
 सी०  के  संगम  अनुच्छेद  तथा  तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  1959  के  उपबन्धों  के

 अनुसार  उतको  कार्यालयीन  स्थिति  तथा  उनकी  इन  संगठनों  के  सम्बन्धित  क्षेत्रों  में  विशिष्ट  योग्यताओं
 को  ध्यान  में  रखकर  सरकार  द्वारा  की  जाती

 उपर्युक्त  भाग  और  में  दिए  गए  उत्तरों  को  देखते  हुए  इसका  प्रश्न  ही  नहीं
 उठता  ।
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 लघु  उच्चोग  क्षेत्र  क ेलिए  औद्योगिक  उत्पादों  का  अनारक्षण

 364,  श्री  शरद  विष  :  क्‍या  उच्चोग  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भौतिक  से  वित्तीय  नियंत्रणों  सम्बन्धी  नरसिह  पैनल  से  लघु  उद्योग
 क्षेत्र  क ेलिए  औद्योगिक  उत्पादों  के  धीरे-धीरे  अनारक्षण  की  सिफारिश  की  और

 यदि  तो  इस  सिफारिश  पर  सरकार  ने  कया  निर्णय  किया  है  ?

 ओश्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एसम०  :  हां  ।

 लघ  उद्योग  क्षेत्र  में  उत्पादन  हेतु  वस्तुओं  का  आरक्षण/अनारक्षण  एक  निरन्तर  चलने
 वाली  प्रक्रिया  केवल  लघ  उद्योग  क्षोत्र  में  उत्पादन  हेतु  आरक्षित  की  जाने  वाली  वस्तुओं  के  सम्बन्ध
 में  सिफारिशें  करने  के  लिए  उद्योग  तथा  अधिनियम  के  अधीन  भारत  सरकार  ने
 एक  आरक्षण  सप्रिति  की  नियुक्ति  की  इस  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  निर्णय
 लिए  जाते  हैं  ।

 ओद्योगिक  उत्पादन  को  विकास  दर  में  गिरावट  आमा

 365.  भ्री  शरद  विधे  :  क्या  उद्योग  सन्त्री  यह  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  उपलब्ध  ओद्योगिक  उत्पादन  के  सूचकांक
 के  आंकड़ों  के अनुसार  विकास  दर  में  गिरावट  आई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  का  उसे  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :  से  ओद्योगिक
 उत्पादन के  केन्द्रीय  सांखियकीय  सं  गठन  के  सूचकांक  के  अनुसार  1985  के  दौरान
 ओद्योगिक  विकास  की  दर  6.3%  जबकि  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  यह  7.8%
 थी  ।  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  औद्योगिक  विकास  की  दर  अधिक  होती  परन्तु  विद्युत  और  खनन
 क्षेत्रों  में  बिकास  को  कम  दर  के  लिए  अवस्थापन  सम्बन्धी  क्षमतानों  का  कम  विद्युत
 का  अभाव  आदि  जैसे  कुछेक  उत्पादन  उत्तरदायो  हैं  ।

 ओऔद्योगिक  लाइसेंस  देने  और  आयात  नीतियों  में  उपयुक्त  परिवतंन  के  माध्यम  से  तथा  इसके
 साथ-साथ  मुद्रा  सम्बन्धी  ओर  राजकोषीय  अभ्युपायों  और  अवस्थापना  में  सुधार  करके  अनेक
 मिक  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  कदम  उठा  रहो

 सरकारो  क्षोत्र  में  उद्योगों  क ेविकास  के  लिए  केरल  हें  केन्द्रीय  निवेश

 366.  भरी  टी०  बश्ञीर  :  क्या  उद्योग  मंज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  सरकारी  क्षेत्र  में  उद्योगों  के विकास  के  लिए  केरल  में
 केन्द्र  न ेकितनी  राशि  का  निवेश  और
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 नबी  “7:

 सातवों  पेंचेदर्यीये  वीजभा  के  दौरान  कैरल  मैं  उद्ींगे  के  विकॉर्स
 के  लिए  केन्द्रीय  निवेश

 का  कुल  परिव्यय  कितना  रखा  गया  है  ?

 अआद्योगिक  द्विकास  विभाग  सें  सज्य  सन्दो  एस  ०  :  सम्भवतः  माननीय
 सदस्य  का  आशय  केरल  में  केन्द्रीय  सरकासी  उद्यमों  में  हुए  पूंजोचिवेश  से  31-3-1980  ओर
 31-3-1985  को  केरल  में  केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  में  सकल  परिसम्पत्ति  आदि  के  रूप  में  किए  गए

 पूंजोनिवेश  का  ब्यौरा  इंस  प्रकार

 31-3-19  80  को  422.8  4  करोड़  रुपए
 31-2-198  5  को  831.22  करोड़  रुपए

 केन्द्रीय  परिव्यय  का  निर्णय  राज्यवार  आधार  पर  नहीं  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  परिव्यय
 अनेक  अवस्थापना  सम्बन्धी  एवं  सामाजिक  सेव!प्रैदांयी  क्षेत्रों  से  सम्बद्ध  है  ।  औद्योगिक  परियोजनाओं
 की  अवस्थिति  का  निर्णय  भी  तकनौकी  आधथिक  वू0यर्यहायता  के  श्रांधार॑  पर  किया  जाता  है  तथा  इसे
 राज्यवार  आधार  पर  पूर्व  निर्धारित  नहीं  किया  जा  सकता

 गेर-सरकारी  एजेंसियों  हारा  डाक  लिफाफों  और  टिकटों  को  बिक्रो

 367,  भरी  टी०  थक्तोर  :  क्या  संचार  मन्शों  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  डाक  लिफाफों  और  टिकटों  को  बिक्री  आदि  जैसे  कुछ
 कार्य  गर-सरकारी  एजेंसियों  को  सौंप  देने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  उसके  कया  कारण

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  इस  प्रकार  के  निर्णय  से  अतिरिक्त  विभागीय  डाकियों
 और  कुछ  अन्य  श्रेणियों  के  जो  इस  समय  सेवा  में  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  और

 यदि  तो  संरंकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 संचार  मंज्ञालय  के  राज्य  मंशी  राम  निवास  :  एक  प्रणाली  शुरू  की  गई  है
 जिसके  अन्तगंत  ढाक-टिकट  ओर  स्टेशनरी  की  बिक्री  बुक  रजिस्टड  पत्र  तथा  डाकघर  को  डाक  प्रेषण
 के  लिए  कमीशन  आधार  पर  लाइसेंस  झुदा  डाक  एजेंट  नियुक्त  किए  जाते  हैं  ।

 इस  प्रणाली  का  उद्देश्य  है  कि  नए  क्षेत्रों  में  जेहां  सांधनों  की  पर्दी  के धजन  पर
 उपयुक्त  स्थान  उपलब्ध  न  होते  या  निर्धारित  मानदण्ड  पूरे  न  होने  के  कारण  निश्रम्नित  डाकघर

 नहीं  खोले  जाते  कुछ  बराघारभ्रूत  डाक  सुविधायें  प्रदान  की  सकें  ।

 लाइसेंस  शुदा  डाक  एजेंटों  का  डाक  वितरण  कार्य  नहों  करना  होता  यह  कार्य  केवल
 विभागीय  और  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  ढवारा  ही  किया  जाता  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते
 हुए  कि  लाइसेंसशुंदा  डाक  एजेंसियों  को  कुछ  सीमित  डांक  कार्य  सौंपें  जाते  हैं  तंथा  देश  में  डाकघरों  की
 संख्या  दी  तुलना  में  एजेंटों  की  संख्या  0.3  प्रतिशत  है  ।  अतः  इस  प्रणाली  से  सेकारत  डाक  कर्मचारियों
 के  हितों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ने  का  प्रश्न  ही  नहीं

 प्रश्न  के  भांग  और  के  उत्तर  को  मदुदेतजर  रख्चते-हुए  श्रश्व हो  वहीं
 उठता  ।

 ह
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 केरल  में  तेल  की  खोज

 368.  श्री  टी०  बशीर  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गप्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे |  ह

 क्या  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  केरल  में  तट  से  दूर  तेल  निकालने  का  कार्य
 आरम्भ  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 केरल  में  तेल  खोज  की  भावी  योजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्रशलर  :

 हां  ।

 अभी  तक  24,500  लाइन  किलोमीटर  को  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  कार्य  किया  गया  तथा  3
 खोजी  कुएं  खोदे

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  लगभग  29  हजार  लाइन  किलोमीटर  का  भूकम्पीय
 सर्वेक्षण  कायं  करने  तथा  12  कुएं  खोदने  का  प्रस्ताव  है  ।

 खाना  पकाने  को  गंस  के  कनेक्‍्शनों  को  प्रतोक्षा-सथी

 369.  श्री पी०  एम०  सईव  :

 थ्री  अमर  सिह  राठवा  :

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  लि  :

 सह

 देश  में  खाना  पकाने  की  गैस  के  नए  कनेक्शनों  के  लिए  कितने  आवेदक  प्रतीक्षा  सूची

 ॒  वर्ष  1985  के  दोरान  कितने  कनेक्शन  दिए

 प्रतीक्षा  सूची  को  समाप्त  करने  में  कितना  समय  लगने  की  सम्भावना  और

 कनेवशन  देने  में  सरकार  के  समक्ष  क्‍या  बधायें  हैं  ?

 पेट्रीलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :
 31-12-85  2-85  के  लगभग  37  लाख  आवेदन  एल०  पी०  जी०  कनेक्शन  देने  के  लिए  बकाया  थे  ।

 (@)  1985  के  दौरान  16.13  लाख  एल०  पी०  जी०  कनेक्शन  जारी

 किए  गए  ।
 ह

 और  तेल  कम्पनियों  के  वाषिक  उपभोक्ता  नामांकन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रतीक्षा

 सूची  में  दर्ज  व्यक्तियों  को  चरणबद्ध  रूप  से  कनेक्शन  दिए  जा  रहे  हैं  जो  कि  इस  समय  लगभग  16
 लाख  प्रति  वर्ष  कनेकक्‍्शनों  का  जारी  करना  एल»  पी०  जी०  की  तथा  बाटलिंग
 परिवहन  सुविधाओं  तथा  वितरणशिप  नेटवर्क  जेसी  आधारभूत  सुविधाओं  पर  निर्भर  करता
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 पात्रों  कार  के  लिर्भाण  के  लिए  विदेशी  सहयोग

 470.  और  पौ०  एम०  सईद  :  क्या  उद्योग  संत्री  कार  उद्योग  का  आधुनिकोकरण  और  नई

 क्षमता  का  विकास के  बारे  में  17  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4325  के  उत्तर  के

 घम्बस्प  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यात्री  कार  के  निर्माण  के  लिए  विदेशी  सहयोग  हेतु  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  करने

 के  सम्बन्ध  में  इस  बीच  निर्णय  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  कितने  भ्रस्ताथों  को  स्त्री  कृति  फ्रदान  की  है  तथा  उन्तके  नाम  और

 क्षमता  पूंजो  लगाने  आदि  जैसे  अन्य  ब्योरे  क्या  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 महानगर  टेलीफोन  निगम  का  ढांचा

 371.  भीमतो  किशोरों  सिह
 शो  बनवारी  लाल  पुरोहित
 श्री  के  ०  फो०  उम्तोकध्णन  :

 शी  सनत  कुसार  मण्डल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कूपा  करेंगे  कि  :

 कस  धस्तादिस  महामभर  टेलीफोल  निमम  भारतीय  कम्पनी  अविनिब्रम  के  अन्तर्गत  एक
 कम्पनो  से  रूप  में  पंजीकृत  किया

 यदि  तो  उसके  ढ़ांचे  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  दिल्‍ली  और  बम्बई  सें  दूर-संचार  व्यवस्था  के  वर्तमान  क्मशत्नारियों  को  सेवाएं  उक्त
 नियम  में  अन्तरित  की  और

 क्या  यह  निगम  टेलीफोन  व्यवस्था  पूर्णतया  वाणिज्यिक  आधार  पर  नलाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  जी

 महावगरीय  टेलीफोन  लिमिटेड  का  पंजीकृत  कार्यालय  दिल्ली  में  स्थित

 होगा  ।

 इसमें  एक  निदेशक  बोर्ड  होगा  जिसमें  कम  से  कम  8  और  अधिक  ग्रे  अधिक  12
 निदेशक  5  निदेशक  पूर्णकालिक  होंगे  तथा  शेष  अंशकालिक  निदेशक  होंगे  जिनमें  से  कुछ
 निदेशक  गेर-सरकारी  हो  सकते  प्रारम्भ  में  दूर-संचार  विभाग  के  सचिव  को  हस  निगम  के  पदेन
 अंशकालिक  अध्यक्ष  के  रूप  में  नियुक्त  करने  का  प्रस्ताव

 इस  निगम  को  800  करोड़  रुपए  की  प्राधिकृत  शेयर  पूंजी  होगी  ।
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 इस  निगम  को  सावधि  जमा  स्वीकार  करने  तथा  डिबेंचर  आदि  के  माध्यम  से  बाजार
 से  ऋण  लेने  का  अधिकार  थ्राप्त  होगा  ।

 उपलब्ध  पदों  पर  बम्बई  और  दिल्ली  टेलीफोनों  द्वारा  भर्ती  किए  गए  केमंचारियों  को
 इस  निगम  में  स्थानांतरित  कर  दिया  जाएगा  ।

 वाणिज्यिक  पहलुओं  से  सोचना  इसका  एक  महत्वपूर्ण  कार्य  होगा  ।

 सातवों  पंचवर्षोय  योजना  में  तेल  निकालने  के  लिए  तेल  तथा  प्राकृतिक
 गंस  आयोग  का  कायक्रस

 372.  भ्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  हाल  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के
 दोरान  तेल  निकालने  के  कार्यक्रम  का  विस्तार  किया

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  पर  कुल  कितना  व्यय  होने  की  सम्भावना

 क्‍या  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  देशों  से  कोई  सहायता  लेने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर
 अधिक  तेल  निकालने  की  तकनीकें  अपनाने  का  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  कार्यक्रम  सातवीं

 योजना  की  अवधि  के  दौरान  उनका  ऐसे  पाइलट  प्रोजेक्ट  लागू  करने  का  कायंत्रम

 52.30  करोड़

 ओर  दो  पाइलट  परियोजनाओं  के  लिए  बैकअप  परामशं  संयुक्त  राज्य  अमेरिका

 की  मैससे  कंपलिगर  तथा  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  मेसस  साइटिफिक  साफ्टवेयर
 से  लिया  जा  रहा  है  ।

 बिजली  की  कमी

 373.  श्रों  बंगवारी  लाल  पुरोहित  :  कया  ऊर्जा  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पड़ोसी  राज्यों  से  अये  प्रतिनिधियों  ने  बिजली  को  वतंमान  भारी  कभी  को  पूरा
 करने  हेतु  सरकार  से  अभ्यावेदन  किया

 यदि  तो  प्रतिनिधियों  के  साथ  हुई  बातचीत  के  निष्कर्ष  क्या  और

 पड़ोती  राज्यों  को  पर्याप्त  बिजली  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  से  विद्युत  को  कमी  को
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 पूरा  करने  के  लिए  पड़ोसी  राज्यों  से  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  से  समय-समय  पर

 अनुरोध  तथा  अभ्यावेदन  प्राप्त  होते  रहते  हैं  ;  इन  राज्यों  को  यथासम्भव  सहायता  दी  जाती  है  जोकि

 पड़ोसी  राज्यों  में  विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति  और  केन्द्रीय  विद्युत  केन्द्रों  से विद्युत  की  उपलंब्धता  पर
 निर्भर  करती  है  ।

 ओषधियों पर  मूल्य  नियंत्रण

 374.  डा०  गौरो  शंकर  राजहूंस  :
 थ्री  नरेश  चन्द्र  चतुबवेदो  :

 क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की-कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बड़ी  संख्या  में  संसद  सदस्यों  ने  ओषध  उद्योग  द्वारा  उपभोक्ताओं  को  बूझकर
 लूटनेਂ  के  बारे  में  गहरी  चिन्ता  व्यक्त  की  है  और  सभी  ओषधियों  पर  कड़ा  मुल्य  नियंत्रण  करने  का

 बाह्वान  किया

 क्या  सरकार  ने  संसद  सदस्यों  के  अभ्यावेदनों  पर  कोई  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आर०  के०  जयचन्द्र  :

 34  सांसदों  द्वारा  हस्ताक्षरित  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  ओषध  नीति  के  सम्बन्ध  में  उनके
 विचार  दिए  गए  हैं  ओर  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  दवाइयों  पर  सुदृढ़  मूल्य  नियंत्रण  रखा

 और  नई  भओौषध  नीति  तैयार  करते  समय  विभिन्न  विचारों  को  ध्यान  में  रखा
 जाता  है  ।

 डुग्त  और  फर्मास्युटिकल्स  के  सरकारोी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  कार्य  निष्पादन

 375.  डा०  गोरी  शंकर  राजहुंस  :  क्या  उद्योग  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  के  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के
 निष्पादन  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  उनके  साथ  एक  बेठक  हुई

 यदि  तो  चर्चा  का  ब्यौरा  क्या  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  और  फार्मास्थुटिकल्स
 उद्योग  की  कायं-प्रजाली  में  कितना  सुधार  होगा  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्द्र  :
 हां  ।

 सावंजनिक  क्षेत्रीय  उपक्रमों  के  निष्पादन  की  पुनरीक्षा  क ेअलावा  निम्नलिखित  मुद्दों  पर
 बल  दिया  गया

 (1)  सुरक्षा  ओर  समग्र  पर्यावरणात्मक  संरक्षण  पर  कोई  ढील  न  देना  ।
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 नई  प्रबन्ध  तकनीकी

 (3)  वस्तु  सूची  नियंत्रण  और  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने
 की  सम्भाव्यता  बढ़ाना  ।

 (4)  प्रौद्योगिकी  को  उच्च  बनाना  और  उत्पाद  मिश्र  का

 (5)  उपक्रमों  के  लिए  अल्पावधि  ओर  दार्घावधि  उद्दे श्यों  की  शिनाब्रत  करना  और
 करण  के  उपयुक्त  कार्यक्रम  तैयार  करना  ।

 (6)  विपणन  व्यवहार  में  इस  प्रकार  सुधार  करना  ताकि  महत्वपूर्ण  स्थिति  प्राप्त  हो

 (7)  उपक्रमों  के  विभिन्‍न  प्रभागों  में  प्रबन्धकोय  दक्षताओं  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रशिक्षण

 कार्य  क्रम/लघु  रिफ्र  शर  पाठ्यक्रमों  का आयोजन  !

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  रसायन  क्षेत्र  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम

 रबड़  भेषजों  तथा  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मुलन  कार्यक्रम  के  लिए  मृल  कीोटनाशियों  के  लिए
 अपेक्षित  रसायनों/रसायन  मध्यवर्तियों  के  स्रोत  बने  रहेंगे  ।

 सातवीं  योजना  में  सरकारी  क्षेत्र  क ेऔषध  उपक्रमों  का  उद्देश्य  अनिवायं  तथा  जीवन  रक्षक

 प्रपुंज  ओषधों  तथा  फार्मूलेशनों  की  उपलब्धता  जारी  रखना  तथा  निष्पादन  में  ब्रेक  इवन  स्तर  प्राप्त
 करना  है|  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1989-90)  के  अन्तिम  वर्ष  यह  श्रत्याशित  है  कि  प्रपुंज

 ओषधों  को  स्वदेशी  उत्पादन  ९08.4  करोड़  रुपए  का  तथा  ओषध  फार्मूलेशनों  का  3775  करोड़  रुपए
 का  होगा  ।

 राज्यों  में  रहितਂ  क्षेत्रਂ

 376.  डा०  गोरो  शांकर  राजहूंस  :  क्‍या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  राज्य  सरकारों  से  अपने-अपने  राज्यों  में  रहित
 क्षेत्रोंਂ  का  पता  लगाने  सौर  इस  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  बताने  के  लिए  कहा

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  रुम्बन्ध  में  उनके  विचार  से  मांगे  हुए  और

 इस  सम्बन्ध  में  विचार  मांगने  का  उद्देश्य  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रो  नारायण  दल  :  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कोयला  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण

 377.  श्री  मूल  चन्द  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोयला  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण  किस  तारीख  को  किया  गया  और  उस  समय
 कोयले  के  मूल्य  क्या  थे  तथा  इस  समय  मूल्य  क्या  है  ओर  उनमें  अब  तक  कितने  प्रतिशत  वृद्ध
 हुई
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 ७.

 राष्ट्रीयकरण  के  समय  खुले  बाजार  में  उपभोक्ताओं  की  किन  मूल्य  पर  कोयला  उपलब्ध
 था  ओर  इस  समय  यह  उपभोक्ताओं  को  किन  मूल्यों  पर  उपलब्ध  और

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कोल  इंडिया  लिमिटेड  ठथा  सरकारो  क्षेत्र  के  अन्य  कोयला  उपक्रमों
 में  कोयले  के  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  के  बावजूद  घाटा  हुआ  है  ओर  यदि  तो  राष्ट्रीयकदरम  से  अब  तक
 उनको  कुल  कितना  घाटा  हुआ  है  ?

 ऊर्जा  संत्रो  वसन्‍्त  :  और  कोयला  खानों  का  दो  चरणों  में  राष्ट्रीयकरण
 किया  गया  कोककर  कोयला  खानों  का  राष्ट्रीयररण  दिनांक  1-5-1972  से  एवं  अन्य  कोयला
 खानों  का  राष्ट्रीयकरण  दिनांक  1-3-1973  से  किया  गया  राष्ट्रीयकरण  के  समय  कोयले  को
 मोसत  खान-मुहाना  कीमत  रु०  37.50  प्रति  टन  थीं  ।  राष्ट्रीयकरण  से  अब  तक  कोयले  को

 मुहाना  कीमतों  में  सात  बार  संशोधन  हो  चुका  है  जिसका  ब्यौर  नीचे  दिया  गया  है  --

 संशोधन  की  कोयले  की  औसत  खान  पिछली  कीमत  से  साफ्ट  कोफक  की  खान

 तारीख  मुहाना  कीमत  प्रतिशत  वृद्धि  मुहाना  की मत/पिछली
 कीमत  से  प्रतिशत

 वृद्धि

 को०  ई०  सि०को०  को०ई०  सि०को०  रु०प्रति  प्रति  टन  प्रतिक्षत
 लि०  कं०  लि०  लि०  कं०  लि०

 1-4-1974  74  47.50  50.50  न  86.00  न

 1-7-1975  64.92  67.65  36.67  33.96  86.00  शुन्य
 17-7-1979  101.18  99.92  55.85  47.70  110.00  27.90

 14-2-1981  128.02  136.85  26.52  36.96  150.00  36.36

 27-5-1981  145.90  154.75  13.96  13.08  175.00  16.67

 8-1-1984  183.00  192.00  25.43  24.07.  175.00  श्न्य

 9-1-1986  210.00  219.00  11.75  14.06  175.00  शुन्य

 साफ्ट  कोक  आम  जनता  के  प्रयोग  का  ईंधन  है  ओर  इसकी  कीमत  दिनांक  27-5-1982  82  के
 बाद  नहीं  बढ़ाई  गई  है  ।  परन्तु  ओद्योगिक  प्रयोग  हेतु  इसकी  कीमत  दिनांक  9-1-1986  से  रु०
 300.00  प्रति  टन  निश्चित  की  गई  है  ।

 साफ्ट  कोक  की  फुटकर  राज्य  सरकारों  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  निश्चित  की  जाती  हैं
 एवं  अलग-अलग  राज्यों  में  अलग-अलग  रहती  हैं  ।

 कोले  इंडिया  लि०  एवं  इसको  सहायक  कम्पनियों  को  1980-81  तक  घाटा  होता  रहा
 था  ।  वर्ष  1981-82  में  पूरे  कोल  इंडिया  लि०  को  समग्र  रूप  में  २०  34,20  करोड़  का  मुनाफा  हुआ
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 था  ।  पूरे  कोल  इण्डिया  लि०  को  समग्र  रूप  से  वर्ष  1982-83,  1983-84  एवं  198/-8 5  के
 दोरान  क्रमशः  रु०  5  34  रु०  342.68  करोड़  एवं  78.03  करोड़  रु०  का  घाटा  हुआ
 दिनांक  31-3-1985  तक  को०  ई०  लि०  एवं  उसकी  सहायक  कम्पनियों  का  संचित  चाटा/मुनाफा
 नीचे  दिया  गया

 (--)

 (+-)>मुनाफा

 करोड़

 कम्पनो/प्र भाग  का  नाम  31-3-198  5  तक  संचित  घाटा/मुनाफा

 को०  इं०  लि०नार्थ  इं०  को  (--)  105.81

 ईं०  को०  लि०  (--)  649.61

 भा०  को०  को०  लि०  628.79
 से०  को०  लि०  (+)  272.38

 बे०  को०  लि०  (--)  5.49
 के०  खा०  आबयो०  एवं  डिजा०  सं०  लि०  (+)  1.47

 जोड़  (--)  1215.86

 बनुवाब  ]
 उच्चतम्त  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  के  आदेधों  को

 टेप  रिकार्ड  करमा  आरम्भ  करना

 378.  श्री  एम०  रचमा  रेड्री  :  क्या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  न्यायाधीशों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  आदेशों  की  विशुद्धता
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  उन्हें  टेप  रिकार्ड  करना  आरम्भ  कर  दिया  और

 यदि  तो  कया  इसी  प्रकार  की  पद्धति  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में  भी  विचार  करने
 का  विचार  है  ?

 विधि  ओर  न्याय  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आार०  :  और

 नहीं  ।

 मादति  कार  के  फालतु  पु्ओों  को  उपलब्धता

 379.  भरी  एम०  रघुमा  रेड्डी  :
 ओ  सानिक  रेड्डी  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मारुति  कार  का  निर्माण  जापान  के  सहयोग  से  किया  जा  रहा
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 (a)
 क्या  मारुति  कार  के  फालतू  पुर्जे  भारत  में  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 मारुति  कार  के  फालतू  पुर्ज  उपलब्ध  कराए  जाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :  हां  ।

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 हरियाणा  के  गांवों  में  टेलीफोन  सुविधाएं

 380.  ओरी  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  क्‍या  संघार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  दोरान  हरियाणा  के  किन-किन  और  कितने  गांवों  में  टेलीफोन

 सुविधायें  प्रदान  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 »  इस  पर  कितना  खर्च  आएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  रास  निवास  :  वर्ष  1986-87  के  दौरान
 72  ग्रामों  में  टेलीफोन  सुविधायें  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  इनके  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए
 गए  हैं  ।

 इस  कार्य  पर  72  लाख  रुपए  व्यय  होने  का  अनुमान

 विवरण

 ऋ०  सं०  ग्राम  का  नाम  ऋ०  सं०  ग्राम  का  नाम

 2  2

 अम्बाला  जिला  कुरुक्षेत्र  जिला
 1.  करनपुर  11.  अमरावली
 2-  शैफिलपुर  अम्बाला  जिला

 ९
 3,  अजीजपुर  12.  मन्दोली
 4.  मरवाखुर्द  सभिवानी  जिला
 5.  फतेहगढ़  13.  गरिना
 6.  फरुखपुर  14.  लिलास

 7.  खानपुर  15.  फ्राखुर्द
 8.  सराह  16.  मनसानी
 9.  जैधरन  17.  मनधोली

 10.  दुघार  18.  विधवान
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 1  2  2

 19,  केरो  47.  जौरासी
 _

 च

 20.  करुनपुरा  48.  इंदरी

 21.  ईश्वराल  महेन्द्रगढ़  जिला

 22.  सराल  49.  पतिकाना

 23.  लेघाबानान  50.  गोद

 24.  बागेना  51.  नांगल  कलिया

 25.  शेंरहा  52.  जैनाबाद

 करनाल  जिला  53.  लिसन

 26.  कलकिहो  54.  कुतुबपु  रमोला

 सहेन्द्रगढ़  जिला  फरीदाबांद  जिला

 27.  झंगरोली  55.  सिहोल
 सिराला  जिला  56.  जनौली

 ह

 28.  चाहरवाला  57.  पिगोर

 29.  नाथु  सेरी  कलां  58.  मानपुर
 30.  उत्तु  59.  उतवार

 31.  सूरतिया  60.  अलीमात  *

 32.  कलुना  जिनद  जिला

 33,  लोहगढ़  61.  खेरा  खेमवाटीं  .
 34.  शकेता  खेरी  62.  खराबवाल
 35.  खुयान  मालखाना  63.  खेरा  करमजी
 36.  मशितन  64.  रूपगढ़

 सोनीपत  जिला  करनाल  जिला

 37.  कोहली  65.  गरही  जत्तन
 38.  मोई  66.  करनपुर
 39.  जशराना  67.  खेरा
 40.  भोगीपुर  68.  कबरी
 41.  घुलकना  रोहतक  जिला
 42.  नहराई  69.  बुशाना

 गुड़गांव  जिला  ..  70.  मोरबेरी

 43.  घनकोट  हिसार  जिला
 44.  नत्थुपुर  71.  राबत  खेरा
 45.  मलहेरा  72.  मुधना
 46.  मोहम्मदपुर  अहीर

 नो  जिितजत-त--तञ ला
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 ना  एए"शननशशणशशशशशशशशणणणशतता

 हरियाणा  में  उप  डाकधरों  का  वर्जा  बढ़ाया  जाना

 381.  थ्रो  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दोरान  हरियाणा  में  कोन-कौन  से  और  कितने  उप  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाए
 जाने  की  सम्भावना  और

 |

 इनका  दर्जा  कब  तक  बढ़ाया  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  हरियाणा  में  1985-86  के
 दोरान  किसी  उप-डाकधर  को  दर्जा  बढ़ाए  जाने  की  सम्भावना  नहों  है  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  धाजार  में  तेल  के  मूल्यों  मे ंगिरावट  के  कारण
 विदेशी  मुद्रा  को  बचत

 382.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  तेल  के  मूल्यों  में  अत्यधिक  गिरावट  आई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  भारत  ने  बाजार  में  जाकर  इन  घटे  हुए  मुल्यों  पर  तेल  को  खरीद  की  और

 यदि  तो  इन  सौदों  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हुई  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्र  शेखर

 1985  के  दोसन  कुछ  ग्रेड्यों  क ेकच्चे  तेल  की  स्पाट  माकिट  कीमतें  19  अमरीकी
 डालर  से  22  अमरोकी  डालर  बी०  बी०  एल०»  थी  ।

 भोर  1985  को  औसत  लागत  के  मुकाबले  1986
 के  दोरान  उस  आयात  पर  लगभग  135  करोड़  रुपये  कम  खचं  होने  का  अनुमान  है  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  को  खपत  कस  करने  के  उपाय

 383.  प्रो०  पो०  छो०  कुरियतन  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की
 क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1985  के  दोरान  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  में
 वृद्धि  हुई

 (&)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या
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 ेु  सरकारी  क्षेत्र  में  पेट्रोल  तथा  फेट्रोलियम  उत्पादों  को  खपत  में  कमी  के  लिए  क्या  विशेष
 उपाय  किए  मए  हैं  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  सम्य  मंत्री  कन्नरक्षेघ्र  :  जी

 वर्ष  1985  में  लगभग  40.1  खिलियन  मो०  टन  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  हुई
 जबकि  1984  में  यह  37.8  मि०  मी०  टन

 भौर  आयोजना  भिन्‍न  व्यय  में  किफायत  के  लिए  सरकार  द्वारा  जारी  बनुदेशों  के
 अतिरिक्त  पी०  सी  ०  आर०  ए०  पेट्रोलियम  उत्पादों  की बचत  के  लिए  कदम  उठा  रहा  ये  हैं  :

 (1)  विभिन्‍न  राज्य  सड़क  परिवहन  उपक्षमों  में  माडल  डिपो  परस्योजनाएं  चल्मक्वर  इससे
 डीजल  की  खपत  में  6  से  11  प्रतिशत  तक  की  बचत  होने  का  अनुमान

 (2)  प्रति  लीटर  डीजल  में  किलोमीटर  में  सुधार  के  लिए  राज्य  सड़क  परिवहन  उपक्रमों  के

 लिए  ट्राफियां  देना  ।

 (3)  राज्य  सड़क  परिवहन  आई०  ओ०  इण्डियन  एअर  आयल्न  इंडिब्रि
 लिमिटेड  आदि  में  झयकिग  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  वयोजित  किया  जाना  |

 ऊर्जा  संकट  के  बारे  में  ऊर्जा  सलाहकार  बोर्ड  किया  गया  अध्ययन

 384.  थी  बी०  यो०  देसाई  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  को  गम्भीर  ऊर्जा  संकट  का  सामज़ा  करना  पड़  सकता

 यदि  तो  क्‍या  ऊर्जा  सलाहकार  बोर्ड  ने  एक  अध्ययन  किया  जिसमें  बताया  गया
 था  कि  भारत  में  ऊर्जा  का  अभाव  कुछ  वर्षों  तक  बना

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उन्होंने  मुख्य  कारण  क्‍या  बताए  और

 गम्भीर  ऊर्जा  संकट  का  सामना  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  अरिफ  सोहम्भद  :  और  ऊर्जा  सलाहकार
 बोर्ड  की  प्रत्याशाओं  को  मद्देनजर  रखते  हुए  वर्ष  2004-05  में  ऊर्जा  की  मांग-पूर्ति  की  स्थिति  में  यह
 दर्शाया  गया  है  कि  बढ़ते  हुए  वाणिज्यिक  ऊर्जा  उपभोग  ओऔर  समय  बीतने  के  साथ-साथ  ऊर्जा  को
 गम्भी  र  कमी  हो  सकती  है  ।

 रिपोर्ट  में  यह  बत्तावा  गया  है  कि  वर्तमान  मांग-पू्ति  की  स्थिति  को  देखते  हुए  तेल  की

 घरेलू  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  इसकी  उपलब्धता  में  कमी  होने  को  सम्भावना

 इस  समय  उद्देश्य  यह  हे  कि  उपलब्ध  स्वदेशी  ऊर्जा  सलोंतों  का  अधिकतर  इस्तेमाल
 किया  जाए  विभिन्‍न  ऊर्जा  स्रोतों  का  कुशलंतापूर्वक  समुपयोजन  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया

 जाए  ताकि  जिस  सीमा  तक  सम्भव  हो  सके  तेल  की  निर्भरता  को  कम  किया  जा  सके  ।
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 निर्वाचनों  के लिए  सरकार  द्वारा  धन  विया  जाना  .

 385.  थ्री  बो०  वी०  देसाई  :

 शी  अमर  राय  प्रधान  :

 श्री  एम्०  बो०  |  अन्द्रशेखर  मूति
 झो  एन०  डेनिस  :

 क्या  विधि  और  न्याय  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  निर्वाचनों  के  लिए  घन  देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  राजनैतिक  दलों  से  सुझाव  प्राप्त

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  अन्तिम  निर्णय  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  से
 निर्वाचनों  के  लिए  राज्य  द्व।रा  धन  देने  के  सम्बन्ध  में  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।
 इस  सम्बन्ध  में  तारीख  2-4-1985  के  तारांकित  प्रश्न  सं०  295  के  लिए  दिए  गए  उत्तर  की  ओर
 ध्यान  आक्ृष्ट  किया  जाता  है  ।  निर्वाचन  आयोग  ने  केवल  यह  सुझाव  दरिया  है  कि  निर्वाचन  व्यय  को

 वस्तु  के  रूप  जेसे  कि  नामावलियों  की  प्रतियों  का  निःशुल्क  निर्वाचन  साहित्य  आदि  का

 निःशुल्क  डाक  द्वारा  भेज  भागत:ः  बांटा  जा  सकता  है  ।  निर्वाचन  आयोग  ने  इस  दृष्टिकोण  को  हाल
 ही  में  दोहराया  है  ओर  सुझाव  दिया  है  कि  विद्यमान  परिस्थितियों  में  निर्वाचनों  का  लोक
 पोषण  केवल  वस्तु  के  रूप  में  ही होना  चाहिए  |  यह  सुझाव  देने  में  निर्वाचन  आयोग  ने  विभिन्‍न
 नैतिक  दलों  के  दृष्टिकोणों  को  ध्यान  में  रखा

 भारतोय  कम्पनी  अधिनियम  में  संशोधन

 386,  थी  सस्येन्द्र  नारायण  सिह  :

 डा०  बी०  एल०  शलेश  :
 क्या  उद्योग  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  प्रबन्धकों  के  वेतन  की  अधिकतम  सीमा  को  बढ़ाने  अथवा  समाप्त  करने

 हेतु  भारतीय  कम्पनी  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  अधिनियम  में  कोई  संशोधन  किया  जा  रहा  है  कि  शेयरों
 की  बेनामी  खरीद  पंजीकृत  न  को  जाए  ?

 ह

 ओद्योगिक  बिकास  दिभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर  कम्पनी
 अधिनियम  में  कुछ  संशोधन  करने  पर  सरक्रार  विचार  कर  रही  इस  सम्बन्ध  में  प्रस्तावों  को  अभी
 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  बया
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 शेयरों  में  लाभप्रदहित  की  जानकारी  देने  के  सम्बन्ध  में  उपबन्धों  की  कम्पनी  अधिनियम
 में  पहले  से  ही  व्यवस्था  इस  सम्बन्ध  में  संशोधन  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  अभी  विचाराधीन
 नहीं  है  ।

 पुर्वो  क्षेत्र  में  विद्युत  पूर्ति  में  कमी

 387.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  वर्ष  गर्भियों  में  पूर्वी  क्षेत्र  में  विद्युत  पूर्ति  मे ंलगातार  कमी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 मांग  की  तुलना  में  विद्युत  पूर्ति  में  कमी  किस  सीमा  तक  वतंमान  संयंत्रों  द्वारा  कम

 विद्युत  उत्पदन  करने  के  कारण  और  किस  सीमा  तक  नियोजित  विद्युत  केन्द्रों  के  पूरा  होने  में  विलम्ब
 के  कारण  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहम्मद  :  ओर  1986
 के  दौरान  पूर्वी  क्षेत्र  में लगभग  13%  विद्युत  की  कमी  होने  का  अनुमान  केन्द्रीय  विद्युत
 करण  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  आने  वाले  गर्मी  के  महीनों  के  दौरान  पूर्वी  क्षेत्र  को

 विद्युत  की  कमी  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  1986  के  बाद  की  अवधि  के  दौरान  विद्युत
 सप्लाई  की  स्थिति  का  विस्तृत  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 पूर्वी  क्षेत्र  में  विद्युत  की  कमी  के  मुख्य  कारण  हैं  :  (1)  विद्युत  उत्पादन  की  अपर्याप्त
 प्रतिष्ठापित  (2)  ताप-विद्युत  केन्द्रों  का  तुलनात्मक  रूप  परे  असन्तोषजनक  कायं-निष्पादन
 भौर  (3)  अनिश्चित  तथा  अपर्याप्त  वर्षा  की  परिस्थितियां  होने  क ेकारण  जल-क्द्युत  जलाशयों  का
 कम  प्रत्येक  कारण  के  फलस्वरूप  होने  वाली  विद्युत  की  कमी  का  अलग-अलग
 निर्धारण  करना  व्यवहार्य  नहीं  है  ।

 हरियाणा  में  डाक-घरों  का  दर्जा  बढ़ाना

 388.  भ्री  चिरन्जों  लाल  शर्मा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वर्ष  हरियाणा  में  कितने  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाया  गया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दर्जा  बढ़ाए  जाने  के  बावजूद  इनमें  से  अनेक  डाकघरों  में  तार  करने
 की  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  और

 यदि  हां  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?  ,

 मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :  वर्ष  1985  के  दोरान

 हरियाणा  में  किसी  डाकघर  का  दर्जा  नहीं  बढ़ाया  गया  ।

 ओर  बढ़ाए  जानेਂ  से  आशय  किसी  अतिरिक्त  विभागीय  डाकधर  का
 विभागीय  डाकधर  के  बतोर  या  विभागीय  उप  डाकघर  का  प्रधान  डाकघर  के  बतौर  दर्जा  बढ़ाना
 दर्जा  बढ़ाने  को  मंजूरी  कार्यभार  अनुमानित  घाटा  ओर  अन्य  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखकर  दो  जातो  है  ।
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 यह  जरूरी  नहीं  है  कि  दर्जा  बढ़ाने  के समय  तार  सुविधाएं  भी  जरूर  प्रदान-की  डाकघरों  में  तार

 सुविधाएं  प्रदान  करने  के लिए  अलग  मानदण्ड  हैं  जो  दर्जा  बढ़ाने  के  मामकों  में  शामिल  नहीं  है  ।

 हरिश्राणा  में  दूरसंचार  प्रभालो  का  विकास

 389.  श्री  चिरन्‍्जी  लाल  शर्मा  :  क्यासंचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हरियाणा  में  दूर-संचार  प्रणाली  के  विकास  हेतु  आगामी  वर्ष  एवं  सातवों  पंचवर्षीय
 योजना  अवधि  के  दौरान  क्या  प्रस्ताव  ओर

 उपर्युक्त  के  लिए  कुल  कितना  परिव्यय  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जानकारी  संलग्न  विवरण  में
 दी  गई

 1986-86  के  लिए  8.2  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  रखा  गया

 सातवीं  योजना  के  परिव्यय  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 1986-87  के  दोरान  हरियाणा  में  संचार  प्रणाली  के  विकास  के  लिए  प्रस्ताव

 निम्नलिखित  प्रणालियां  चालू  करने  की  योजना  है  बशर्तें  कि  उपस्कर  उपलब्ध  हो  सके  :

 1.  लाइनों  का  विस्तार--कंटेनराइज्ड  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  ।

 लाइनों  का  विस्तार

 लाइनों  का  विस्तार-एम०  ए०  एक्सचेंज  ।

 हिसार

 (&)  यमुनानगर  +>वही--

 लाइतों  का  विस्तार-एम०  ए०  एक्सचेंज  ।

 सोनीपत

 भिवानी  +>वही--

 रिवाड़ी

 जींद

 (2)  लाइतों  का  विस्तार--सी०  वी०  एम०  एक्सचेंज  ।

 (5)  गोहाना

 नास्तोल
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 2.  8  नये  एम०  ए०  एक्सचेंज  खोलने  का  भी  प्रस्ताव

 3.  72  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  खोलने  का  प्रस्ताव

 4.  इन  स्थानों  पर  एम०  ए०  आर०  आर०  प्रणालो  का  प्रस्ताव  है  :

 कैथल  स्टेशन

 कुरुक्षेत्र  --
 6  स्टेशन

 5.  (1)  पानीपत  में  20  लाइनों  वाले  केबिनेट  किस्म  के  टेलेक्स  एक्सचेंज  के  बदले  50

 लाइनों  वाले  मेन  एक्सचेंज  की  स्थापना  ।

 (2)  यमृनानगर  टेलेक्स  एक्सचेंज  का  20  लाइनों  में  विस्तार  ।

 (3)  अम्बाला  टेलेक्स  एक्सचेंज  का  20  लाइनों  में  विस्तार  ।

 6.  मिम्मलिखिल  करियर  प्रणालो  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 (1)  रोहतक-हांसी

 (2)  जाखल-टोहाना

 (3)  कंथल-निरवाना

 (4)  जींद-कंथल

 (5)

 (6)  अम्बाला-कंथल

 (7)  करनाल-इन्द्री

 (8)  जींद-उचाना

 (9)  कालांवाली-सिरसा

 7.  अम्बाला  चण्डीगढ़-शिमला  वाइड  बेंड  माइक्रोवेव  प्रणाली  चालू  करना  ।

 8.  सातवों  योजना  के  लिए  विकास  प्रस्ताव  ।

 हरियाणा  में  दूरसंचार  प्रणाली  के विकास  के  लिए  विस्तृत  योजनाएं  तैयार  की  जा  रही  हैं  ।
 फिर  भी  कुछ  प्रस्तावित  योजनाएं  इस  प्रकार

 गुड़गांव  में  6000  लाइनों  बाले  वी  को  स्थापना  ।

 कुरुक्षेत्र  और  नारनौल  के  लिए  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  डायलिंग  का  प्रस्ताव  है  ।

 रोहतक  एक्सचेंजों  का  1500  लाइनों  में  विस्तार  ।

 यमुनानगर  एक्सचेंज  का  2100  लाइनों  में  विस्तार  ।

 930  कि०  मी०  कोएक्सिअल  प्रणाली  का  विकास  ।

 151



 लिखित  उत्तर  25  1986

 दिल्ली-गुड़गांव  और  दिल्ली-रिवाड़ी  के  बीच  मौजूदा  माइक्रोवेव
 प्रणाली  के  बदले  डिजिटल  माइक्रोवेव  स्थापित  करना  ।

 अम्बाला  को  वाइड  बेंड  माइक्रोवेव  प्रणाली  द्वारा  लुधियाना  के  साथ  जोड़ना  ।

 नए  सोमेंट  संयंत्रों  का  स्थान  ओर  क्षमता

 390.  भ्रो  थिरन्जी  लाल  शर्मा  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  के  दौरान  नए  सीमेंट  कारखाने  कहां-कहां  खोले  गए  और  उनकी  क्षमता

 कितनी  ओर

 ()  वर्ष  1986  के  दौरान  सीमेंट  संयंत्र  कहां-कहां  स्थापित  किए  जाएंगे  और  उनकी  क्षमता
 कितनी  होगी  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  नए
 सीमेंट  के  कारखाने  बड़े  ओर  मिनी  सीमेंट  दोनों  जो  1985  में  स्थापित  किए  गए  से
 संबंधित  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  1  में  दिए  गए  जिन  एककों  में  1986  में  उत्पादन  के  शुरू  होने  की
 सम्भावना  उनके  ब्योरे  संलग्न  विवरण  2  में  दिए  गए  हैं  ।

 *ै

 विवरण  1

 1895  के  दोराम  स्थापित  किए  गए  नए  सीमेंट  के  कारखानों  को  सूची

 ऋण्सं०  एकक  का  नाम  कारखाने  का  क्षमता  मी  ०  टन
 स्थापना  स्थल

 1  2  3  4

 1.  मेससं  श्रीराम  सीमेंट  लि०  जिला  बनासकंठा  66,000

 गुजरात

 2.  मंससे  कालिगा  लि०  जिला  सुन्दगढ़  29,700
 उड़ीसा

 3.  हेमादरी  सीमेंट  लि०  जिला  66,000
 आन्प्र  प्रदेश

 4.  में»  कल्याण  सुन्दरम  जिला  66,000

 सीमेंट  इण्डस्ट्रीज  राजस्थान

 5.  मे०  स्वदेशी  लि०  जिला  जयपुर  66,000
 राजस्थान
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 2

 23.

 24.

 «  में०  कर्नाटव

 .  मैं०  पंचमहल  सीमेंट  कं०  लि०

 मैं०  श्री  सीमेंट  लि०

 .  में०  सागर  सीमेंट  लि०

 .  में०  विक्रम  सीमेंट

 .  मैं०  टैक्समेको  कं०

 मे०  धार  सीमेंट  लि०

 .  में०  कर्नाटक  सीमेंट  लि०

 .  में०  राधाकिशन  सीमेंट्स

 «  मैं०  अलगप्पा  सीमेंट

 -  में०  वीनस  सीमेंट्स  लि०

 में०  वाखू्वदत्ता  सीमेंट्स
 -  मैं०  जानलघु  सीमेंट  उद्योग  लि०

 .  में०  कामदार  सीमेंट  लि०

 -  मे०  गुजरात  हिमालय  सीमेंट्स  लि०

 .  में०  तान-इण्डिया  वाटले

 सीमेंट्स  लि०

 .  मैं०  सुविधा  सीमेंन्ट्स

 रल्स  एण्ड  मेन्य ू०
 कम्पनी  लिमिटेड
 मे०  पटेल  एण्ड  लक्का  सीमेंट

 में०  अजमेर  सीमेंट्स  लि०

 3

 जिला  ऊंचामहल

 गुजरात

 ब्यावर
 राजस्थान

 जिला  नालगोंडा

 जिला  मंदसौर

 जिला  कुइडपाह

 जिला  धार

 जिला  गुलबर्ग

 जिला  बनासकंठा

 गुजरात
 जिला  त्रिची

 )

 जिला  देहरादुन  (3०
 :

 जिला  गुलबर्गा
 जिला  सीकर  .

 जिला  जूनागढ़

 जिला  जूनागढ़

 जिला  सेलम

 जिला  धार

 जिला  चित्रदुर्गा

 जिला  कच्छ

 जिला  जूनागढ़

 लिखित  उत्तर

 66,000

 6,00,000

 66,000

 5,00,000

 5,00,000

 66,000

 66,000

 66,000

 36,000

 14,400  0

 5,00,000

 33,000

 66,000

 50,000.

 33,000

 33,000

 66,000

 30,000

 -453
 ५
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 विवरण  2

 वर्ष  1986  के  दोरान  फलोभूत  होने  वालो  अतिरिक्त  सोमेंट  क्षमता

 ऋल्सं०  एकक  का  नाम  कारखाने  का  क्षमता
 स्थापना  स्थल

 1.  रेमण्ड  सोमेंट  जिला  बिलासपुर  5,00,000

 2.  बिरला  सीमेंट  वकंस  जिला  चित्तौड़गढ़  5,00,000

 3-  गुजरात  अंबूजा  सीमेंट  जिला  अमरेली  7,00,000

 4.  माणिकगढ़  सीमेंट  जिला  चन्द्रपुर  10,00,000

 5.  प्रियदर्शिनी  सी  मेंन्ट्स  जिला  नालगोंडा  4,00,000

 6.  विक्रम  सीमेंट  जिला  मन्दसोर  5,00,000

 1.  सी०  सी०  आई०  जिला  रंगारेड्डी  प्रदेश )  10,00,000

 8.  मोदी  सीमेंट  जिला  बिलासपुर  9,00,000

 9.  रासो  सीमेंट  जिला  नालगोंडा  8,00,000

 10.  गंगा  सीमेंट  जिला  चन्द्रपुर  66,000

 11.  अभिषेक  सीमेंट  जिला  दमोह  66,000

 12.  भारत  फूड  इंडिया  लि०  जिला  सिद्धी  66,000

 हरियाणा  के  जिला  मुख्यालय  को  सीधी  डायल  सेवा  प्र  णालो  द्वारा  जोड़ना

 391.  थी  चिरंजो  लाल  दरर्मा  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हरियाणा  के  कितने  जिला  मुख्यालय  इस  समय  राष्ट्रीय  नेट  वर्क  में  सीधी  डायल  सेबा
 प्रणाली  द्वारा  नहीं  जुड़े  हुये  हैं  ;

 क्या  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  हरियाणा  के  सभी  जिला  मुख्यालयों  को
 सीधी  डायल  सेवा  प्रणाली  द्वारा  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 *  संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  राम  निवास  :  कुरुक्षेत्र  और
 नौल  हरियाणा  के  12  में  से  इन  तीन  जिला  मुख्तालयों  को  फिलहाल  राष्ट्रीय  नेटवर्क  में
 एस०  टी०  डी०  के  साथ  नहीं  जोड़ा  गया

 हि
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 जिद  में  एम०  ए०  किस्म  का  एक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  है  जबकि  कुरुक्षेत्र
 ओर  नारनोल  में  मेनुअल  किस्म  के  एक्सचेंज  है  ।  मंनुअल  एक्सचेंजों  को  आटोमेंटिक  बनाने  तथा
 विश्वसनीय  संचारण  माध्यम  प्रदान  करने  के  बाद  जिद  ओर  कुरुक्षेत्र  को  अम्बारा  ट्रक  आटोमेटिक
 एक्सचेंज  के  साथ  ओर  नारनोल  को  दिल्ली  ट्रक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  के  साथ  जोड़कर  एस०  टी०
 डी०  प्रदान  किए  जाने  की  योजना

 बिहार  में  बड़े  उद्योग  स्थापित  करना

 392.  प्रो०  चर  भानु  देवो  :  क्‍या  उच्चोग  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  में  कोई  बड़ा
 उद्योग  स्थापति  नहीं  किया

 क्‍या  यह  भो  सच  है  कि  वहां  पर  गर  सरकारी  क्षेत्र  में  भी कोई  बड़ा  उद्योग  स्थापति

 नहीं  किया  गया  और  *

 यदि  हां  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  जी  नहीं  ।
 और  अधिनियम  के  अधोन  वर्ष  1983  से  1985  के  दोरान  बिहार  के  लिए  कुल

 75  ओद्योगिक  लाइसेंस  मंजूर  किये  गये  औद्योगिक  लाइसेंलों  का  क्षेत्रवार  ब्यौरा  निम्नलिखित

 है  --

 क्षेत्र  जारी  किए  गए  ओद्योगिक  लाइसेंस

 1.  केन्द्र  सरकार  के  उपक्रम  3  जारी  रखने  के  2

 लाइसेंसों

 2.  राज्य  सरकार  के  उपक्रम  3

 आई०  डी०  पती०

 3.  निजी  उपक्रम  69  जारी  रखने  के  53
 लाइसेंसों  ह

 कुल  75  जारी  रखने  के  55
 लाइसेंसों विनशनेननननननन-«त+++3+-म

 आरंभ  में  ओद्योगिक  लाइस स  2  वर्ष  को  वेघता  अवधि  के  लिए  जारो  किया  जाता  है  ओर
 आशा  की  जाती  है  कि  इस  अवधि  के  भीतर  उद्यमी  उत्पादन  आरंभ  कर  किन्तु  पर्याप्त  रूपसे
 न्यायसंगत  होने  पर  संबंधों  प्रशासनिक  संत्रालय  द्वारा  2  वर्ष  की  आरंभिक  वेधता  अवधि  को  आगे
 बढ़ाया  जा  सकता  किसी  औद्योगिक  परियोजना  को  फलीभूत  होने  में  सामान्यतया  लगभग  3  से  4
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 वर्ष  तक  समय  लगता  है  किन्तु  पनपने  को  व्रास्तविक  अवधि  विभिन्‍न  परियोजनाओं  में  भिन्न-भिन्न

 है  ।

 इस्फाल  में  गोहाटो  उच्च  न्यायालय  की  न्याधपीठ  के  लिए  भवन  का  निर्माण

 393.  श्री  एन०  टोम्बोी  सिह  :  क्या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इम्फाल  में  गौहाटी  उच्च  न्यायालय  की  न्यायपीठ  के  लिए  भवन  विर्माण  में  कोई
 प्रगति  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  से

 गोहाटी  उच्च  न्यायालय  के  रजिस्ट्रार  से  प्राप्त  जानकारी  में  कहा  गया  है  कि  इम्फाल  न्यायपीठ  के  लिए
 उच्च  न्यायालय  भवन  के  सन्निर्माण  के  संबंध  में  मणिपुर  सरकार  ने  भूमि-अर्जेन  अधिनियम  के  अधीन
 आवश्यक  सुचना  जारी  कर  दो  है  ओर  इस  विषय  में  कारंवाई  कौ  जा  रही  आशा  है  कि
 अज्जंन  काय  शीघ्र  ही  पूरा  कर  लिया  जाएगा  ।

 स्ववेशोी  अखबारी  कागज  के  मुल्मों  में  बढ़ि

 394.  थी  इन्द्र  जोत  गु  त  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  स्वदेशी  अखबारी  कागज  के  मूल्य  31  दिसंवर  1985  से  लगभग
 1000  रुपये  से  1600  रुपये  प्रति  टन  तक  बढ़ा  दिए  गए

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  उसके  कया  कारण

 कक  यह  भो  सच  है  कि  इस  बारे  में  अखबार  उद्योग  से  सलाह  नहीं  ली  भयी  ओर

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 भओोश्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  हर  और
 गिक  लागत  तथा  मुल्य  ब्यूरो  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  आधार  केन्द्र  सरकार  ने  31-12-1985  85
 से  नीचे  दर्शायी  गई  सीमा  तक  स्वदेशी  अखबारी  कागज  उत्पादकों  को  अपने  बिक्री  मूल्य  बढ़ाने  को
 अनुमति  दे  दी  है  :--

 उत्पादक  का  नाम  वृद्धि  की  अनुमति

 (1)  नेशनल  न्यूजप्रिट  एण्ड  पेपर  मिल्स  "1860  रु०  प्रति  मी०  टन

 (2)  मैसूर  पेपर  मिल्स  960  र०  प्रति  मी०  टन

 (3)  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिट  लिमिटेड  960  र०  श्रति  मी०  टन

 (4)  तमिलनाइ  न्‍्यूजपधिट  एण्ड  पेपर  लिमिटेड  960  ०  प्रति  मी०  टन
 ाशुआखइकदुइक्‍ऋफखआ्ए् ्  य  य  थयथयधथ:िाभणयप:थपभ्े+-
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 और  ओद्योगिक  लागत  ओर  मुल्य  ब्यूरो  द्वारा  अपनी  सिफारिशों  को  अन्तिम  रूप

 देते  समय  स्वदेशी  अखबारी  कागज  के  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  आई०  ई०  एन०  एस०  के  बिचारों  को

 ध्यान  में  रखा  गया  है  ।  हि

 आवासोय  क्षेत्रों  के  निकट  एल०  पी  ०  जो०  सिलेण्डर  भरने  के  संयत्रों  को
 स्थापना  के  विरुद्ध  को  गई  कार्यवाही

 395.  थरो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  दो  वर्ष  पूर्व  जोधपुर  में  आवासीय  कालोनियों  क ेनिकट  एल०  पी०  जी०  सिलेण्डर

 भरने  के  एक  संयत्र  को  स्थापना  की  गई

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इसके  निर्माण  के  समय  आवासीय  क्षेत्र  के  निकट  संयंत्र  की

 स्थापद्या  करने  के  विरुद्ध  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 निवासियों  द्वारा  विरोध  करने  ओर  इस  वचनबद्धता  की  आवासीय  क्षेत्रों  क ेनिकट  एल०
 पी०  जी०  संयंत्र  स्थापित  नहीं  किए  जाने  के  संदर्भ  में  क्या  कार्यवाही  को  गई

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  फे  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :  से

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  ने  1984  में  जोधपुर  में  एक  एल०  पी०  जी०
 लिग  प्लांट  आरम्भ  किया  है  ।  यह  संयंत्र  एक  औद्योगिक  क्षेत्र  में  था  जो  स्थानीय  प्राधिकारियों  द्वार
 एल०  पी०  जी०  सहित  पेट्रोलियम  प्रतिष्ठ'पनों  के  लिए  निर्धारित  किया  गया  संयंत्र  को  चाल
 करने  से  पहले  कारपोरेशन  ने  संबंधित  नियमों  और  विनियमों  के  अन्त्गंत  आवश्यक  अनुमति  ले  लो
 थी  जिसमें  मुख्य  विस्फोटक  नियंत्रक  से  लाइसेंस  प्राप्त  करना  भी  शामिल  यथा  पूर्व  स्थिति  बनाए
 रखने  के  लिए  जोधपुर  के  मुनसिफ  मजिस्ट्रंट  के  31-7-8 5  के  आदेश  से  संयंत्र  में  बाकी  सुविधाओं  को
 लगाने  का  काम  रोक  दिया  गया  ।

 कोयले  के  मूल्यों  में  वृद्धि  क ेकारण  उद्योगों  में  कम  लागत  को  अर्थ  व्यक्स्था

 का  संभव  ते  होना

 396.  भरी  क०  रामचम्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कोयले  के  मूल्य  में  वृद्धि  क ेकारण  उद्योग  में  कम  लागत  कीं  अर्थ
 व्यवस्था  प्राप्त  नहीं  कर

 क्‍या  इसके  परिणामस्वरूप  औद्योगिक  उत्पादों  की  लागत  और

 क्‍या  उसके  परिणाणस्वरूप  होने  वाली  मुद्रास्फीति  का  देश  को  अर्थव्यवस्था  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ेगा  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  बसनन्‍्त  :  से  कोयले  की  कोमतों  में  संशोधन  करते  समय

 157.



 लिबिंत  उंत्तरे  25  1986

 विभिन्‍न  उपभोक्ता  क्षेत्रों  पर  एवं  देश  को  अर्थ-व्यवस्था  पर  समग्र  रूप  से  इसके  प्रभांव  को  भी  ध्यान  में

 रखा  गया  था  ।

 कोयले  की  कोमतों  में  संशोधन  के  फलस्वरू  प  तीन  मुख्य  उपभोक्ता  क्षेत्रों  अर्थात

 इस्पात  एवं  रेलवे  की  एक  पूरे  वर्ष  में  उत्पादन/कार्य  संचालन  लागत  पर  प्रभाव  का  अनुमान  क्रमशः
 लगभग  3  2.83  प्रतिशत  एवं  0.9  प्रतिशत  लगाया  समस्त  रूप  में  पुरी  अर्थव्यवस्था
 पर  इसके  प्रभाव  का  अनुमान  लगभग  0.6  प्रतिशत

 सातवों  योजनावधि  के  दोरान  दूरसंचार  योजनाएं

 397.  क्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्या  संचार  मंत्री  यद्द  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरसंचार  विभाग  की  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  लगभग  11  लाख  सीधो
 टेलीफोन  एक्सचेंज  लाइनें  और  लगभग  9000  कि०  मी०  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  जोड़ने
 की  योजना

 आन्ध्र  प्रदेश  को कितना  कोटा  आबंटित  किया  गया  और

 सातवीं  योजना  के  दोरान  आन्ध्न  प्रदेश  में  कितनी  टेलीफोन  एक्सचेंज  लाइनें  और  कितने
 किलोमीटर  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  जोड़े  जायेंगे  ?

 सचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  जी  हां  |  सातवीं  योजना  में
 रसंचार  विभाग  ने  लगभग  11  लाख  सीधी  टेलीफोन  लाइनें  और  लगभग  9000  लम्बी  दूरी  के

 सावंजनिक  टेलीफोन  जोड़ने  की  योजना  बनाई

 और  सातवों  योजना  में  आंध्र  प्रदेश  मे ंलगभग  0,763  लाख  सीधी  एक्सचेंज
 लाइनें  तथा  लगभग  200  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  प्रदान  करने  को  योजना

 एम०  आर०  टो०  पी०  ओर  फेरा  अधिनियमों  के  अंतर्गत  आने  वालो

 कंपनियों  को  दो  गई  छूट

 398.  श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :
 भरी  सुरेश  कुरूप  :

 क्या  उद्योग  पंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ३

 क्या  यह  सच  है  कि  ओद्योगिक  लाइसेंस  नीति  को  उदार  बनाये  जाने  के  बाद  सरकार  ने
 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्याप।रिक  व्यवहार  अधिनियम  ओर  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम
 के  अन्तगंत  आने  वाली  कंपनियों  को  अनेक  छूट  प्रदान  की

 यदि  हां  तो  वे  छूट  क्या

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  लाइसेंस  नीति  को  व्यथित  रूप  में  युक्तियुकत  बनाकर  कम  से
 कम  22  उद्योगों  को  लाइसेंसमुक्त  कर  दिया  गया  है  और  उनके  द्वारा  अनिवायं  रूप  से  निर्यात  की
 जाने  वाली  उत्पादन  की  मात्रा  काफो  कम  कर  दी  गई  और
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 *
 क्‍या  इसका  भारतोय  अथंव्यवस्था  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 ह

 आधोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  उत्पादन

 बढ़ाने  और  आधुनिक  तकनीलोजी  को  अंगीकार  करने  की  आवश्यकता  के  संदर्भ  काफी

 निवेश  करना  और  क्षमता  उपयोग  को  बढ़ाना  निहित  सरकार  ने  ओद्योगिक  लाहसें  सीकरण  नीति
 प्रक्रिया  का  हाल  ही  में  उदारीकरण  किया  एम०  आर०  टी०  पी०/“फेरा”  कंपनियों  के

 संदर्भ  में  दी  गई  रियायतों  में  निम्नलिखित  सम्मिलित  हैं  :

 (7)  एम०  आर०  टी०  पी०  कंपनी  के  रूप  में  मान्यता  प्राप्त  करने  के  लिए  स्थिर

 त्तियों  की  सीमा  20  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  100  करोड़  रुपये  कर  दी  गई  है  ।

 (1)  कुछ  शर्तें  पूरी  होने  पर  एम०  आर०  टी०  पी०  कंपनियों  द्वारा  27  विनिदिष्ट  उद्योगों

 की  स्थापना  करने  के  प्रस्तावों  को एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 अधिनियम  को  घारा  21  और  22  से  मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।

 अन्यों  क ेसाथ  एम०  आर०  टी०  पी०/फेरा  कम्पनियों  द्वारा  भागीदारी  के  लिए  अनुमत
 उद्योगों  की  सूची  जिसे  उद्योगों  के  नाम  से  जाना  जाता  में  संशोधन
 किया  गया  है  ।

 ह

 (९)  छेन्द्रीय  रूप  से  घोषित  श्रेणी  तथा  जिलों  और  श्रेणी  जिलों  में  एम०
 आर०  टी०  पी०/फैरा  कंपनियों  द्वारा  से  भिन्‍न  उद्योगों  की  स्थापना  के

 लिए  50%  और  30%  निर्यात  सम्बन्धी  शर्तों  को  घटाकर  25%  तथा  शून्य
 कर  दिया  गया  दि

 उपर्युक्त  (11)  में  उल्लिखित  27  उद्योगों  में  से  23  उद्योगों  को  उद्योग  एवं
 अधिनियम  1951  के  अधीन  औद्योगिक  लाइसेंसीकरण  से  मुक्त  कर  दिया

 गया  भले  ही  इसके  प्रस्ताव  एम०  आर०  टी०  पी०  कंपदियों  से  प्राप्त  हों  किन्तु
 ओद्योगिक  उपक्रम  केन्द्र  सरकार  द्वारा  घोषित  किसी  पिछड़े  क्षेत्र  में  स्थित  होना
 चाहिए  ।  फिर  भी  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अधीन  अनुमति  प्राप्त  करने

 की  विद्यमान  प्रक्रिया  फैरा  कम्पनियों  के  लिए  जारी  रहेगी  ।

 इस  संदर्भ  में  जारी  किए  गए  प्रेंस  नोट  सं०  32  और  35  (1985  तथा  सं०  6  (1986
 की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  को  भेजी  जा  चुकी  हैं  ।

 नहीं  ।

 विद्यत  संबंधी  भारत-सोवियत  कार्यकारों  दल  को  बेठक

 कि

 400.  भो  यशवन्तराव  गड़ाख्व  पाटिल  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विद्युत  संबंधी  भारत-सोवियत  कार्यक/री  दल  की  एक  बैठक  1985  में
 हुई  थी  ;

 यदि  तो  चर्चा  के  क्या  परिणाम

 क्‍या  सातवीं  योजना  के  दौरान  सोवियत  सहायता  से  विद्युत  क्षमता  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विद्व्‌  त  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहम्भद  :  हां  ।

 (a)  बैठक  में  कार्यकारी  दल  ने  विद्यूत  के  क्षेत्र  में  दोनों  देशों  में  बीच  सहयोग  के  कार्यक्रम  के
 क्रियान्वयन  में  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  की  थी  जिसमें  मोटे  तोर  पर  निम्नलिखित  बातें  शामिल
 थीं  :--

 (1)  विन्ध्याचल  ताप  विद्युत  केन्द्र  तथा  सम्बद्ध  पारेषण  लाइनों  का

 (2)  कहलगांव  ताप  विद्युत  केन्द्र  का  निर्माण  ;

 (3)  भारत  के  विद्युत  केद्दों  में  प्रतिष्शापित  सोवियत  डिजाइन  के  विद्युत  उपस्करों  का

 मनुरक्षण  औौर  तथा

 (4)  जल  विद्युत  तथा  विद्युत  प्रणालियों  के  क्षेत्र  में  भारतीय  विशेषज्ञों  को  यू०  एस०  एस०
 आर*  में  प्रशिक्षण  ।

 नई  ताप  विद्युत  तथा  जल  परियोजनाओं  के  लिए  सोवियत  सहयोग  की  संभाव्यताओं  पर  भी
 बेठक  में  विचार  किया  गया

 और  सोवियत  सहायता  से  क्रियान्वित  किए  जा  रहे  विन्ध्याचल  ताप  विद्युत  केन्द्र

 (6X  210  को  सातवीं  योजनावधि  में  चालू  किए  जाने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 कहलगांव  ताप  विद्युत  परियोजना  भी  सातवीं  योजना  के  दौरान  सोवियत  सहायता  से  शुरू  की
 -

 -

 कनाडा  को  सहायता  से  राजमहल  कोल  साइन्स  का  विकास

 401.  थरो  बश्चवन्तराव  गड़ाल  पाटिल  :  कया  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  को  कूंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दोरे  पर  आए  कनाडा  के  दल  ने  अभी  हाल  ही  में  फरक्का  और  कहलगांव  उच्च
 तापीय  बिजली  घरों  से  जुड़ी  राजमहल  कोल  माइन्स  क॑  विकास  में  सहायता  देने  की  पेशकश
 को

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  कया  निर्णय  किया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  मेसमं  मेट  कनाड़ा  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ  है  जो  राजमहल  ओपेनकास्ट  परियोजना  का  विकास  करके  उसकी  क्षमता  की  कायं-निष्पादन
 गारन्टी  आधार  पर  वर्ष  1991  तक  10  मिलियन  टन  प्रतिवर्ष  तक  बढ़ा  देने  के  संबंध  में  है  ।

 यह  एक  पैकेज  प्रस्ताव  है  जिसमें  निम्नलिखित  बातें  सम्मिलित  हैं  :---

 (1)  परामर्शी  सेवाएं

 तकनीकी  सेवाएं
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 —_—__-- | ए  जजगग््््एफा  क्र
 एाएयण  आअइअशण४थ/अफे/---्छष(तसाय+मत+े5........

 कनाडा  के  ऋण  से  उपकरणों  की  कनाड़ा  से  वित्तीय  सहायना  का  एक
 चारिक  प्रस्ताव  प्राप्त  हो  गया

 (1९)  सामग्री  निबारक  अनुरक्षण  एवं  स्वचालित  टृक  प्रेषण के  क्षेत्र  में  चुनींदा
 वेयर  कम्प्यूटरों  की  सप्लाई  और  स्थापना  ।

 (५)  इलेक्ट्रानिकीकरण  द्वारा  सम्पूर्ण  खान  प्रबंध  ।

 प्रस्ताव  की  जांच  हो  रही  है  ।

 त्रिपुरा  में  तेल  तथा  गंस  के  भंडार

 402.  भ्रो  आनंद  सिह  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मत्रो  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे

 क्या  त्रिपुरा  में  तेल  तथा  गैस  के  पाये  गये  नवीनतम  भण्डारों  से  इस  बात  का  पता  चलता
 है  कि  इस  क्षेत्र  में  तेल  तथा  गैस  के  भण्डारों  की  अच्छी  संभावनाएं

 यदि  तो  त्रिपुरा  में  तेल  तथा  गंस  के  अब  तक  पाये  गये  भण्डारों  का  ब्यौरा  क्या  है
 और  इन  भण्डारों  के  बारे  में  सरकार  का  अनुमान  कया  और

 इन  स्रोतों  के  उपयोग  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  और

 त्रिपुरा  में  गोजलिया  तथा  रोखिया  में  गैस  मिली  1.1.85  को  त्रिपुरा  में  प्राप्त

 कुल  गैस  का  भूमिगत  भण्डार  लगभग  5738  मिलियन  घन  मीटर  का  इस  क्षेत्र  में  हाइड्रोकार्बन
 मिलने  की  भी  पूरी  सम्भावना  है  ।

 गोजलिया  तथा  रोखिया  से  निकलने  वालो  गैस  का  अभी  मूल्यांकन  किया  जा  रहा

 बारामुरा  से  निकलने  वाली  गैस  को  त्रिपुरा  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  सप्लाई  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 राजनोतिक  सामाजिक  ओर  धार्मिक  संगठनों  द्वारा  प्राप्त  संदान

 403.  श्री  आनंद  सिह  :  क्या  बिधि  सौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  निर्णय  लिया  है  कि  सभी  राजनीतिक
 दलों  तथा  सामाजिक  और  धामिक  संगठनों  को  देश  में  और  विदेश  के  स्रोतों  से  संदान  के  रूप  में  या
 अन्यथा  उन्हें  प्राप्त  घन  के  लिए  जवाबदार  ठहराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 इसके  अनुसरण  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाए  जाने  का  भ्रस्ताव  है  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच  ०  आर०  :  से
 राजनैतिक  विदेशों  क ेसामाजिक  और  घाभिक  संगठनों  से  प्राप्त  धन  विदेशी  मुद्रा

 1976  के  उपबंधों  द्वारा  शासित  होता  इस  अधिनियम  को  गृह  मंत्रालय  द्वारा  प्रशासित
 किया  जाता  है  ।

 ऐसा  कोई  अकेला  अभिकरण  या  विनियमनकारी  नही  है  जो  देश  के  भीतरी  ख्रोतों  से
 सभी  संदानों  को  स्वीकार  करने  या  उन्हे  उपयोग  में  लाने  को  शासित  करता

 ह
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 ७339...  तन  न-न-न-न-न-न-नननकनन  SRA  राक्षि वसूल करने में  का

 बक्‍तया  राक्षि  वसूल  करने  में  सरकररो  क्षेत्र  को  सहाधथता

 404.  श्री  एस०  एम०  गुरड्डी  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  अनेक  पेट्रोलियम  एककों  के  केन्द्रीय  सरकार  के
 ओषधालयों  तथा  राज्य  सरकारों  को  सप्लाई  किये  गये  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  बिलों  को

 बहुत  बड़ी  राशि  बकाया  पड़ो

 सरकारी  क्षेत्र  के  एक  एकक  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  क ेएक  अन्य  एकक
 को  देय  बकाया  राशि  का  नियमित  रूप  से  भुगतान-न  किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  का  बकाया  राशि  वसूल  करने  में  सरकारी  क्षेत्र  के  इन  एककों  की

 सहायता  करने  के  लिये  कोई  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  शेशर  :  से

 इस  मन्त्रालय  के  प्रशासनिक  नियन्त्रण  के  साबंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  कोई  भी  बिल  केन्द्रीय
 सरकार  के  अस्पतालों  तथा  ओऔषधालयों  में  बकाया  नहीं  है  ।  राज्य  सरकारों  से  बकाया  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  वे  बिल  बकाया  हैं  जो  राज्य  सड़क  परिवहन  निग्रमों  तथा  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  पास

 हैं  ।  बकाया  अदायगी  का  कारण  मुख्यतः  विवादग्रस्त  दावे  या  घन  की  कमी  मन्त्रालय  बकाया
 रकमों  के  शीघ्र-मिपटान  के  लिए  पहले  से  ही  कार्यवाही  कर  रहा  है  तथा  शीघ्र  ही  इस  मामले  को  राज्य
 सरकारों  के  साथ  उच्चतम.स्तर  पर  उठाया  जाएगा  ।

 कर्नाटक  में  सुपर  तापीय  परियोजना  को  नियन्त्रण  में  लेने  का  प्रस्ताव

 405.  श्री  थो०  एस»  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिजली  की  गम्भीर  कमी  पर  काबू  पाने  के  लिये  कर्नाटक  में  2000  मेगावपट  फ्री

 सुपर  तापीय  परियोजक  क्ते  में  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  समक्ष  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  यह  देखने  का  विचार  है  कि  इसे  तत्काल  अपने  नियन्जग
 में  ले  लिया  जाये  क्‍योंकि  केन्द्रीय  सरकार  ने  कर्नाटक  में  अब  तक  किसी  तापीय  परियोजना  के  लिंये
 घनराशि  नहीं  दी  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहम्मद  :  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 विचाराधीन  नहों  है  ।

 कर्नाटक  इस  समग्र  क्रियान्वित  की  जा  रही  विद्युत  परियोजनाओं  से  मिलने  वाले
 लाभों  के  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  कर्नाटक  राज्य  को  राष्ट्रीय  ताप  विद्यूत  निगम  के

 गुण्डम  सुपर  त्ताप  विद्युत  नेवेली  दूसरा  माइन-कट  ताप  विद्यूत  केन्द्र  और  कलपक्कम  परमाणु
 विद्युत  केन्द्र  से  हिस्सा  आंबंटित  किया  गया  है  ।

 साधवनगर  ओर  हाइ-प्राउन्ड्स  डाकधघरों  को  पुनः  खोला  जाना

 406.  थी  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  प्रधान  बंगलौर  के  अस्थाई  रूप  से  हाइ  ग्राउन्ड्स  में  स्थित  होने  क ेकारण
 माघवनगर  ओर  हाइ  ग्राउन्ड्स  डाकधरों  को  बन्द  कर  दिया  गया

 नजजज-+न+त+++

 क्या  प्रधान  डाकधर  अब  अपने  नए  भवन  में  स्थानान्तरित  हो  गया

 यदि  तो  क्या  सैरंकार  का  विचार  माघवनगर  ओर ं  हाई  ग्राउन्ड्स  के  डाकघरों  को
 पुनः  खोलना  है  क्योंकि  इन  बड़े  आवासीय  ओर  ब्यापारिक  क्षेत्रों  में  कोई  भी  डाकघर  नहीं
 ओऔर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  माघवनगर  डाकधर  एक  निजी
 इमारत  में  कार्य  कर  रहा  था  जिसे  महाप्रबन्धक  टेलीफोन  ने  किराए  पर  ले  रखा  इस  इमारत  को
 खाली  करके  उसके  मालिक  को  लौटाया  जाना  इसलिए  1-3-1984  से  इसे  बन्द  कर  दियां  गया
 तथा  ज़िसेंट  रोड  पर  स्थित  पूर्ण  प्रसाद  भवन  में  डाकधघर  ले  जाए  जाने  की  बजाय  जी०  पी०  ओ०  में
 उसके  काउण्टर  शामिल  कर  दिए  गए  ।  जहां  तक  हाईग्रा उण्ड  डाकधर  का  सम्बन्ध  जिस  इमारत  में

 यह  डाकघर  कार्य  कर  रहा  था  वह  सुरक्षित  नहीं  थी  तथा  किराये  पर  दूसरी  उपयुक्त  इमारत  उपलब्ध
 नहीं  थी  ।  इस  डाकधर  को  1-10-1983  से  बन्द  कर  दिया  गया  ।  इन  दोनों  डाकघरों  के  बारे  में
 निर्णय  लेते  समय  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  गया  था  कि  इन  दोनों  स्थानों  पर  चार  अन्य  डाकघरों

 लेजिसलेचर  होम  तथा  कुमारापाक  वेस्ट  एक्सटेंशन  से  डांक
 घाएं  प्राप्त  होती  हैं  जो  एक-दूसरे  से  कम  दूरी  पर  ही  स्थित  हैं  ।

 जी०  पी०  ओ०  अब  राजभवन  रोड  पर  स्थित  अपने  नये  भवन  में  कार्य  कर  रहा  है
 ज़्िसेंट  रोड  प्रसाद  पर  एक  डाकघर  अंभी  भी  कार्य  कर  रहा

 ओर  जी  नहीं  ।  जैसा  कि  उपर्यंक्त  भाग  और  के  उत्तर  में  बताया  गया

 समूचे  क्षेत्र  मे ंअनेक  डाकघरों  द्वारा  पर्याप्त  सेवा  प्रदान  की  जा  रही  अतः  बन्द  डाकघरों  के  पुनः
 खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपकमों  में  आन्तरिक  लेखा-परीक्षकों  को  नियुक्ति

 407.  भ्री  वी ०  एस  ०  कृष्ण  अम्पर  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  पूर्णकालिक
 आन्तरिक  लेखा-परी  क्षक  नहीं

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उन्हें  पूर्णकालिक  आत्तरिक  लेखा-परीक्षक  नियुक्त
 करने  का  आदेश  देने  का  और

 क्‍या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  आई  है  कि  केन्द्र  के  अन्तगंत  आने  वाले  सरकारी  क्षेत्र
 के  कुछ  उपक्रमों  ने  ऐसे  आन्तरिक  लेखा-परीक्षक  नियुक्त  किये  हैं  जो  कम्पनी  के  कमंचारी  नहों  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  एम०  :  जो  हां  ।

 फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  सरकार  ने  प्रशासनिक  मंत्रालयों  को  सलाह
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 दो  है  कि  वे  अपने  प्रशासनिक  नियन्त्रणाधीन  उद्यमों  यदि  आन्तरिक  लेखा-परीक्षण  की  ऐसी  उचित
 प्रणाली  विद्यमान  नहीं  तो  वे  उसे  लागू

 जी  हां  ।

 बंगलोर  टेलीफोन  निर्देशिका  का  कन्नड़  भाषा  में  मुद्रण

 408.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगलोर  शहर  में  कुल  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन

 कर्नाटक  सरकार  और  इसके  उपक्रमों  के  पास  अपने  कार्यालयों  और  अधिकारियों  के
 उपयोग  के  लिए  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  टेलीफोन  निर्देशिका  को  कन्नड़  भाषा  में  मुदित  कराने  हेतु
 बंगलोर  टेलीफोन्स  को  निदेश  देने  और  इसे  राज्य  सरकार  के  सभी  कार्यालयों  और  उपक्रमों  को  उपलब्ध
 फराने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास  :  बेंगलूर  सिटी  में
 (19-2-1986  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  कुल  सं०  76,058  है  ।

 कर्नाटक  सरकार  तथा  उसके  उद्यमों  को  प्रदान  किए  गए  टेलीफोन  कनेब्शनों  की  कुल
 संख्या  लगभग  4000  है  ।

 टेलोफोन  डाइरेक्टरी  क्षेत्रीय  भाषा  में  छापी  जा  सकतो  है  बशर्ते  कि  उसकी  मांग  टेलोफोन
 डाइरेक्टरियों  की  कुल  आवश्यकता  का  15  प्रतिशत  हो  ।  1984  में  किये  गये  अध्ययन  के  अनुसार
 बेंगलूर  सिटी  के  लिए  कन्‍नड़  भाषा  की  डाइरेक्टरी  की  मांग  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 विदेश  संचार  सेवा  में  सुधार

 409,  डा०  चन्द्र  शेखर  श्रिपाठों  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विदेश  संचार  सेवा  में  सुधार  करने  हेतु  कुछ  कदम  उठाने  का
 विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ओर  इसमें  कब  तक  सुधार  किये  जाने  की
 सम्भावना  और

 इस  योजना  पर  कुल  कितनी  घनराशि  खर्च  होने  का  अनुमान-है  और  इससे  कित  ने
 व्यक्तियों  को  लाभ  होने  की  आशा  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निबास  :  विदेश  के  लिए  संचार  सेवा

 सुधार  बराबर  चलती  रहने  वालो  प्रक्रिया  इसके  अनुसार  उपलब्ध  सुविधाओं  को  अन्तर्राष्ट्रीय
 मानदण्ड  और  आवश्यकताओं  के  बराबर  बनाये  रखना  होता  है  ।  फिर  भी  ऐसे  कार्यक्रमों  को  योजना
 अवधि  में  उपलब्ध  संसाधनों  की  सीमा  और  तकनीकी  बाध्यताओं  को  ध्यान  में  रखना  पड़ता
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 सातवीं  योजना  अवधि  में  विदेश  संचार  अपनी  सेवाओं  में  सुधार  हेतु  कई  नई
 योजनाओं  पर  विचार  कर  रहो  है  जंसे

 (1)  मद्रास  ओर  नई  दिल्ली  स्थित  पारेषण  अभिग्रहण  टेलीफोन  स्विचिग  प्रणाली
 ओर  भ-केन्द्रों  के लिए  सूक्ष्म  तरंग  लिक  का  विस्तार

 (2)  अन्तर्राष्ट्रीय  समुद्री  उपग्रह  प्रणाली  के  साथ  कार्य  करने  के  लिए  तटवर्ती  भू-केन्द्र  का

 (3)  पश्चिम  दिशा  में  खाड़ी  तक  एक  अन्त:सागरीय  केबल  प्रणाली  तेयार

 (  4)  कई  देशों  के  साथ  सम्भव  होने  पर  ओर  उन  देशों  की  तैयारी  के  अन्तर्राष्ट्रीय
 प्रयोक्ता  डायल  सेवा  का  विस्तार  ।  विदेश  संचार  सेवा  के  रोजमर्रा  के  कामों  में  ज्यादा

 सहूलियत  देने  के  उद्देश्य  से  संगठन  को  दिनांक  1-4-1986  से  एक  सार्वजनिक
 लिमिटेड  कम्पनी  बनाने  का  निर्णय  किया  गया

 विदेश  संचार  सेवा  के  लिए  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  का  अनुमोदित  परिव्यय  146.55

 करोड़  रुपए  इस  सेवा  का  लाभ  अत्तर्राष्ट्रीय  दूर-संचार  के  सभी  प्रयोक्‍ताओं  को  प्राप्त

 वितरकों  द्वारा  मूल्य  वृद्धि  से  पूर्व  खाना  पकाने  की  गेस
 _

 की  सप्लाई  को  रोका  जाना

 410.  डा०  चन्द्र  शेखर  तिपाठी  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  और  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  खाना  पकाने  को  गस  के

 वितरकों  ने  मूल्य  वृद्धि  की  सम्भावना  को  देखते  हुए  वास्तविक  मूल्य  वृद्धि  से  कुछ  दिन  पूर्व  गेस  के

 सिलण्डरों  की  सप्लाई  रोक  दी

 :  यदि  तो  सरकार  का  विचार  उनके  विरुद्ध  कोई  कारंवाही  करने  का

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  कराने  का  है  कि  मूल्य  वृद्धि  से  पांच
 दिन  पहले  बुकिंग  कराने  पर  भी  गैस  सिलेण्डर  क्‍यों  सप्लाई  नहीं  किए  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर

 हीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 और  कुछ  ऐसी  प्रचालन  सम्बन्धी  समस्याओं  के  कारण  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  के
 रिफिलों  की  सप्लाई  में  बैकलाग  रही  जिनमें  आटोमेटिक  कोरोसल  फिलिंग  मशीनों  ओर  कुछ  बाटलिंग
 संयंत्रों  में  तोलने  की  प्रणाली  को  सही  ढंग  से  काम  करना  शामिल  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए
 कार्यवाही  की  जा  रही
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 भारतोय  तेल  निगस  के  दिल्‍ली  स्थित  टंभिनल॑  में  सुरक्षा  व्यवस्था

 थ्री  नारायण  चौबे  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  तेल  निगम  के  बिजवासन  दिल्ली  में  स्थित  ट्िनल  में
 दो  रात्रि  चौकीदारों  पर  14  1986  को  डाकुओं  ने  हमला  किया  और  लेखा  विभाग  की
 तिजोरी  को  थोलने  का  प्रयास  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  वर्ष  1983  में  इस  ट्मिमेल  की  स्थापना  के  बाद  से  ही  इसकी  सुरक्षा  का  मामला
 संरकार और  भारतीय  तेल  निगम  के  बीच  विवादारपद  बना  हुआ  और

 यदि  तो  इसकी  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  इस  मामले  में  शीघ्र  निणंय  लेने  के  लिए  प्रयास
 किये  जा  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  चन्द्र  शेखर

 हां  ।  *

 14-1-1986  को  लगभग  2  बज  कर  15  मिनट  पर  10  सशस्त्र  व्यक्ति  बिजवासन
 टमिनल  में  दाखिल  हुए  ओर  ड्यूटी  पर  तेनात  2  चौकीदारों  से  सेफ  की  चाबी  मांगी  ।  चूंकि
 दारों  से  चाबियां  नहीं  मिल  संकीं  उन्हें  लोहे  की  छड़ों  आदि  से  पीटा  गया  और  कैमरे  में  बन्द  कर  दिया
 गया  !  उसके  बाद  घुसपेठियों  ने  टमिनल  को  केटीन/मरम्मत  वर्कशाप  से  एल०  पी०  जी०/आक्सीजने
 गैस  के  सिलेण्डरों  को  सहायता  से  सेफ  को  तौड़कर  खोलने  का  असफल  प्रयत्न  किया  ।  वे  प्रातः  लगभग

 5  बजे  पांकेट  एजर  ब्लोअर  आदि  वस्तुएं  तथा  चौकोदारों  को  जेब  से  450  रुपये  नकद
 लेकर  भाग

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ओऔद्योगिक  नौतियों  को  समीक्षा  और  संशोधन

 412.  भरी  महेन्द्र  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  8

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसी  ओद्योगिक  जिनमें  जानकारों  ओर  पुजों  के आयात

 पर  अधिक  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होती  ह ैतथा  अधिक  लागत  से  आयात  प्रतिस्थापन  का  उत्पादन  होता
 की  समीक्षा  करने  और  संशोधन  करने  का  और

 यंदि  हां  तो  उन  मुख्य  बातों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिसके  आधार  पर  नीतियों  में  संशोधन
 करने  का  भ्रस्ताव  है  ?

 ह॒

 मौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एंम०  :  ओर
 गिक  नीति  संकल्प  (1956)  सरकार  को  ओद्योगिक  नीति  का  मूलभूत  ढांचा  है  और  इसंमें  संशोधन
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 करने  का  कोई  विचार  नहीं  जहां  तक  पुजों  के  अयात  ओर  आयात  प्रतिस्थापन  का

 सम्बन्ध  ऐसे  प्रस्तावों  पर  गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  ओर  ऐसे  क्षेत्रों  में  स्वदेशी

 क्षमताएं  उपलब्ध  होने  पर  आयात  की  अनुमति  दी  जाती

 पश्चिम  की  फर्म  हारा  हाजिश-बोजापुरा-जगदीश्पुर  परियोजना  के

 लिए  इस्पात  पाइपों  की  सप्लाई  का  बन्द  किया  जाना

 413.  श्री  रामभूति  भट्टम  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपह
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हाजिरा-बीजापुर-जगदीशपुर  पाइप  लाइन  परियोजना  के

 इस्पात  पाइप  लाइन  सप्लाई  करने  वाली  पश्चिम  जमंनी  की  फर्म  ने  भारतीय  गैस  प्राधिकरण
 लिमिटेड  के  साथ  गम्भीर  मठभेदों  के  फलस्बरूप  सप्लाई  बन्द  कर  दिया

 यदि  तो  मतभेदों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इससे  उक्त  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  और

 प्ररियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  हेतु  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  चन्द्र  शेखर  :

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहों  उठते  ।

 एच०  बो०  जे०  पाइप  लाइन  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  गंस  अथारिटी  आफ  इंडिया
 लिमिटेड  द्वारा  विज्ञापित  किए  गए  टेण्डरों  के  उत्तर  में  प्राप्त  निविदाओं  का  किया  जा
 रहा

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों
 की  सेवानिवर्तति  को  आयु

 414.  श्री  एच०  एम०  पटेल  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  उच्चतम  न्यायालय  ओर  उच्च  न्यायालय
 के  न्यायाधीशों  की  सेवानिकृत्ति

 की  आयु  बढ़ाने  के  लिए  एक  संवैधानिक  संशोधन  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही

 यदि  तो सरकार  का  संशोधन  विछोंयक  कब  तक  संसद  के  समक्ष  लाने  का  प्रस्ताव
 और

 क्‍या  1  1985  के  पश्चात्‌  सेवानिवृत्त  व्यक्तियों  को  फायदा  देने  के लिए  इसे
 भूतलक्षी  प्रभाव  देने  का  सरकार  का  प्रस्ताव

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  से
 धीशों  की  सेवा  शर्तों  में  जिनमें  उनके  वेतन  ओर  न्यायाधीशों  को  सेवानिवृत्ति  की  आयु  में  वृद्धि  करना
 भी  सम्मिलित  सुधार  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  ध्यान  दे  रही  -  है  ।
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 सरकार  की  गलत  नीतियों  के  कारण  कार  उच्योग  और  उपभोक्ताओं  पर  दबाव

 415.  डा०  जो०  विजय  रामाराव  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आठवीं  लोक  सभा  को  प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन  में  दिए
 अनुसार  सरकार  की  गलत  नीतियों  के  कारण  कार  उद्योग  और  उपभोक्ताओं  पर  दबाव  जारी

 क्‍या  कार  की  बोडी  के  लिए  इस्पात  का  देश  में  ही  उत्पादन  करने  की  कोई  योजना
 और

 क्‍या  1970  के  कार  मुल्य  में  समय-समय  पर  की  गई  बहुत  अधिक  वृद्धि  सरकार  द्वारा
 किसी  मानदण्ड  के  अनुसार  सामान्य  समझी  जाती  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  ।

 बोकारो  सन्यन्त्र  न ेपहले  ही  कार  की  बाडी  के  लिए  इस्पात  का  विकास  कर  लिया  है
 तथा  उत्पादन  की  क्षमता  में  वृद्धि  नहीं  कर  रहा

 औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्प  ब्यूरो  के  अध्ययन  ने  यह  व्यक्त  किया  है  कि  कार  की  कीमतों
 में  वृद्धि  उत्पादन  तथा  निवेशों  की  लागत  के  अनुरूप  थी  ।

 दूरसंचार  परिव्यय  में  बढ्धि

 श्री  बो०  तुलसो  राम  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  दूर-पंचार  परिव्यय  में  वृद्धि  करने  पर
 विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  हैदराबाद-सिकन्दराबाद  को  भी  महानगर  टेलीफोन  निगम  में  शामिल  किया
 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  ओर

 इस  नई  प्रणाली  से  देश  में  टेलीफोन  प्रणाली  के  कार्यकरण  में  किस  सीमा  तक  सुधार
 होगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :  और  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  वाणिज्यिक  बाजार  आदि  से  ऋण  लेकर  अतिरिक्त  संसाधनों  को  बढ़  ने  की
 नाओं  का  पता  लगाया  जा  रहा

 जी  महानगरीय  टेलीफोन  निगम  के  चार्टर  के  अनुसार  केवल  संघ  शासित  क्षेत्र
 दिल्ली  ओर  बम्बई  की  टेलीफोन  प्रणाली  को  नियन्त्रण  में  लिया  जाना

 प्रबन्ध  को  लचीला  बनाने  तथा  अतिरिक्त  वित्तीय  संसाधनों  को  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  इस
 नई  प्रणाली  का  प्रस्ताव  रखा  गया  इन  दोनों  पहलुओं  से  टेलीफोन  प्रणालियों  के  कार्यकरण  में

 सुधार  लाने  में  मदद  मिलने  को  सम्भावना
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 चुने  हुए  उद्योगों  के लिए  ओद्योगिक  लाइसेंस  नियमों  में  छूट

 417.  श्री  वो०  तुलसोराम  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -

 क्‍या  सरकार  ने  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  और  बिदेशी  मुद्रा
 विनियमन  अधिनियम  के  अन्तगंत  आने  वाले  बड़े  व्यापार  गृहों  को  केन्द्र  द्वारा  घोषित  पिछड़े  क्षेत्रों  में

 चुने  हुए  23  उद्योगों  में  से कोई  उद्योग  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  औद्योगिक  लाइसेंस  नियमों  में  छूट
 देने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  उन  बड़े  व्यापार  गृहों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिसका  आंध्र  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्रों
 में  उद्योग  स्थापित  करने  का  विचार  और

 अपेक्षित  मंजूरी  कव  तक  दी  जाएगी  तथा  कौन-कौन  से  उद्योग  कहां-कहां  पर  स्थापित

 किए  जाएंगे  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  सरकार  ने
 घिकार  व  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  की  21  और  22  को  लागू  करने  से  कुछेक
 उद्योगों  को  पहले  ही  छुट  दे  दी  है  ।  ओद्योगिक  लाइसेंस  देने  से  सम्बन्धित  नीति  और  कार्यंविधियों  के
 उदारीकरण  के  एक  भाग  के  रूप  में  सरकार  ने  इअ  सुविधा  को  और  विस्तार  किया  है  तथा  एम०
 आर०  टी०  पी  ०/फेरा  कम्पनियों  के  मामले  में  5  उद्योगों  को  छोड़कर  इन  उद्योगों  को  लाइसेंसमुक्त
 कर  दिया  है  वशर्ते  कि  पार्टियां  केन्द्रीय  रूप  से  घोषित  पिछड़े  क्षेत्रों  में  क्षमताएं  स्थापित

 चूंकि  इस  निर्णय  की  1986  के  मध्य  में  ही  घोषथा  की  गई  इसलिए  एम०
 आर०  टी०  पी०/फेरा  कम्पनियों  जिनका  आंध्र  प्रदेश  सहित  ऐसे  क्षेत्रों  में  उद्योगों  को  स्थापित  करने
 का  प्रस्ताव  सम्बन्धित  ब्यौरा  बताना  समय  पूर्व  होगा  ।

 ॥

 चुंकि  सम्बद्ध  उद्योगों  को  लाइसेंसमुक्त  कर  दिया  गया  सरकार  से  अनुमति  लेना
 आदश्यक  नहीं  है  बशर्ते  कि  ऐसे  प्रस्ताव  सरकार  द्वारा  घोषित  लाइसेंसमुबत  करने  की  योजना  के

 अनुरूप  हों  ।

 पार्लों  के  माध्यम  से  कर  अपवंचना  ओर  तस्करों

 418.  थ्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बीमाकृत  पार्सलों  के  माध्यम  से  निषिद्ध  माल  की  तस्करी  की  जाती

 है  जिसके  परिणामस्वरूप  तस्करी  और  अपवंचना  होती

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  वर्ष  1984-85  और  1985-86  के  31  1986
 तक  इस  प्रकार  कर  अपवंचन  ओर  तस्करी  के  विदद्ध  क्‍या  कार्यवाही  को  गई  है  ओर  उसके  क्‍या
 परिणाम  निकले

 दोषी  पाएं  गए.डाक-तार  विभाग  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा
 क्या  और
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 हस  प्रकार  की  अनियमितताओं  और  कदाचार  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए
 गए  अथवा  प्रस्तावित  उपायों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 झंझार  मंत्राजय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  से  जानकारी  एकत्र  की
 जा  रहो  है  तथा  सभापटल  पर  रख  दी

 बिल्ली  और  बलिया  के  बीच  टेलोफोन  सेवा  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें

 419,  शो  जमन्नाथ  कया  संचार  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 »  क्‍या  सरकार  को  इस  आशय  की  शिकाततें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  दिल्‍ली  से  बलिया  के  लिए
 बुक  की  गई  ट्र क  कालें  नहीं  मिलती  क्योंकि  बाराणसी-बलिया  टेलीफोन  सेंजा  आमतौर  पर  खराब
 रहती

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ऐसी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  गम्भीरता  से  विचार
 कर  रहों  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  जी

 और  उपरोक्त  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं

 :  अनुवाद ]

 प्राइवेट  एजेंट  नियक्त  करके  रेल  डाक  सेवा  का  बन्द  किया  जाता

 420.  डा०  सुधोर  राय  :  क्‍या  संचार  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेलवे  डाक  सेवा  को  बन्द  करने  और  लेटर  बाक्स  से  डाक  ले  जाने  के  लिए
 एजेंट  नियुक्त  करने  के  क्या  कारण  और

 उक्त  परिवर्तन  का  डाक  लाने  और  ले  जाने  सम्बन्धी  कार्य-कुशलता  और  विभाग  की
 रोजगार  क्षमता  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 संचार  मंकलय  के  राज्य  मंत्री  राम  नियास  रेल  डाक  सेथा  समाप्त  नहीं
 की  मई  है  लेटर  बाक्स  चपरासी  तथा  इस  प्रकार  के  अन्य  विभागीय  तथा  अतिरिक्त  विभागीय  कमंचारी
 पत्र  पेटियों  स ेडाक  नियमित  रूप  से  निकालते  जिन  स्थानों  oz  डाक  टिकटों  तथा  झअक
 सामग्री  की  बिक्री  तथा  रजिस्टडं  पत्र  बुक  करने  के  लिए  लाइसेंसशुदा  डाक  एजेंट  नियुकत  किए  गए  हैं
 उन  स्थानों  पर  लगी  पत्र  पेटियों  से डाक  को  निकासी  का  कांये  उन्हें  ही  सोपा  गया  यह  सुविधा
 आवश्यक  है  ताकि  ऐसे  उपभोक्ता  जो  लाइसेंस  एजेंटों  स ेडाक  टिकट  तथा  डाक  सामग्री  खरीदते  यदि

 चाहें  तो  उसी  स्थान  पर  अपने  पत्र  आदि  प्रेषित  कर  सकते

 (a)  लाइसेंसशुदा  डाक  एजेंट  से  यह  अपेक्षित  है  वह  अपने  अहाते  में  लगी  पन्न-पेटी  से
 डाक-मदों  को  निकाले  ओर  उन्हें  प्रेषित  करें  ।  ईससे  डाक-प्रेषण  को  प्रक्रिया  में  तेजी  आठी  है|  इस
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 पद्धति  का  विभाग  की  रोजगार  क्षमता  न  के  बराबर  प्रमाणित  हुई  है  क्योंकि  लाइसेंसशुदा  डाक

 एजेंसियों  का  प्रतिशत  डाकघरों  के  नियमित  नेटवर्क  की  तुलना  में  लगभग  केंवल  0,3  प्रतिशत

 ही

 पश्चिम  अंगाल  को  सोमेंट  का  आवंटन  -

 421.  भरी  अजय  विश्वास  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  क्षय  1984  और  1985  में  सीमेंट  को  आवश्यकता  कितनी

 उक्त  अवधि  के  दोरान  केन्द्र  सरकार  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  कितना  कोटा
 आबंटित  किया  और

 पश्चिम  वंगाल  को  उक्त  अवधि  के  दोरान  वास्तव  में  सीमेंट  की  कितनी  मात्रा  भेजी
 गई  थी  ?

 ओखछोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  राज्य  सरकारों  की
 सीमेंट  को  आवश्यकताओं  को  नियमित  आघार  पर  फ्राप्त  नहीं  किया  न  ही  पश्चिम  बंमल
 सरकार  ने  1984  और  1985  में  अपनी  आवश्यकताएं  सूचित  की  थीं  ।

 और  1984  और  1985  में  पश्चिम  बंगाल  को  वर्ग  के  आबंटित
 सेंवी  सीमेंट  और  वास्तविक  प्रेषित  लेवी  सीमेंट  की  मात्रा  सम्बन्धी  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए

 हजार  मी०  टनों

 वर्ष  आबंटन  प्रेषण
 और  बिजली  और  बिजली  परिमोजनाओं

 1984  948  634

 1985  945  524

 सिघुदुर्ग  और  रतनागिरि  जिलों  का  ओदश्योगिक  विकास

 422.  प्रो०  भधु  दंडवते  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  महाराप्टू  के  पिछड़े  क्षेत्र  कोंकढ़  के  सिंधु  बुगं  और  रत्नागिरि  जिलों

 में  मुख्यतः  रेल  जैसी  मूलभूत  सुविधा  की  कमी  के  कारण  वहां  पर  असंतोषजनक  ओद्योगिक  विकास

 हुआ

 यदि  तो  क्या  विशेष  प्रोत्साहनों  द्वारा  इस  पिछड़े  क्षेत्र  का  ओौद्योगीकरण  किया

 ओर

 क्या  इसके  विकास  के  लिए  कोई  समयवद्ध  कार्यक्रम  निर्धारित  किया  जाएगा  ?
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 ++.

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :  से  रेल
 विभाव  से  प्राप्त  सूचना  के  मंगलौर-माड्गांव  रेल  लाइन  के  लिए  स्थापना  स्थल  सम्बन्धी
 अन्तिम  सर्वेक्षण  ओर  रत्नागिरि  से  गुजरने  वाली  माडगांव-रोहा  का  पहले  किए  गए  सर्वेक्षण  को  अद्यतन

 बनाए  जाने  का  कार्य  चल  रहा  है  ।  परियोजना  की  वित्तीय  लाभ  देयता  और  संसाधनों  की  उपलब्धता
 के  आधार  पर  सर्वेक्षण  पूरा  हो  जाने  के  पश्चात्‌  ही और  आगे  कारंवाई  की  महाराष्ट्र  के

 सिंधुदुर्ग  और  रत्नागिरि  जिलों  को  अओऔद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  जिलों  के  वर्ग  में  शामिल  किया
 गया  है  और  इन  जिलों  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  वाले  उद्यमी  रियायती  वित्त  और  आयकर  में
 रियायतें  आदि  पाने  के  अलावा  संयंत्र  और  मशीनों  पर  किए  निवेश  पर  15%  की  दर
 से  अधिकतम  15  लाख  रुपये  की  राजसहायता  पाने  के  पात्र  विशेष  जिले/जिलों  में
 गिक  विकास  के  लिए  अवस्थापना  का  विकास  करना  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  की
 जिम्मेदारी

 वर्ष  1983  से  1985  के  दोरान  रत्नागिरि  ओर  सिंधुदुर्ग  जिलों  में  उद्योगों  की  स्थापना  के

 लिए  निम्नलिखित  संख्या  में  औद्योगिक  लाइसेंस  तथा  तकनीकी  विखास  के  महानिदेशालय
 के  पंजीकरण  जारी  किए

 .

 वर्ष

 :
 रत्नागिरि  सिंधुदुर्ग  ह

 औद्योगिक  डो०  जी०  _  आशयपत्र  औद्योगिक डी०  जी०
 लाइसेंस  टी०  डी०  लाइसेंस  टी०  डी०

 1983  4  --  2  1  _

 1984  6  3  7  2  2

 1985  4  3  9  1

 औद्योगिक  लाइसेंसों  और  डी०  जी०  टी०  डी०  के  पंजीकरणों  का  ब्यौरा  जैसे
 एकक  का  विनिर्माण  की  स्थापना-स्थल  आदि  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  अपने  मंथली

 न्यूज  लेटर  में  प्रकाशित  किया  जाता  जिसकी  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 वर्ष  1983-84  से  .1985-86  (31-1-86  महाराष्ट्‌  सरकार  को  केन्द्रीय  निवेश
 राजसहायता  योजना  के  अन्तगंत  8.99  करोड़  रुपए  राशि  की  प्रतिपूर्ति  की गई  इसका  वर्षवार
 ब्यौरा  निम्नलिखित

 वर्ष  ह  राशि

 1983-84  2.61  करोड़

 1984-85 5  3.65  करोड़

 1985-86  2.73  करोड़
 86

 राशि  वितरण  के  जिलेवार  ब्यौरे  नहीं  रखे  जांते  ।

 :
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 दोपहिया  और  तिपपिया  गाड़ियों  का  वर्गोकरण

 4-3.  प्रो०  निर्मला  कुमारों  शकतावत  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सभी  प्रकार  की  दोपहिया  और  तिपहिया  गाड़ियों  का  वर्गीकरण  करने

 का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  पहले  अन्य  किसी  वाहन  का  वर्गीकरण  किया  क्‍या  है  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  से  लाइसेंस
 देने  के  उद्देश्य  से  तथा  क्षमता  उपयोग  से  सुधार  करने  और  अत्यधिक  उत्पादन  प्राप्त  करने  की  दृष्टि
 से  समस्त  मोटरवाहनों  को  निम्नलिखित  दो  श्रेणियों  में  सूचीबद्ध  किया  गया

 (1)  350  सी०  मी०  इन्जन  क्षमता  तक  दुपहिए  और

 (2)  चार  तथा  इससे  अधिक  पहियों  वाले  सड़क  पर  चलने  वाले  मोटरवाहन  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  हुआ  घाटा/लाभ

 424.  श्री  श्रीराम  मूर्ति  भट्टम  :

 चन्द्र  भानु  देवी  :

 क्या  उद्योग  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गम  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  उपक्रमों  कों  कितना  घाटा/लाभ
 हुआ

 प्रत्येक  उपक्रम  में  कुल  कितना  निवेश  किया  गया  और  वर्ष  198  5-86  तक  उनका  संचित
 घाटा  कितना

 व्यबहारिकता  प्रतिवेदन  के  अनुप्तार  भी  इनके  कब  तक  लाभ-अलाभ  स्थिति  पर  पहुंचने
 को  सम्भावना  थी  और  उनके  कब  तक  उस  स्थिति  में  पहुंचने  की  सम्भावना  भौर

 इन  परियोजनाओं  को  करने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  लागत  में  प्रत्येक  पृकक-पृथक
 कितनी  वास्तविक  वृद्धि  हुई

 _  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  1983-84  को

 समाप्त  तीन  वर्ष  का  विवरण  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  के  खण्ड  31,  भाग  1  में  उपलब्ध  है  जिसे  15
 1935  को  सभापटल  पर  रखा  गया  था  ।

 1985-86  5-86  के  दौरान  अधिकांश  उपक्रमों  का  लेखा  वर्ष  31-3-1986  को  ही  समाप्त  हो
 रहा  होगा  और  इसीलिए  उसका  वि4रण  उपलब्ध  नहीं  31-3-1984  के  आंकड़े  लोक
 उद्यम  सर्वेक्षण  198  3-84  के  के  पृष्ठ  संख्या  189  के  अनुसार  विवरण  संख्या  16.1  में  उपलब्ध

 लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  1984-85  को  भी  संसद  के  वर्तमान  सत्र  में  निर्धारित  समयानुसार
 पटल  पर  रखा
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 चूंकि  विसी  उद्यम  के  भोतर  कई  बार  अलग-अलग  परियोजनाओं  के  लिए  व्यवहायंता
 रिपोर्ट  तैयार  की  जाती  न  कि  आवश्यक  रूप  से  सम्पूर्ण  उद्यम  के  वांछित  ब्यौरा  प्रस्तुत
 करना  व्यवहारिक  नहीं  जान  पड़ता  है  ।

 कार्यान्वित  की  जा  रहो  प्रमुख  परियोजनाओं  के  समापन  की  मूल  निर्घारित  तारीख
 एवं  समापन  की  प्रत्याशित  तारीख  के  ब्योरे  सहित  तत्सम्बन्धी  जानकारी  के  साथ-साथ  उसकी  मूलतः
 स्वीकृत  लागब  एवं  प्रत्याशित  समापन  लागत  का  विवरण  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  1983-84  3-84  के

 में  पृष्ठ  संख्या  147  से  152  पर  सारणी  12.5  में  दिया  गया  है  ।

 विद्युत  संयंत्रों  में  प्लांट  लोड  फंक्‍्टर  सें  वद्धि  करना

 425.  भी  श्रीराम  मृति  भट्टम  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विद्युत  संयंत्रों  में  प्लांट  लोड  फक्‍्टर  को  50%  से  बढ़ाकर  60%  या
 इसके  लगभग  करने  हेतु  विद्युत  संयंत्रों  क ेलिए  कोई  योजना  तैयार  की  है  या  उन्हें  कोई  उपयुक्त  अनुदेश
 परिचालित  किए

 उपर्युक्त  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  क्या  इससे  लगभग
 11,000  करोड़  रुपए  के  निवेश  की  बचत

 क्या  विद्युत  क्षेत्र  में  निगमित  क्षेत्र  को शामिल  करने  का  बिचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 क्‍या  उपरोक्त  प्रयोजन  हेतु  केन्द्रीय  बिजलो  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का
 विचार  रे

 ह

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  ओर  ताप  विद्युत
 केन्द्रों  के  संयंत्र  भार  अनुपातों  में  सुधार  लाने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।  इन  उपायों  में  ये
 शामिल

 (1)  संयंत्र  सुधार  कार्यक्रमों  क ेलिए  राज्य  बिजलों  बोर्डों  को  सहायता  (2)  अपेक्षित
 मात्रा  में  तया  गुणवत्ता  बाला  कोयला  प्राप्त  करने  के  लिए  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  सहायता

 और  प्रचालन  तथा  अनुरक्षण  कार्िकों  को  प्रशिक्षण  इत्यादि  ।  इसके  अलावा  ताप

 विद्युत  केन्द्रों  क ेनवीकरण  तसा  आधुनिकोकरण  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  एक  स्कोम  भी
 न्वित  को  जा  रही  है  ।  संयंत्र  भार  अनुपात  में  सुधार  लाने  के लिए  सतत  रूप  से  उपाय  किए  जा  रहे  हैं
 तथा  गब  तक  किए  गए  उपायों  के  परिणामस्वरूप  संयंत्र  भार  अनुपात  1983-84  में  47.9%  से

 बढ़कर  1985  से  1986  तक  की  अवधि  के  दौरान  51.3%  हो  गया  ।

 ओर  विद्युत  के  उत्पादन  और  वितरण  से  सम्बन्धित  नीति  ओद्योगिक  नीति
 1956  के  द्वारा  विनियमित  की  जाती  है  ।  इस  संकल्प  के  अनुसार  विद्युत  का  उत्पादन  ओर  वितरण
 उद्योगों  की  अनुसूची  की  श्रेणी  में  आता  इसके  भावी  विकास  का  दायित्व  केवल  राज्य  का  है  ।

 यह  संकल्प  नए  यूनिंट  स्थापित  करने  में  निजी  क्षेत्र  के  उद्यमियों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  को  संभाव्यता
 के  बारे  में  राज्य  पर  किसी  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाता  जबकि  राष्ट्रीय  हित  में  ऐसा  करना
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 अपेक्षित  इस  नीति  के  अनुसार  सरफार  ने  विज्लवान  निजी  स्वामित्व  वाली  विद्युत  यूटिलिटियों  में

 यूनिटों  के  प्रतिस्थापन  और  विस्तार  की  अनुमति  दी  जहां  बड़ी  मात्रा  में  विद्युत  की  आवश्यकता

 होती है  और  सतत  और  विश्वसनीय  सप्लाई  आवश्यक  होती  है  वहाँ  कैप्टिव  विद्युत  यूनिटों  के  लिए

 अनुमति  दी  जाती  है  ।

 नहीं  ।

 भारत  हेवो  प्लेट्स  और  बेसल्र  लिमिटेड  द्वारा  क्षमता  का  इस्तेमाल

 426.  करे  श्लीराम  मति  भट्ट्स  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यंह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सहयोगियों  के  व्यावहारिक  प्रतिवेदन  के  अनुसोर  भारत  हेवी  प्लेंट्सਂ  एण्ड  वेसल्स
 लिमिटेड  के  कब  तक  सुचारु  रूप  से  चालू  होने  की आशा  है  ओर  क्‍या  इससे  वर्ष  1978-79  तक  घाटा

 छ़ेता  रहा

 भारत  हेवी  प्लेट्स  और  वेसल्स  लिमिटेड  की  निर्धारित  क्षमतां  क्या  है  और  1979-
 80  से  1984-85  तक  कितना  वार्षिक  उत्पादन  हुआ  तथा  कम  उत्पादन  के  क्या  कारंण
 ओर

 क्या  संयंत्र  की  समूची  निर्धारित  क्षमता  को  23000  टन  वाधिक  से  घटाकर  18000
 टन  वाधिक  कर  दिया  गया  है  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  भारत  हेवी  प्लेट
 एण्ड  वेसल्स  लिमिटेड  जो  1978-79  तक  घाटे  में  चल  रहा  था  अब  1979-80  से  लाभ  कमा

 रहा

 और  भारत  हेवी  प्लेट  एण्ड  वेसल्स  लिमिटेड  की  अधिष्ठाएित  क्षमता  और  1979-
 80  से  1984-85  5  का  वार्षिक  उत्पादन  निम्न  प्रकार  है  :--

 वर्ष  अधिष्ठापित  क्षमता  वास्तविक  उत्पादन
 ०

 1979-80  33210  6929

 1980-81  23210  13949

 1981-82  23210  13298

 1982-83  2-83  23210  8222

 1983-84  4  23210  7568

 1984-85  4-8  5  23210  11430

 जाबिंग  वाला  एकक  होने  के  कारण  इसके  उत्पाद  अधिकांश  रूप  में  एक  हो  किस्म  के  ओर
 पारम्परिक  पक्के  क्रपादेशों  पर  उत्पादन  योजना  तेयार  की  जाती  है  और  बहुत  से  मामलों  में

 डिजाइन  डाकूमेंटेशन  को  या  तो  ग्राहकों  अथवा  उनके  परामर्शदाताओं  द्वारा  मन्‍्जूर  किया  जाता
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 कुछ  उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  जिनको  मूल  क्षतता  निर्धारित  की  गई  को  सुविधाओं  के  बेहतर  उपयोग
 के  लिए  चलाई  गई  विविधीकरण  योजना  के  फलस्वरूप  प्रतिस्थापित  करना  पड़ा  अपर्याप्त
 ऋयादेशों  के  अलावा  संयंत्र  को  स्थापना  के  समय  अधिष्ठापित  क्षमता  से  वास्तविक  रूप  में  उत्पादन
 में  कमी  उत्पाद-मिश्र  में  परिवर्तन  के  कारण  भी  आई  है  ।

 डाक  और  तार  विभाग  का  विभाजन

 427.  थ्री  हुसेन  दलवाई  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन  कारणों  से  सरकार  को  डाक  विभाग  से  तार  विभाग  को  अलग  करना  पड़ा

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  विभाजन से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डाक  विभाग  के  कार्यकरण  पर
 अत्यधिक  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  हा

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जब  उप-डाकघर
 स्वीकृत  किए  गए  थे  तब  डाक  ओर  तार  दोनों  विभाग  एक  ही  स्थान  पर  सौहारदंपूर्ण  और  समन्वय  के
 साथ  काय  करते  और

 क्या  सरकार  को  यह  भी  जानकारी  है  कि  तार  विभाग  को  डाक  विभाग  के  विभाजन  के
 कारण  डाक  विभाग  का  सम्पूर्ण  काये  बहुत  अधिक  संकट  में  पड़  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  दूरसंचार  के  बारे  में  भारत
 सरकार  द्वारा  27-5-1981  को  गठित  सरीन  समिति  ने  यह  पाया  कि  डाक  और  दूरसंचार  जैसी  दो

 पूर्ण  रूपेण  पृथक  सेवाओं  को  जिनमें  एक  श्रम  प्रधान  है  तथा  दूसरी  पूंजी  और  चलाने
 वाले  एक  संयुक्त  डाक  तार  बोडड  ने  वर्तमान  पनिस्थितियों  में  भी  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  नहीं
 आधुनिकतम  टेक्नालॉजी  के  अनुरूप  दूरसंचार  सेवा  में  अभूतपूर्व  विकास  होता  जा  रहा  यही  कारण

 है  कि  विश्व  में  विकसित  और  विकासशील  दोनों  प्रकार  के  देशों  में  प्रशासनों  ने  दूरसंचार
 को  डाक  सेवाओं  से  अलग  कर  दिया  है  ।  मुख्यालय  को  छोड़कर  भारत  में  ये  दोनों  सेवाएं  पहले  से  ही
 अलग-अलग  हैं  ।  अब  समय  आ  गया  था  कि  बोडें  स्तर  पर  भी  इसका  विभाजन  कर  दिया

 इस  समिति  ने  डाक-तार  विभाग  का  दूरसंचार  विभाग  और  डाक  विभाग  में  विभाजन  करने
 को  भी  सिफारिश  की  ।  भारत  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर

 जी  नहीं  ।  ग्रामीण  डाकघरों  में  विभाजन  से  पूर्व  जो  तार  सुविधाएं  सुलभ-क  राई  गई
 वे  विभाजन  के  बांद  भी  जनता  को  बराबर  सुलभ  की  जा  रही

 नहीं  ।

 दिल्‍लो  में  अलाम  कालਂ  तथा  अप  कालਂ  सुविधाएं

 429.  भरी  प्रिय  रंजन  दास  सुंशो  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  में  173  संख्या  डायल  करके  टेलीफोन  अलार्म  काल  तथा  जगाने  की  सुविधा
 समाप्त  कर  गई  और
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 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  राम  निवास  :  जी  यह  सेवा

 प्रधान  कर्ंंचारियों  की कमी  के कारण  3-1-1986  से  26-1-1986  तक  अस्थाई  तौर  पर  बन्द  कर

 दो  गई  थी  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गूंजरात  में  हालिशा  और  अंकलेदवर  में  उबंरक  कारखाने  को  प्राकंतिक
 गैस  की  सप्लाई

 430.  भरी  रणजीत  सिंह  गायकर्यांड़  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  हाई  और  इसके  संटेलाइट  क्षोत्रों  से  प्राप्त  होने  वाली  प्राकृतिक  गेस  को
 जलाकर  नष्ट  करने  की  बजाए  गुजरात  में  हाजिरा  और  अंकेलेश्वर  के  निकट  तेजी  से  उभरने  वाले
 उदबंरक  का  रखानों  को  इसको  सप्लाई  की  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेटोलियन  ओर  प्राकृतिक़  गेस  भगजस्‍्लप  के  राज्य  मन्शोी  चन्र  शेखर  :  और

 बम्बई  हाई  से  निकलने  वालों  एसोसिएटिड  प्राकृतिक  गैस  जिनको  दी  जा  रहो  वे  इस
 प्रकार  हैं  :--

 7)  झ्ार०  सी०  एफ०  ट्म्बे  ।

 (ii)  आर०  प्ली०  एफ०  थाल-बैशेट  ।

 (77)  दीपक  फटिलाइजर  एण्ड  पेट्रो-कंमिकल्स  लि#:वैश्लोजा  तथा

 (५)  कषकों  के  दो  उबंरक  ।

 1986  के  बाद  जब  बम्बई  हाई  में  अतिरिक्त  कम्प्रेशन  सुविधाएं  चालू  की  जाएंगी  तो
 गैस  की  फ्लेरिंग  न्यूनतम  हो  जाएगी  ।

 बल्क  ओषधियों  का  उत्पादन

 431.  भरी  रामकृष्ण  मोरे  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 बलक  ओऔषधियों  और  फार्म्यूलेशन्स  का  उत्पादन  छठो  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए

 रित  संशोधित  लक्ष्यों  की  तुलना  में  किस  सीमा  तक  कम  रहा  और  उसके  क्या  कारण

 इसके  परिणामस्वरूप  ओषधियों  और  फार्म्यलेशन  की  मांग  अंर  पू्ि  के  बीच  अन्तर  में
 किस  सीमा  तक  वद्धि  हुई

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बल्क  ओषधिथों  और  फार्म्यूलेशन  के  उत्पादन  के  लिए
 अनुमानित  लक्ष्य  क्या  और
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 मांग  और  पूर्ति  के बीच  अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  का  लक्ष्यों  को  किस  प्रकार
 प्राप्त  करने  कां  विचार

 रसायन  और  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरं०  के०  जयचम्दर  :
 वर्ष  1984-85  में  योजना  का  अन्तिम  वर्ष )  प्रपुंज  औषधों  का  उत्पादन  377  करोड़
 रुपए  का  हुआ  जबकि  संशोधित  लक्ष्य  500  करोड़  रुपए  का  फार्मुलेशनों  के  सम्बन्ध  में  तत्संबंधी

 आंकड़े  क्रमशः  1827  करोड़  रुपए  है  ।

 लक्ष्यों  को  पूरा  न  करने  के  कारणों  में  से  मुख्य  कारण  विभिन्‍न  ओषधों  की  मांग  में  प्रत्याशित
 तेजी  न

 आना  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 1989-90  989-90  के  दौरान  पंचवर्षीय  योजना  का  अन्तिम  क्रमशः  1033.4
 करोड़  रुपए  ओर  3755  करोड़  रुपए  की  प्रंरंज  औषधों  तंथा  फार्मूलेशनों  की  आवश्यकता  का  अनुमान
 लगाया  गया

 ह॒  सरकार  ने  औद्योगिक  अनुमोदनों  तथा  विदेशों  सहयोग  के  क्षेत्र  में  नीति  को  उदार  बना
 दिया  है

 मारुति  उच्योग  लिमिटेड  को  क्षमता  का  उपयोग

 432.  भरी  बो०  एम०  विजय  राघवन  :  क्या  उद्योग  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  की  कुल  क्षमता  कितनी  है  और  बास्तबिक  उत्पादन  कितना

 विभिन्‍न  प्रकार  के  वाहनों  की  कुल  मांग  कितनी  और

 मांग  पूरी  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ओौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  gato  :  मारुति  उद्योग
 लिमिटेड  की  अधिष्ठापित  क्षमता  चालीस  हजार  वाहनों  की  वर्ष  1985-86  5-86  में  लगभग  52  हजार
 बाहनों  के  उत्पादन  होने  का  अनुमान  है  ।

 लगभग  दो  लाख  ग्राहक  प्रतीक्षा  सूची  में  हैं  ।

 परियोजना  रिपोर्ट  के  60  हजार  के  आंकड़े  के  मुकबिले  में  1986-87  में  85
 हजार  वाहनों  का  निर्माण  करने  का  प्रयास  कर  रहो  दूसरे  चरण  का  विस्तार  कार्य  हो  रहा  है  और

 यह  क्षमता  बढ़कर  1,00,000  वाहन  प्रतिवर्ष  ही  जाएगी  ।

 गुजरात  में  टेलोफोन  सेवा  का  लाधुनिकोकरण

 #॥33.  ओ  पढ़ेल  रमाब्ेन  रामजोभाई  सावकि  :  कसा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः
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 गुजरात  के  विभिन्‍न  सकिलों  में  कितने  स्थानों  में  टेलीफोन  व्यवस्था  का  मधुनिकीकरण
 करने  का  विचार  है

 यह  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  और

 तत्सम्बन्धी  योजना  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंधालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  से  अपेक्षित  जानकारी
 संलग्न  विवरण  में  दो  गई  !  ः  हु

 |

 विवरण

 सातथों  घोजना  अवधि  के  दोरान  निम्नलिखित  स्थानों  में  प्रत्येक  के  सामने  दर्शाए .
 अनुसार  इलेक्ट्रानिक  टेलोफोन  एक्सचेंज  खोलने  की  योजना  हैं

 क्रमांक  स्थान  का  नाम  क्षमता  चालू  करने  का  कार्यक्रम

 अस्थाई

 2  3  4

 1.  अहसकाधाद  43,000  लाइनें  10,000  लाइनें  पहले  ही  चालू  कर  दी

 5  गई  हैं  हैं। *ਂ  ढ़

 (i)  स्थानीय  एक्सचेंज  1986-87  के  दौरान  8,000  लाइनें

 ः  1987-88  के  दौरान  8,000  लाइनें
 1988-89  के  दौरान  10,000  लाइयनें

 1989-90  के  दौरान  7,000  लाइनें  '

 (1)  ट्रंक  आटोमेटिक  3,000  लाइनें  1989-90  के  दौरान

 एक्सचेंज

 2.  बड़ोदा  ॥

 (i)  स्थानीय  एक्सचेंज  1,000  लाईनें  1989-90  के  दोरान

 (ii)  ट्रक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  2,000  लाहइनें  1989-90  के  दौरान

 3.  सूरत

 (i)  स्थानीय  एक्सचेंज  6,000  1988-89  के  दौरान  4,000  लाइनें

 1989-90  के  दोरान  2,000  लाइलनें

 (॥)  द्रंक  जाठोमेटिक  एक्सचेंज  2,800  1987-88  के  दोरान  1,000  लाइयनें

 1988-89  के  दौरान  1,500  लाइेनें
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 1  2  3  4

 4.  राजकोट

 (i)  स्थानीय  एक्सचेंज  2,000  लाइनें  1988-89 9  के  दोरान

 (ii)  ट्रंक  आदोमेटिक  एक्सचेंज  3,500  लाइलनें  1988-89  के  दोरान  1,000  लाहइलनें

 1989-90  के  दोरान  1,500  लाइनें

 5.  मांधीधाम  4,000  लाइनें  2,000  पहले  ही  चालू  कर  दो  गई
 £  सातवीं  योजना  के  दोरान  2,000  लाइनें

 6.  गांधी  नगर  3,000  लाइनें  1986-87  के  दोरान

 7.  वेरावल  3,000  लाइनें  2,000  लाइनें  पहले  ही  बालू  कर  दी

 गई  है  ।

 सातवीं  योजना  के  दोरान  1,000

 $-  पोरबन्दर  4,000  लाइनें  3,000  लाइनें  पहले  ही  चालू  कर  दी
 5-०.  गई

 सातवीं  योजना  के  दौरान  10,000

 9.  मेहसाना  4,000  लाइने  3,000  लाइनें  पहले  ही  चालू  कर  दो
 गई  हू

 ।

 कै  सातवी  योजना  के  दोरान  100  लाहने

 10.  कांडीनार  400  लाइनें  1986-87  के  दोरान  ।

 लोक  अदालतों  को  स्थापना

 434.  भोभतो  पटेल  रमाबेन  रामजो  भाई  सावनि  :  क्‍या  विधि  ओर  न्याय  भन्‍त्रो  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1985  से  14  1986  तक  की  अवधि  के  दोरान  गुजरात  में  और
 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कितनी  लोक  अदालतें  आयोजित  की  गई

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 उनमें  कितने  ओर  किस  तरह  के  मामले  निपटाए  गए

 किन-किन  राज्यों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में लोक  अदालतें  आयोजित  नहीं  को  गई
 ओर

 :
 (3)  ब्ष  1986  के  दोरान  किन-किन  राज्यों  और  जिलों  में  लोक  अदालतें  आयोजित  को
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 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आए०  :  और  विधिक

 सहायता  स्कीम  कार्यान्वयन  समिति  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  ]  1985  से  14
 1986  तक  की  अवधि  के  देश  में  आयोजित  लोक  अदालतों  का  ब्यौरा  निम्नलिखित

 है

 गुजरात  17

 आंध्र  प्रदेश  6

 बिहार  5

 हरियाणा  2

 महाराष्ट्र  6

 उड़ीसा  3

 राजस्थान  3

 तमिलनाडु  2

 उत्तर  प्रदेश  30

 दिल्ली  2

 शेष  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में मभभी  लोक  अदालतें  आयोजित  की  जानो

 ओर  लोक  अदालतों  में  हर  प्रकार  के  मामले  लिड  जाते  हैं  जिनके  अन्तगंत
 मोटरयान  दुघंटना  दावे  ओर  प्रंकीण्ण  प्रकृति  के  विवाद  भी

 भोटरयान  अधिनियम  के  अधीन  ५राने  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  राज्व  विधिक  सहायता
 ओर  सलाह  बोडं  द्वारा  विशेष  लोक  अदालतें  आयोजित  की  जाती  हैं  ।

 जिन  मामलों  पर  कायंवाही  की  गई  और  उन्हें  अन्तिम  रूप  से  निपटाया  गया  उनकी  राज्यवार

 कुल  संख्या  निम्नलिब्ित  हैं  :---

 आंध्र  प्रदेश  200  और  फरवरी  1986
 के

 बिहार  2595

 गुजरात  3724

 हरियाणा  5000

 महाराष्ट्र  1610

 जड़ीसा  490

 राजस्थान  27180

 उत्तर  प्रदेश  56,728
 रे

 दिल्ली  326
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 (2)  प्रत्येक  राज्य  विधिक  सहायता  ओर  सलाह  बोर्ड  को  1986  में  लोक  अदालतें  आयोजित
 करने  के  लिए  प्रेरित  किया  जा  रहा  है  ।

 _
 ]

 भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  में  घातक  वुघंटनाएं

 435.  भरी  बस॒देब  आचाय॑  :  या  ऊर्जा  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  को  खानों  में  गत  चार  वर्षों  में  कितनी  घातक  दुषघंटनाएं
 हुई  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ।  ।

 ह
 कया  दुघेटनाओं  की  दर  में  अचानक  वृद्धि  हुई  है  यदि  तो  इसके  क्  या  कारण

 और  :.

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सुरक्षा  प्रबन्धों  पर  निगरानो  रखने  के  लिए  खदानों  में  श्रमिकों  के  साथ

 कोई  भी  अधिकारी  ता  पयवेक्षक  नहीं  होता  है  जिसके  परिणामस्वरूप  दुघंटनाएं  होती  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्‍्त्री  वसन्‍्त  :  पिछले  चार  महीनों  में  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  की
 खानों  में  13  घातक  दुर्घटनाएं  हुईं  ज़िनमें  15  व्यक्तियों  की  जानें  इन  दुर्घटनाओं  का  ब्यौरा
 नोचे  दिया  गया  है  :--

 ह

 दुघंटना  की  तारीख  स्थान  दुघेटना  का  कारण  मृतकों  को  संख्या

 8-10-1985  निचितपुर  डोजर  से  चोट  लगी  1

 9-10-1985  85  सेन्द्रा  .-  साइड  गिरेंने  से  ठ्रु

 10-10-1985  5  अंगारपथरा  खाली  टबों  से  कुचले  गए  1

 10-10-198  5  नुडखुड़  की  बिश्फोट  से  1

 17-10-198  5  लोड़ना  शैफ्ट  में  गिरे  1

 “31-10-1985  85  मुदीडीह  साइड  गिरने  से  1

 9-11-1985  गोंदूडीहं  चलते  हुए  हालैज  से  कुचले  गए  1

 21-11-1985  मुदीडीह  केबल  से  चोट  लगी  1

 23-11-1985  मुराइडीह  डोजर  ब्लेड  गिरने  से  तु

 26-11-1985  भोरा  साउथ  पोन्टून  से  गिरे

 .  6-12-1985  गोपालीचक  जमीन  गिरने  से  1

 12-12-1985  क्या  साइड  गिरने  से  1

 20-12-1985  अलकुसा  छत  गिरने  से  1

 1986  माह  में  कोई  घातक  दुषघंटना  नहीं  हुई  ।
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 वर्ष  1985  के  उत्तराद्ध  में  दुघेटन!ओं  की  दर  बढ़ो  किर  भी  इन  दुषंटनाओं  के  बढ़ने
 का  कोई  निश्चित  कारण  निर्धारित  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 नहीं  ।

 ]

 बिहार  के  सधवनी  जिले  में  ढुल्लो  पट्टी  गांव  में  तेल  भण्डार

 436.  थ्री  अब्दुल  हन्नान  अंसारो  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे  कि

 क्‍या  बिहार  के  मधुबनी  जिले  में  हलली  खजोली  ब्लाक  के  दुल्ली  पट्टी  गांव  में  विशेषज्ञों
 द्वारा  तेल  के  भण्डारों  का  पता  लगाया  गया  ॥

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बलिया  से  गया  संयंत्र  वहां  पर  लगाया  जा  रहा  है  तथा
 तेल  और  प्राकृतिक  गंस  आयोग  ने  इस  सम्बन्ध  में  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  है

 क्‍या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्रस्तुत  किया  गया  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  दिशा  में  ठोस  कदम  उठाने  का  है  ताकि  धन  की  बर्बादी  को
 रोका  जा  सके  तथा  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  सफलता  प्राप्त  कर  सकें  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  होंखर  और

 बिहार  के  जिला  मधुबनी  में  अभी  तक  तेल  प्राप्त  नहीं  हुआ  जिला  बेतिया  में  जिस  रिंग  का
 गंडक  कुएं  खाई  में  प्रयोग  किया:गया  था  उप्ती  की  सहायता  से  यहां  सब-सरफेस  जियोलाजिकल
 सूचना  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  पेशामीद्रिक  कुआं  खोदने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 और  ओो०  एन०  जी०  सी०  के  रिग  को  जिला  बेतियां  से  हटाने  के  विरोध  में  तथा
 इस  क्षेत्र  में  और  रिंग  लगाने  के  लिए  अभिवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  जबकि  गंडक  क्षेत्र  में  और  खुदाई  अब
 तक  एकत्रित  आंकड़ों  के  विश्लेषण  के  पश्चात्‌  ही  आरम्भ  की  जा  सकती  है  जिसमें  कुछ  समय  लगेगा
 और  रिग  को  निष्क्रिय  नहीं  रखा  जा  सकता  अतः  इसे  पैरामीट्रिक  कुएं  की  खुदाई  के  लिए  मधुबनी
 लें  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  औ०  एन०  जी०  सी०  द्वारा  इस  बेसिन  में  सुनियोजित  योजना  के  अनुसार
 अंन्वेषण  किया  जा  रहा

 ]

 अधिक  धनराज्षि  के  बिल  बनानें  और  खराब  टेलोफोनों  सम्बन्धो  मामले

 437.  डा०  जो०  विजपरासा  कया  संचार  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पूरे  देश  में  अधिक  घनराशि  के  बिल  बनाने  ओर  खराब  टेलीफोनों  के  सम्बन्ध  में

 कोई  उपचारात्मक  प्रशासनिक  योजना

 (a)  गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  अधिक  धनराशि  के  बिल  बनाने  और  खराब  टेलीफोनों  के

 राज्यवार  कितने,मामले  निपटाए
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 उक्त  भाग  में  उल्लिखित  कितने  मामलों  का  निपटारा  प्रयोक्ताओं  के  हक  में

 और
 '

 यदि  तो  क्‍या  भारतीय  तार  अधिनियम  की  धारा  के  अन्तगगंत  अब  तक  कोई
 मामले  प्राप्त  हुए

 ह

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 और  यूनिटों  स ेजानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  यथाशी प्र  सभा  पटल  पर  रख
 दी  जाएगी  ?

 जी  हां  ।

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  कोटा  में  गेंस  पर  आधारित  ताप  विद्युत  संयंत्र

 438.  थो  वृद्धि  चन्द्र  लेन  :  क्या  ऊर्जा  मन्‍्त्रो  यह  बंताने  की  कूंपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  राष्ट्रीय  ताप  विर्चुत  निगम  द्वारा  कोटा  जिले  में
 अंटा  के  निकट  500  मेगावाट  क्षमता  के  गैस  पर  आधारित  एक  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  स्थापना  करने
 का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  इस  विद्युत  संयंत्र  पर  कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  होगा  और  यह  कब  तक  पूरा
 हो  जायेगा  ?.

 विश्व त  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  और  कोटा  जिले  में
 अंटा  के  समीप  430  मेगावाट  की  क्षमता  का  गेस  पर  आधारित  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 परियोजना  का  क्रियान्वयन  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  किया  जाएगा  ।  अंटा  में  प्रथम  गैस
 टर्बाइन  यूनिट  मुख्य  संयंत्र  और  उपस्कर  कै  लिए  आडंर  देने  के  पश्चात्‌  24  महीने  में  चालू  किए
 जाने  का  कायंक्रम

 ॥॒

 ]

 ग्र-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोतों  का  विकास

 439.  श्री  के०  कुन्जम्ब  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोतों  के  विकास  में  क्या  प्रगति  हुई

 कया  इस  सम्बन्ध  में  कोई  संदर्शी  योजना  तैयार  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मनत्रो  बसन्‍त  :  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  प्रारम्भ
 किए  गए  गहन  अनुसंधान  और  विकास  क्रियाकलापों  तथा  प्रदर्शन  कार्यक्रमों  के  परिण्यमस्वरूप  कई

 प्रौद्योगिकियों  का  विकास  किया  जा  चुका  है  जिन्हें  विद्युत  उत्पादन  सहित  विभिन्‍न  प्रयोगों  के  लिए
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 की  >>

 क--त»तफतै  बन |  ृफृझझऋ
 तकनीकी  रूप  से  सम्भावनायुक्त  पाया  गया  विकास  के  राष्ट्रीय  उन्नत  प्रकार
 के  चूल्हों  के  राष्ट्रीय  सौर  तापीय  विस्तार

 र  जैसे  बड़े  पैमाने  के  विस्तार  कार्यत्रमों
 को  देश  भर  में  प्रारम्भ  किया  गया  है  तथा  इनका  वि  ोय  प्रतिबन्धों  के  साथ  अनुकूल  रूप  से  विस्तार
 किया  जा  रहा  ये  पहले  ही  देश  भर  में  लार  4  लोगों  को  ऊर्जा  प्रदान  कर  रहे  हैं  तथा  ऊर्जा  की
 बचत  कर  रहे  सौर  प्रकाशतरोल्टीय  प्रर्णा  यों  का  विकास  किया  जा  चुका  है  तथा  इन्हें  दृरवर्ती
 गांवों  और  अन्य  छोटी  विद्युत  आवश्यव;ताओं  को  विद्युत  प्रदान  करने  के  लिए  अधिक  तेजी  से  लगाया
 जा  रहा  बड़े  पैमाने  पर  विद्युत  उटपा,द्न्न  के  लिए  दो  पवन  फार्म  स्थापित  किए  जा  चके  हैं  तथा
 इस  क्षमता  को  बढ़ाया  जा  रहा  है  +  बायोमास  के  रूपांतरण  और  प्रयोग  से  सम्बन्धित
 परियोजनाएं  विस्तार  के  स्तर  पर  बहुंच  गई  हैं  तथा  गैसीफायरों  का  वाणिज्यीकरण  किया
 जा  चुका  विभिन्‍न  प्रौद्योगिवि  यों  क ेलिए  अवसंरचना  के  उत्पादन  को  स्थापित  किया  जा  चका  है
 तथा  इसका  धीरे-धीरे  विस्तार  हो  रहा  ऊर्जा  में  आत्म-निर्भर  कई  गांवों  की  स्थापना  की  जा  चकी
 है  तथा  इस  प्रकार  के  हजारों  ग.ंवों  क ेलिए  एक  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  गया  जहां  पूरे  गांव  की
 खाना  बनाने  और  रोशनी  की  आवश्यकताशओं  को  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों
 द्वारा  पूरा  किया  जाएगा  ।  जो

 ॥
 नवीकरणीय  जो  प्रणालियों  की  लागत  को  कम  करने  तथा  कुशलता  को  सुधारने  के  लिए

 अनुसंधान  और  रि,कास  क्रियाकलापों  को  तोब्  किया  जा  चुका

 (a)
 ओर  एक  विस्तृत  परिप्रेक्ष्य  योजना  तेयार  की  जा  चुकी  है  जो  विद्युत  के  15,000

 मेगावाट  *#  प्रतिष्ठापन  पर  और  शताब्दो  के  अन्त  तक  कुल  ऊर्जा  आवश्यकताओं  के  20  प्रतिशत  को

 अपा  र#परिक  ऊर्जा  स्रोतों  से  प्राप्त  करने  पर  विचार  करती

 तेल  खान  विनियमन  के  अन्तगंल  तेल  कुओं  में  सरकात्यक  उपाय

 444,  डा०  गौरी  हांकर  राजहुंस  :

 शी  आनन्द  सिह  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  का  ध्यान  12  1986  के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में
 आयल  वेल्सਂ  थध्रीट  लाइफਂ  शीषंक  से  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  तेल  के  अनेक  कुएं  आदासीय  बस्तियों  के  समीप
 स्थित  हैं  ओर  तेल  खान  1984  के  अन्तगंत  सांविधिक  उपाय  नहीं  किए  .

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इन  तेल  कुओं  में  पर्याप्त  सुरक्षात्मक  उपायों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  दोखर  :

 से  ग्रामों/कस्बों  के  पास  तेल  कुओं  का  खतन  करते  समय  खान  अधिनियम  और
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 विनियमों  के  अन्तगंत  हमेशा  ही  सांविध्विक  कार्यवाही  तथा  सुरक्षा  के  उपांय  अपनाये  जाते  इनमें
 क्रिसमस  टी  कुएं  के  चारों  तरफ  पर्याप्त  ऊंचाई  के  तार  लगाने  तथा  लीकेज  के  लिए  आवधिक

 जांच  तथा  उसे  निधिद्धਂ  क्षेत्र  घोषित  करना  आदि  शामिल

 -

 विधि  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  को  ग़ई  कार्यवाही

 441.  थो  मल  चन्द  डागा  :  कया  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 विधि  आयोग  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  गये

 तथा  उनके  विषय  क्‍या  ये  और  उनमें  से  कितने  प्रतिवेदनों  को  संसद  के  दोनों  संदनों  क ेसभा  पटल  पर

 रखा  गया  है  तथा  कितनों  को  अभी  तक  सभा  पटल  पर  नहीं  रखा  गया

 दोनों  सदनों  के  सप्ता  पटल  पर  रखे  गये  प्रतिवेदनों  को  विचार  के  लिए  जिन  मंत्रालयों
 को  भेजा  गया  है  उनका  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  इन  प्रतिबेदनों  में  क्या  सिफारिशें  की  गईं  ओर  उन्हें
 मंत्रालयों  को.कोन-कौन-सो  तारीख  को  भेजा  गया  और

 जिन  प्रतिवेदनों  पर  मंत्रालयों  ने  अपने  विचार  व्यक्त  किये  हैं  उन  पर  उनके  मंत्रालय

 द्वाश  आज  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विधि  ओर  म्थाय  मंत्रालय  में-राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  और
 विधि  आयोग  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कुल  मिलाकर  26  रिपोर्ट  अ्रस्‍्तुत  की  उनेमें  से
 25  रिपोर्ट  संसद्‌  के  दोनों  सदनों  के  पटलों  पर  रख  दी  गई  हैं  और  एक  रिपोर्ट  पटल  पर  नहों  रखी
 गई  इन  रिपोर्टों  के  उन  मंत्रालयों  के  जिन्हें  वे  भेजी  गई  और  वे  तारीखें  जिनको
 वे  भेजी  गई  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दो  गई  है  ।

 सरकार  ने  पचानवेवीं  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिश  पर  कारंवाई  न  करने  का  विनिश्चय
 किया  है  ।  एक  सो  चारवीं  रिपोर्ट  में  की गई  सिफारिशों को  न्यायाधीश  1985
 को  अधिनियमित  करके  कार्यान्वित  कर  दिया  अन्य  रिपोर्टों  पर  मंत्रालयों/विभागों  के
 राय  की  प्रतीक्षा  को  जा  रही  है  ।

 घिवरण

 क्रम  रिपोर्ट  का  रिपोर्ट  की  विषय-बस्तु  मंत्रालय/विभाग  जिसको
 सं०  संख्यांक  जिसे  भेजो  गई  भेजी  गई

 1  2  3  4  5

 1.  88  साक्ष्य  में  सरकार  के  गृह  मंत्रालय  4-5-8  4
 भारतीय  साक्ष्य  1872  विधि

 की  घारा  123-124  और  162  विधायी
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 तथा  संविधान  का  अनुच्छेद  74  और

 अनुच्छेद  163

 परिसीमा  1963

 भारत  में  क्रिश्चियनों  के
 विच्छेद  के  आधार--धारा  10,
 भारतीय  विद्राह-विच्छेद
 1869

 दहेज  के  कारण  होने  वाली  मृत्यु  और
 विधि  सुधार  के  लिए  (i)  हिन्दू

 1955

 (ii)  भारतीय  दंड  1860

 (7)  भारतीय  साक्ष्य
 1872  का  संशोधन  करना  ।

 न्यायिक  पुवृक्षिद्ञोकृन  के  लिए  आवेदनों
 में  नुकसानी-विधान  बनाने  के  लिए
 सिफारिशें

 जन  संचार  माध्यमों  द्वारा  जानकारी
 के  स्रोत  का  प्रकटन

 अवेघ  और  अनुचित  रूप  से  प्राप्त
 किया  गया  साक्ष्य-प्रस्तावित  धारा

 भारतीय  साक्ष्य
 1872

 उच्चतम  न्यायालय  में  एक
 निक  खंड  का  प्रस्ताव

 कुछ  ब्रप्रन्नलित  अधिनियमों
 का  निरसन

 भारतीय  संविदा
 दाओं  में  अवरोधक  खंड

 हिन्दू  विवाह  1955  की
 घारा  24  से  26,  विवाह  विषयक

 काम्रंवाहियों  में  अन्तरिम  भरणपोषण

 4  5

 विभाग

 विधायोी  24-8-84

 विधायी  26-4-84

 विधायी  26-4-8  4

 विधायी/न्याय/  4-5-84
 विधि  काय॑े

 गृह  मंत्रालय

 सूचना  और  प्रसारण  16-5-84
 विधायी  विभाग

 विधायी  11-5-84

 न्याय  $-2-85

 न्याय/विधायी,  1-9-84

 श्रम/पेट्रो
 वित्त  मंत्रालय

 विधायी  10-9-84

 विधि  काय॑  25-8-84
 विभाग
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 लिखित  उतरे

 12.

 13.

 84.

 17.

 18.

 19.

 20.

 21.

 188

 -  102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 3

 के  लिए  आदेश  और  अपत्यों  के
 पोषण  के  लिए  आदेश

 उच्च  न्यायालयों  में  मोख्विक  और
 लिखित  बहस

 सरकार  द्वारा  और  उसके  बिरुद्ध

 मुकदमे-सुघारों  के  लिए  कुछ
 सिफारिशे

 संविधान  के  अनुच्छेद  19  के  अधीन

 वाकू  और  अभिव्यक्ति  स्वातन्त्रय
 भारतीय  निगमों  को  इसके  विस्तारित

 -  किए  जाने  के  लिए  सिफारिश

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा

 122(1)  शान्ति  बनाए  रखने  के
 बंध  पत्र  का  भंग  करने  प्रतिभुओं

 काराबास

 संविदा  में  अऋजु  निबन्धन

 न्यायिक  अधिका  री  संरक्षण  अधिनियम

 उपभोक्ता  वस्तुओं  का  क्वालिटी
 नियन्त्रण  और  निरीक्षण

 मोटर  यान  1939  की
 धारा  103%,  मोटर  यान  का
 अन्तरण  किए  जाने  पर  बोमा  पर
 प्रभाव

 नागरिकता  विधि

 बचन  बविवंध

 25  1986

 4  5

 न्याय  विभाग  25-8-84

 न्याय  7-11-84
 विधायी  विभाग
 ओर

 वृन्द  तथा  प्रशिक्षण

 गृह  6-2-84
 उद्योंग

 गृह  मंत्रालय  ४2-85

 हु

 विधायी  5-2-85
 विभाग

 न्याय  विभाग  6-2-85

 खाद्य  और  4-3-8  5
 नागरिक  आपूर्ति
 उद्योग  और
 कम्पनी  काये
 मंत्रालय  तथा

 अन्य

 परिवहन  गृह मंत्रालय  5
 मंत्रालय

 गृह  मंत्रालय  29-5-85

 विधायी बिभाग 29-5-8 5
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 22.  भईद्द  और  अणशिष्ट  विज्ञापन  और  सूचना  ओर  29-5-85
 प्रदर्शन--भारतीय  दंड  संहिता  की
 घारा  292-293  गृह  मंत्रालय

 23.  110  भारतोय  उत्तराधिकार  संसद  के  पटल
 1925  पर  नहीं  रखी

 गई

 24.  1:1  घातक  दृघेटना  1855  उद्योग/परिवहन/  9-1-86
 श्रम/वित्त
 मंत्रालय

 25.  बीमा  1938  को
 वित्त  9-1-86

 घारा  45

 26.  पुलिस  अभिरक्षा में  क्षति  गृह  मंत्रालय  15-1-86

 तेल  तथा  गंस  के  सम्बन्ध  में  अमरोको  व्यापारिक  सिशन  को  भारत  यात्रा

 442.  थों  महेर््न  सिंह  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  अमरीका  के  उप  सहायक  वाणिज्य  सचिव के  नेतृत्व  में  एक  उच्च-स्तरीय  अमरीकी
 व्यापारिक  मिशन  ने  भारत  में  तेल  तथा  गस के  क्षोत्र  में  व्यापार  तथा  निबेश  की  संभावनाओं  का  पता
 लगाने  के  लिए  1986  में  भारत  का  दौरा  किया

 यदि  तो  उसका  क्या  एरिणाम  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  अनुवर्ती  कारंवाई  की  जा  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  चन्द्र  शेशर  :

 दोनों  पक्षों  ने  टेण्डरों  के  प्रोसेस  में  तेजी  अन्वेषण  की  संविधाओं  के  लिए  अगली

 बोली  देने  के  लिए  तेल  क्षेत्र  सम्बन्धी  उपस्करों  तथा  सेवाओं  में  संयुक्त  उद्यमों  की  सम्भावनाओं
 आदि  के  बारे  में  विचार-विमर्श

 यह  मिशन  अन्वेषण  किस्म  का

 _>॑-+ममा>मममप्ाक ०००  «बन्‍ब>न»नममक,
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 श्री  जी०  एम०  बंनातवाला  कै  दंड  प्रक्रिया  संहिता  25  6
 पर  विरोधी  विचार  व्यक्त  करने  के  कारण

 राज्य  मंत्री  श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  ओर  श्री  जियाउरंहमान
 अंसारी  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  के  बारे  में

 भष्याह्न

 ]

 थी  नारायण  चोबे  :  भारी  संख्या  में  महिलाएं  ही  प्रतीक्षा  कर  रहो  हैं''****

 प्रो०  मधु  दण्डवते  संविधान  के  अनुच्छेद  75  (3)  में  लिखा

 .  शी  सोमनाथ  चटर्ओो  वे  संसद  भवन  के  समीप  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।  वे  मुस्लिम
 महिला  विध यक  की  प्रस्तुत  करने  का  विरोध  कर  रहो

 भरी  इन्द्र  जीत  गुप्त  :  वह  आप  से  भेंट  करना  चाहती  हैं  कितु  उन्हें  अन्दर  आने
 की  अनुमति  नहीं  दी  जा  रही  Bo  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  वह  यहां  आया  उन्हें
 अनुमति नही  दी  जा  रही  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  तोन-चार  लोगों  को  आने  और  मेरे  साथ  भेंट  करने  को  हमेशा  अनुमति  दो
 जाती  यह  कोई  सदस्य  नहीं

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कभी  भी  समस्या  नहीं  रही  है  ओर  अब  भी  यह  कोई  समस्या  नहीं

 वे  हर  समय  जा  सकते  हैं  ।

 हि

 इन्त्र जोत  गृप्त  :  सुरक्षा  कमेचारी  समस्या  खड़ी  कर  रहे  कृपया  उन्हें  बता  दीजिए
 ००००००

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  चिन्ता  को  कोई  बात  नहीं  है  ।

 12.02  म०  प०

 क्रो  जो०  एम०  बनातवाला  के  दंड  प्रक्रिया  संहिता
 1985  पर  विरोधी  विचार  व्यक्त  करने  के

 कारण  राज्य  मंत्रो  भरी  आरिफ  मोहम्मद  खां

 कौर  भरी  जिद्राउरंहमान  अंसारो  के

 विशेषाधिक़ार  के  प्रश्न  के  बारे  में

 ]
 प्रो०  सघु  दंडवते  में  विशेषाधिकार  का  एक  प्रश्त  उठा  रहा  संविधान  के

 अनुच्छेद  75  (3)  के  अनुसार  मंतिपरिषद्‌  को लोक  सभा  को  मिली-जुली  जिम्मेवारी  श्री



 6  1907  श्री  जो०  एम०  बनातंवाला  के  दंड  संहिता
 1985  पर  विरोधी  विचार  व्यक्त  करने  के  कारण

 राज्य  मंत्री  श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  और  श्री  जियाउरंहमान
 अंसारी  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  के  बारे  में

 बनातवाला  ने  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  विधेयक  प्रस्तुत  किया  |  श्री  आरिफ  मोहम्मद  खांजौर  थी

 जियाडरंहमान  अंसारी  ने  विधेयके  पर  चर्चा  की  और  वे  दोनों  मंत्रि  परिषंद्‌  के  सदस्य  उनमें  से

 एक  ने  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  का
 सूझ्र्थन

 किया  *'***  ***

 अध्यर्ध  महोदय  :  मैं  आंपकी  बात  समझ  गया  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  यह  सामूहिक  जिम्मेदारी  की  असफलता

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  यदि  आपकी  इच्छा  है  तो  मैं  आप  को  अपना  विनिर्णय  दूंगा  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  जल्दी  मत  कीजिए  जैसा  कि  सरकार  इस  विधेयक  को  लाने  में  जल्दी  कर

 रद्दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  मैंने  बहुत  सावधानी  से  काम  किया  आप  जानते  हैं  मैं  ने

 विधेयक  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 प्रो०  मधु  दडवते  :  महोदय  मुझ  मालूम  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  नहीं  मालूम  ?

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  जो  मुझे  केवल  यह  सन्देह  था  कि  आप  इसकी  अनुमति  नहीं  दे

 रहे
 हु

 अध्यक्ष  महोदय  :  कभी  कभी  आपको  अच  मान  सही  होते  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  जो  भी  विनिर्णय  आप  देंगे  इससे  संसद  को  आने  वाली  पोड़ियों  तक

 मार्गदर्शन  प्राप्त  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  समस्या  नहों  मैंने  पूरी  तरह  से  इस  विषय  का  अध्ययन  किया

 है  और  इसके  स्रभी  पहलुओं  को  देखा

 प्रो०  मधु  बेंडबते  :  इस  सदन  में  क्या  कोई  ऐसी  एक  भी  मिसाल  है  जहां  मंत्रि-परिषद्‌  के  दो
 सदस्यों  ने  परस्पर  विरोधी  दृष्टिकोण  अपनाया  हो  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  20  1986  को  प्रो०  मधु  दंडवते  ने  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 श्री  आरिफ  मोहम्मद  ख्वां  ओर  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  जियाउरंहमान  अंसारी
 के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  की  सूचनाएं  इस  आधार  पर॑  दीथीं  कि  उन्होंने  श्री  जी०  एम०
 बनातवाला  द्वारा  प्रस्तुत  गर  सरकारी  सदस्य  के  विधेयक  अर्थात  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता
 विधेयक  1985  के  संवध  में  बिल्कुल  विपरीत  विचार  व्यक्त  करके  संविधान  के  अनुच्छेद  5  (3)
 को  उल्लघन  किया  है  ।  प्रो०  दंडवते  का  दावा  है  कि  उपर्युक्त  विधेयक  पर  चर्चा  में  भाग  लेते  हुए  श्री
 आरिफ  मोहम्मद  खां  ओर  श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  जो  मंत्रिपरिषद  के  सदस्य  जोरदार  शब्दों
 में  बानो  मामलेਂ  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  बारे  में  एक  दूसरे  से  बिल्कुल  विपरीत
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 1985  पर  विरोधी  विचार  व्यक्त  करने  के  कारण

 राज्य  मंत्री  श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  और  श्री  जियाउरंहमान
 अंसारी  के  विरुद्ध  विशेष|धिकार  के  प्रश्न  के  बारे  में

 विचार  व्यक्य  किये  पहले  ने  रिरणंय  का  समर्थन  किया  था  और  दूसरे  ने  स्पष्ट  शब्दों  में  इसका  विरोध
 किया  अतः  दोनों  मंत्रियों  ने सामुहिक  जिम्मेवारी  के  सिद्धांत  का  उल्लंघन  किया  और  इस  प्रकार
 विशेषाधिकार  का  हनन  किया  है  ओर  सभा  की  अवमानन  को  है  ।

 सभा  को  ज्ञात  है  कि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  जो  की  धारा  125
 ओर  127  में  संशोधन  करने  के  लिए  है  जो  बच्चों  और  माता-पिता  के  भरण-पोषण  भत्ते  से
 संबंधित  हैं  यह  एक  गैर-सरकारी  सदस्य  का  विधेयक  है  और  इस  पर  सामान्य  चर्चा  हो  रही
 सम्बद्ध  मंत्रो  जो  इस  मामले  में  सरकार  के  विचार/निर्णय  को  उन्हें  अभी  चर्चा  को
 उत्तर  देना  है  अतः  इस  विधेयक  पर  सरकार  का  नोति  संबंधित  निर्णय  सभा  के  समक्ष  नहीं  रखा
 गया

 सभा  की  अवमानता  सामान्यतः  उस  स्थिति  में  होती  है जब  कोई  ऐसा  काम  किया  गया  है
 जो  प्रत्यक्ष  अथवा  परोक्ष  में  अधिकारियों  अथवा  समितियों  के  कामकाज  में  व्यवधान
 डाले  या  इसका  कारण  बने  ।  मुझे  श्रो  आरिफ  मोहम्मद  खां  और  श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  द्वारा  दिए
 गए  भाषणों  में  ऐसो  कोई  बात  दिखाई  नहीं  दी  फिर  भी  किसी  संवेधानिक  अथवा  सांविधिक
 उपबन्ध  का  कथित  उल्लंघन  स्पायालयों  के  क्षेत्राधिकार  में  आता  है  और  ऐसे  मामलों  में  संसदीय
 विशेषाधिकार  का  कोई  मामला  नहीं  बनता  ।

 तदनुसार  नियम  222  के  अन्तगंत  मैं  मामले  को  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  के  रूप  में  सभा  में
 उठाने  की  अनुमति  नहीं  देता  हूं  ।

 शी  सोमनाथ  चटर्जो  :  आप  अपना  गुस्सा  व्यक्त  कोजिए  ।

 प्रो०  सधघु  दंडबते  :  आप  किस  संहिता  को  सिफारिश  करेंगे  ?

 थों  सोमनाथ  चटजों  :  यह  क्‍या  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  लोकतन्‍्त्र  है  ।

 थो  वो०  शोभनाद्रोश्वर  राब  :  हमने  रामस्वरूप  मामले  के  संबंध  में  प्रधान  मंत्री  और
 गृह  मंत्री  के  विरुद्ध  सदस्यों  विपक्ष  दलों  की  निष्ठा  पर  सन्‍्देह  करने  के  प्रयास  करने  के  लिए
 विशेषाधिकार  प्रस्ताव  दिया  है'*****  **

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसको  अनुमति  नहीं  दी  जाती  यह  अभो  निर्णयाधीन  मैं  उन
 सदस्यों  को  ही  अनुमति  दूंगा  जिनका  इससे  संबंध  है  ।

 थो  वो०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  मेरी  सूबना  का  क्‍या  हुआ  ?
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसको  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 *  *
 जि

 +  30  1986  को  यह  स्थिति  उसके  पश्चात्‌  विधेयक  वापस  ले  लिया
 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अध्यक्ष  भहोदय  :  मैं  ने  अभो  कहा  है  कि  यदि  समा  के  किसी  सदस्य  के  नाम  का  उल्लेख  किया
 गया  है  तो  मैं  उसको  अनुमति  दूंगा  ।

 श्री  बस॒देव  आचार्य  :  इस  पर  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  देता  हूं  ।
 *

 प्रो०  के०  के०  तिबारो  :  हम  पंजाब  की  बिगड़ती  हुई  स्थिति  पर  आपको

 सूचना  देते  रहे  हैं  और  आपसे  भेंट  करते  रहे  हैं'*** **  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक  सूचना  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।  इसमें  कोई  समस्या

 नहीं  है  ।

 ]
 थ्रो  सुल्तान  अलाउददोन  ओवेसो  :  मैं  यह  कहने  जा  रहा  हूं  कि  मुल्क  के  अन्दर

 पूरा  एक  हंगामा  मचा  हुआ  बाबरी  मस्जिद  के  बारे  में  हकूमत  क्‍या  इंतजाम  कर  रही
 जगह  फायरिंग  हो  रही  है'*****  )

 '

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसको  अनुमति  नहों  दी  जाती  हम  इस  प्रश्न
 पर  उस  समय  चर्चा  करेंगे  जब  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  होगी  ।

 )

 श्री  इन्द्रजोत  गृप्स  :  मुझे  बसायथा  गयां  हैकि  कार  मंत्रणा  समिति  में  जासूसी  के  इस
 मामले  के  बारे  में  कुछ  फैसला  हुआ  था  ।  हमें  यह  नहों  कहा  गया  है  कि  आपने  हमारे  स्थगन  प्रस्ताव  पर

 अनुमति  न  देने  का  निश्चय  किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दो  जाती  है।इस  पर  चर्चा  नहीं  मैंने  केवल
 निजी  स्पष्टीकरण  की  अनुमति  दी  है  चाहे  यह  किसी  सदस्य  द्वारा  यह  मामला
 घीन

 *  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 म०  प०

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 हर
 आधिक

 विस  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  मैं  सर्वेक्षणਂ  1985-86  की  एक  प्रति

 अककायंबाही
 7”  “  लित  नहीं  किया
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 तथा  अंग्रेजी  सभापटल  पर  रखता  में  रख्तों  दीलंए  संख्या  एल०
 दो  1971/86] ]

 भाई०  बो०  पो०  कम्पनो  लिसिटेड  तथा  इसको  समनुषंगी  मंसर्स  बामर  लारी  एण्ड
 कम्पनो  लिसिटेड  के  वर्ष  1984-85  तेल  उद्योग  विकास  नई

 दिल्‍लो  के  वर्ष  1984-85 5  और  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस
 आयोग  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  को  समोक्षा

 और  वाधिक  प्रतिवेदन

 वेट्रॉलियर्म  और  प्राकृतिक  गेंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शॉखेर  मैं

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रंति  तथा  अंग्रेजी  :---

 आई०  बी०  पी०  कम्वनी  लिमिटेड  तथा  इसकी  समनुषंगी  मैसस  बामर  लारी
 एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकंरण  की  सरकर  द्वारा
 समीक्षा  ।

 आई०  बीं०  पी०  कम्पनी  लिसिटेड  तथा  इसकी  संमनुषंगी  मंसस  बोमर  लारी
 एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  का  वाधिक  लेखांपरीक्षित
 लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्र  क-महालिखापरीक्षक  को  टिप्पणियां  ।

 में  रखें  देखिए  संखुया  एल०  टो०  1972/86] ]

 (2)  तेल  उद्योग  विकास  1974  को  धारा  20  की  उपधारा  (4)  के
 तगंत  तेल  उद्योग  विकास  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1984-85  5  के  वाधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित .'

 तेल  उद्योग  विकास  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1973/86]
 (4)  तेल  तथा  भ्राकृतिक  गैस  आयोग  1959  की  धारा  22  की

 घारा  (4)  के  साथ  पठित  धारा  23  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत  तेल  तथा
 प्राकृतिक  गत  आयोग  के  वर्ष  '1984-85  तथा  इसको  समनुषंगी  कम्पनी
 हाइड्रोकाबंन्स  इण्डिया  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।
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 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  वर्ष  1984-85  तथा  इसकी  समनुषंगी
 हाइड्रोकाबंन्स  इण्डिया  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1984-85  5  के

 कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  संचार

 डाक-तार  विभाग  को  दूर-संचार  शाला  का  वर्ष  मैं  का
 लाभ  तथा  हानि  लेखा

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  राम  निवास  :  मैं  डाक-तार  विभाग  की

 संचार  शाखा  के  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  लाभ  तथा  हानि  लेखा  बोर  तुलन-पत्र  के

 आधार  की  एक  प्रति  सभा  पटल  प्र  रखता  हूं  ।

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टी०  ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  मेरा  विनिर्णय  इसे  चुनौती  नहीं  दो  जा  सकतो

 विकास  प्राषिक्रण  अधिनियम  के  अन्तगंत  दिललो  नागरी  कला
 नई  का  वर्ष  1984-85  का  वाधिक  प्रतिवेदन

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  :--

 (1)  दिल्‍ली  विकास  1957  की  धारा  58  के  अन्तर्गत  दिल्ली  विकास

 करण  ६983  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजों

 जो  18  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  161
 में  प्रुकाशित्‌  हुए  थे  ।

 में  गयो  ।  देलिए  संख्या  एल०  टो०  1976/86] ]

 (2)  दिल्ली  नागरी  कला  आयोग  1973  की  घारा  19  के  अन्तर्गत
 दिल्ली  नागरी  कला  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  ।

 दिल्ली  नागरी  कला  आयोग  1973  को  धारा  20  की  उपधारा  (4) '
 के  अन्तगंत  दिल्‍ली  नागरी  कला  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1984-85  के

 वाधिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 दिल्ली  नागरी  कला  नई  दिल्ली  के  वर्ष  19.  :  4-85  के  लेबापरीक्षित
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 लेखाओं  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  ]

 तेल  दाब  स्टोव  माइनिय  एण्ड  एलाइड
 मशीनरो  कारपोरेशन  दुर्गापुर  को  व्ज  ओर

 नेशनल  इंस्ट्र  मेट्स  कलकसा  को  वर्ष  84-85
 को  समोक्षा  के  बारे  सें  बिबरण

 अौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍त्री  एम०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सपना  पटल  पर  रखता  हूं  विभाग

 आवश्यक  वस्तु  सन्‍त्री  को  धारा  3  की  उपधघारा  (6)  के  अन्तगंत  तेल
 दाब  स्टोव  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी

 जो  25  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०
 का०  नि०  में  प्रकाशित  हुआ

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  ]

 (2)  कम्पनी  की  घारा  भारत  की  उपधारा  अधिसूचना  के  अन्तगंत
 लिखित  पन्नों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  :---

 माइनिंग  एण्ड  अलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  दुर्गापुर  के  वर्ष
 एण्ड  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  ।

 माइनिंग  एण्ड  अलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  दुर्गापुर  का  वर्ष
 एण्ड  का  वार्िक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्ष क  की

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०

 नेशनल  इंस्ट्र  मेंट्स  कलकत्ता  के  वर्ष  लेखे तथा  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 नेशनल  इंस्टू,मेंट्स  कलकत्ता  का  वर्ष  1979/86]  का  वाषिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  बेलिए  संख्या  एल०  टो०  महालेखापरीक्षक ]
 लगन  जूट  मशीनरी  कम्पनी  कलकत्ता  के  वर्ष  1984-85  के
 करण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  ।

 लगन  जूट  मशीनरी  कम्पनो  कलकत्ता  का  वर्ष  1984-85  का
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 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरोक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संस्यां  एल०  टो०  1981/86  |

 मारुति  उद्योग  नई  दिल्‍लो  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  ।

 मारुति  उद्योग  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1984-85  का  वार्षिक

 लेखापरी  क्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1982/86] ]
 भारत  प्रोसेस  एण्ड  मेकेनीकल  इन्जोनियर्स  कलकत्ता  और  इसको

 अर्थात्‌  वेबर्ड  कलकत्ता  के  वर्ष  1984-85  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारत  प्रोसेस  एण्ड  मेकेतीकल  इन्जीनिधर्स  कलकत्ता  और  इसको
 वेवड़  कलकत्ता  का  वर्ष  1984-85  का

 वा्िक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 में  रखो  गए  ।  देखिए  सांख्या  एल०  टो०  1983/86] ]

 भारत  वेगन  एण्ड  इन्जीनियरिंग  कम्पनी  पटना  के  वर्ष  1984-85  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारत  वेगन  एण्ड  इन्जोनियरिंग  कम्पनी  पटना  का  वर्ष  1984-85
 का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर
 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  सांख्या  एल०  टो०  1984/86] |

 एच०  एम०  टी०  बंगलोर  के  वर्ष  1984-85  5  के  कायंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 एच०  एम०  टी०  बंगलोर  का  वर्ष  1984-85  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1985/86  ]

 हिन्दुस्तान  केबल्स  लि०  के  वर्ष  1984-8>  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  केबल्स  लि०  का  वर्ष  1984-85  का  वार्षिक
 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  को  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1986/86 |
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 भारत  के  ब्रेक्‍्स  एण्ड  वाल्वृज  कलकत्ता  के  1983-84  के  कार्यकरण  की

 (3)

 (6)

 (7)

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारत  ब्रेक्स  एण्ड  वाल्वृज  कलकत्ता  का  वर्ष  1983-84  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1987/86] ]

 जैसप  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 जैसप  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता  का  वर्ष  1984-85  का  वार्षिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रकमहालेद्वापरीक्ष  क  की

 उपर्युक्त  मद  (2)  के  भाग  से  (a)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  को  दर्शाने  वाले  तीन  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  ।

 में  रखा  गया  ।  देलिए  संख्या  एल०  टो०  1988/86] ]

 व्यापार  ओर  पण्य  वस्तु  चिन्ह  1958  की  घारा  126  के  अन्‍्तगंत
 डिजाइन  और  पण्य  वस्तु  महानियन्त्रक  के  वर्ष  1984-85  के  वा्िक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  ।

 में  रखो  गई  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  1989/86] ]

 आटोमोटिव  रिसर्च  एसोसिएशन  आफ  पुणे  के  वष  1984-85  के
 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 परीक्षित  लेखे

 आटोमोटिव  रिसर्च  एसोसिएशन  आफ  पुणे  के  वर्ष  1984-85  के
 का्यंक्रण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा
 अंग्रे  जी  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1990/86] ]

 सेन्ट्रल  मशीन  टूल  बंगलोर  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 सेन्ट्ल  मशीन  टूल  बंगलोर  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गए  ।  देलिए  संख्या  एल०  टो०  1991/86]  ]

 इण्डियन  प्लाईबुड  इण्डस्ट्रीज  रिसचे  बंगलोर  के  वर्ष  1984-85  के



 6  1907  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 परीक्षित  लेखे  ।

 इण्डियन  प्लाईवुड  इण्डस्टीज  रिसर्च  बंगलौर  के  वर्ष  1984-85  5  फरे
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा
 अंग्रे  जी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1992/86]  ]

 स्मिय  स्टेनीस्ट्रोट  फार्मास्यूटिकल्स  कलकत्ता  की  वर्ष  1984-85
 को  समीक्षा  एवं  वार्षिक  प्रतिवेदन

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्द्र  :  मैं  कम्पनी
 1956  की  घारा  619%  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक

 प्रति  तथा  अंग्रं  जी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  स्मिथ  स्टेनीस्ट्रीट  फार्मास्यूटिकल्स  कलकत्ता  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (2)  स्मिथ  स्टेनोस्ट्रीट  फार्मोस्यूटिकल्स  कलकत्ता  का  वर्ष  1984-85  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखापरोक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  ]

 म०  प०

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति

 छठा  प्रतिवेदन  और  कार्यवाहौ-सारांश

 ]
 को  के०  राममात  :  मैं  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  के  बारे  में  सरकारी

 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  का  छठा  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  तथा  इस  समिति  की
 तत्सम्बन्धी  बैठकों  के  का्यंवाही-सारांश  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मेरा  विनिर्णय  मैंने  अपना  विनिर्णय  दे  दिया

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।  मैंने  अपना  विनिर्णय  दे  दिया  है  ।
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 से

 अविलस्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाक्षण

 ]

 भारत  में  हाल  हो  में  हुए  उपद्रवों  के  बारे  में  पड़ोसो  देश  के  शासकोय  प्रवक्‍ताओं
 द्वारा  दिए  गए  कथित  वक्तव्य

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मैं  विदेश  मंत्री  का  ध्यान  निम्नलिखित  अविलम्बनीय  लोक

 महत्व  के  विषय  की  ओर  दिलाता  हूं  तथा  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  हि  वह  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य
 दें  :--

 में  हाल  ही  में  हुए  उपद्रवों  के  बारे  में  पड़ोसी  देश  के  शासकीय  श्रवक्‍ताओं
 द्वारा  दिए  गए  कथित  वक्तव्य  तथा  इस  मामले  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विनिर्णय  ही  आप  इसे  चुनौती  नहों  दे  सकते  ।  इसकी

 अनुमति  नहीं

 शओ  इन्द्रजोत  गृप्ठ  :  क्या  आप  उन  दो  मन्त्रियों  जिन्होंने  व्यागपत्र  दे  दिया
 वक्‍तव्प  देने  के  लिए  कहेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  वे  चाहें  तो  वक्तव्य  दे  सकते  हैं  ।

 शी  इन्द्रजोत  गुप्त  :  फिर  विलम्ब  क्यों  किया  जा  रहा  है  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  तहीं  जानता  ।  गुप्त  मैं  उन्हें  बाध्य  नहीं  कर  सकता  ।

 श्री  बसुदेव  आचाय॑ं  :  इस  सभा  की  एक  परम्परा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन्हें  बाध्य  नहीं  कर  सकता  हूं  ।

 क्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  मन्त्रियों  ने  त्यागपत्र  दे  दिया  है  ओर  उन्होंने  स्वयं  ही'**
 ***  मन्त्रियों  ने  त्यागपत्र  दे  दिया  कंसे  ?  इसकी  जानकारी  सभा  को  नहीं

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  सभा  को  यह  पता  होना  चाहिए  कि  उन्होंने  त्यागपत्र  क्‍यों  दिया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यहां  अभी  उन्हें  इसकी  अनुमति  देता  इसमें  कोई  कठिनाई/समस्या

 नहीं  उन्हें  ऐसा  करने  दीजिए  ।  मैं  उन्हें  इस  विशेषाधिकार  से  वंचित  नहीं  कर  सकता  उनका

 स्वागत  सबका  स्वागत  और  यदि  आप  ऐसा  करना  चाहें  तो  आपका  भी  स्वागत  इसमें

 कोई  मुश्किल  नहीं  है  ।

 शो  एस०  खयपाल  रेड्डी  :  **(व्यवधान)**

 ऋजकायंवाही-बुतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 रनननननजनननप्न्नननजनत्नऊल़््््््

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रेह्टी  ने  जो  कुछ  कहा  उसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
 जाए  ।

 जयपाल  जी  कोई  फायदा  नहीं  कोई  अर्थ  नहीं  है  ।  उसके  आने  से  भी  कोई  बात  नहीं
 गरम  होने  से  भी  कोई  बात  नहीं  बनती  **

 बेठ  ब्लड  प्रशर  हो  गया  तो  मैं  क्या  आपको  कोई  तकलीफ  हो  गई  तो  मैं  क्या

 करूंगा  न्न्न

 )

 क्यो  अमल  दत्त  :  जब  सरकार  बाहेगी  वे  कुछ  न  कुछ  ले  आएंगे'**
 )  “7

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  है  ।

 विदेश  मंत्री  बो०  आर०  :  भारत  में  हाल  ही  में  हुई  कुछ  गड़बड़ी  के  बारे  में
 20  1986  को  अपनी  सीनेट  में  दिए  गए  एक  वक्तव्य  में  पाकिस्तान  के  विदेश  राज्य  मन्त्री  ने

 यह  कहा  था  कि  पाकिस्तान  की  जनता  जाति  और  विशेषकर  उन  लोगों  जिमके  साथ  कि
 उनके  सांस्कृतिक  और  पारिवारिक  सम्बन्ध  दुदंशा  को  अनदेखी  नहीं  कर  सकती  ।”
 पाकिस्तान  की  सरकार  ने  12  1985  को  अपनी  राष्ट्रीय  एसेंबलो  तथा  9  1985  को
 अपनी  सोनेट  में  भो  इसी  प्रकार  के  वक्तव्य  दिए  थे  ।  इसके  अतिरिक्त  भी  आपत्तिजनक  ववतव्य  दिये

 गए
 ह

 हाल  ही  के  वर्षों  में  पाकिस्तान  की  सरकार  ने  भारत  में  रह  रहे  अल्पसंख्यक  समुदायों  के  प्रति
 जो  अनुचित  टिप्पणियां  की  हैं  तथा  उनके  बारे  में  जिस  प्रकार  की  अधरिय  रुचि  ई  उसे  देखकर

 हम  कुछ  चिन्तित  हुए  एक  ओर  अगर  कहा  जाये  कि  हम  अहस्तक्षेप  के  सिद्धान्त  पर  चलते  हैं  ओर

 दूसरी  ओर  इस  तरह  बातें  कही  जाएं  तो  उन्हें  अपने  आन्तरिक  मामलों  में  खुल्लमखुल्ला  हस्तक्षेप  के
 अतिरिक्त  और  क्या  माना  जा  सकता  है  ।

 जैसा  कि  माननोय  सदस्यों  को  याद  होगा  ऐतिहासिक  शिमला  समझौते  भारत  और
 पाकिस्तान  दोनों  में  इस  बात  पर  सहमति  हुई  थी  कि  दोनों  देशों  के  बीच  अच्छे  पड़ौसी
 सम्बन्ध  और  स्थायी  शान्ति  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  एक  दूसरे  के  आन्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  न
 करने  के  सिद्धान्त  का  अनुसरण  किया

 1974  में  दिल्ली  के  सदर  बाजार  में  जो  दंगे  हुए  उस  समय  पाकिस्तान  की
 तत्कालीन  सरकार  ने  वहां  की  राष्ट्रीय  असेम्बली  में  यह  कहा  था  कि  शिमला  समझौते  के  अन्तगंत  इसे
 एक  आन्तरिक  मामले  के  रूप  में  ही  देखा  जायेगा  ।  लेकिन  पाकिस्तान  सरकार  ने  अब  जो  रुख  अख्तियार
 किया  है  वह  उनके  पहले  कें  रुख  के  विपरीत  है  ।

 ++कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 कई  मौकों  पर  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  की  सरकार  से  प्रह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि  इस
 प्रकार  के  बयान  शिमला  समझौते  के  विपरीत  हैं  और  समरप्ततापृर्ण  और  अच्छे  पड़ौसियों  के  से  सम्बन्ध
 विकसित  करने  के  लिए  भी  ये  अनुकल  नहीं  जहां  तक  हमारा  सवाल  है  हमने  पाकिस्तान  में
 साम्प्रदायिक  लोकतान्त्रिक  अधिकारों  से जनता  को  वंचित  करने  और  अल्पसंख्यक  समुदायों
 जिनमें  अहमदिया  समुदाय  भी  शामिल  की  घामिक  उपासना  की  स्वतन्त्रता  पर  प्रतिबन्ध  लगाये  जाने
 के  बारे  में  वालो  खबरों  पर  कभी  कोई  टिप्पणी  नहीं  की  हालांकि  भारत  में  और  अन्यत्र  भी

 इन  घटनाओं  पर  सार्वजनिक  तौर  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  हम  यह  उम्नीद  करते  हैं  क्रिपाकिस्तान
 सरकार  इन  तथ्यों  पर  समुचित  ध्यान  देगी  और  ऐसी  कोई  कायवाई  नहीं  करेगी  जिमका  पाकिस्तान  के
 साथ  मैत्रीपूर्ण  और  सहयोग  के  सम्बन्ध  कायम  करने  की  दिशा  में  हमारे  प्रयासों  पर  बुरा  असर

 पड़े  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  अध्यक्ष  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  मंत्री  जी  ने  एक  सुस्पष्ट  वक्तव्य
 दिया  पिछले  अवसरों  पर  आपने  40  कभी-कभी  एक  घण्टे  को  अनुमत्ति  दी  थी  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  निर्णय  का  अभिन्‍त  अंग  आप  अपने  ही  घोषणापत्र  का  उल्लंघन

 नहीं  कर  सकते  ।

 .  प्रो०  कें०  के०  तिवारो  :  मैं  अंपने  को  उन्हीं  बातों  तक  सीमित  रखूंगा  जो  कि आज  की  बहस  के

 संदर्भ  में  संगत  हैं  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  मंत्री  जी  ने  पाकिस्तान  सैनिक  जनता
 द्वारा  हमारे  देश  के  अन्दखनी  मामलों  यें  भारी  हस्तक्षोप  के  मामले  में  एक  बहुत  सुनिश्चित  रुख  अपनाया

 लेकिन  शायद  यह  भारत  सरकार  द्वारा  पाकिस्तान  से  मंत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  सुधारने  के  लिए  हाल  में

 किए  गए  प्रयत्नों  से  मेल  नहीं  खाता  ।  पड़ोसियों  से  सम्बन्ध  सुधारने  के  जिए  लगातार  बहुत  अधिक
 मात्रा  में  कार्यंघाहियां  हुई  लेकिन  इस  सबके  बावजूद  पाकिस्तार  बहुत  अड़ियल  रुख  अपनाता  जा

 रहा  है  और  एक  देश  के  रूप  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  हम  जिस  किसी  भो  कल्पनीय  समस्या  का  सामना

 आज  कर  रहें  उसका  वह  नाजायज  लाभ  उठाने  की  कोशिश  कर  रहा

 12.16  भ०  प०
 हु

 महोदध  पीठासोन

 मैं  इसलिए  पाकिस्तान  को  दोष  नहीं  देता  क्‍योंकि  बहुत  से  पाकिस्तान  एक  परा  वलम्बी
 राज्य  एक  अधीन  राज्य  एक  ट्रोजन  घोड़ा  और  निक्ृष्ट  रूप  एक  बिल्ली  का  पंजा  जो

 हमारे  देश  में  अस्थिरता  फंलाने  से  इस  खेल  में  पाकिस्तान  को  उकसा  रहे  वे अच्छी  तरह  से

 पहचाने  लोग  ओर  मुझे  अत्यन्त  प्रसन्‍नता  होती  यदि  माननीय  मंत्री  जो  ने  पाकिस्तानी  सम्पर्कों  का
 पर्दाफाश  किया  होता  तथा  पाकिस्तान  से  उन  संरक्षकों  का  भी  पर्दाफाश  किया  होता  जो  अपने
 स्तर  सामरिक  महत्व  के  तथा  आधिपत्य  प्राप्त  करने  के  हितों  के लिए  ऐसी  सभी  कार्यवाहियां  करते
 रहे  हैं  ।

 हाल  ही  मैंने  एक  ऐसे  लेखों  को  श्वृंखला  को  देखा  जो  किसी  मामूली  व्यक्ति  नहीं  वरन्‌  एक
 ऐसे  व्यक्ति  द्वारा  लिखे  गए  हैं  जो  जिया-उल-हक  से  सलाहकार  परिषद  का  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  सदस्य

 ओर  वह  पाकिस्तान  में  सामरिक  अध्ययन  सेंस्थान  का  महानिदेशक  भी  और  बह
 सज्जन--यह  जनरल  अकराम  खान--देखिए  किस  तरह  वहू-इस  उप-महाद्वीप  के  इतिहास  को  कुटिलता
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 प्ूवंक  तोड़-मरोड़  रहा  है  जिससे  हमें  इस  मिलिट्री  जनता  से  बुरे  इरादों  का  पता  चलता  है  तथा  हमारे
 देश  में  अस्थिरता  पैदा  करने  के  लिये  किये  जा  रहे  उनके  प्रयत्नों  का  पता  चलता  भले  ही  वह
 अल्पसंख्यकों  का  प्रश्न  हो  या  पंजाब  में  आतंक्रवा।दयों  का  प्रश्न  हो  ।  यह  सारे  क्षेत्र  में  फैला  है  और
 इसको  इस  वक्तव्य  इस  लेख  को  पढ़कर  बड़ा  भयंकर  अनुभव  होता  मैं  जनरल
 अकराम  खान के  लेखों  की  श्यंखला  में  से  कुछ  उद्धरण  उद्धृत  कर  रहा  वह  यह  कहते

 अपने  को  भारत  में  मुस्लिम  शासकोंਂ  के  उत्तराधिकारी  मानते  हैं  जिन्होंने
 संख्यक  होते  हुए  भी  इस  उप-महाद्वीप  में  हिन्दुओं  की  बहुत  बड़ी  जनसंख्या  के  ऊपर  शासन

 हम  भारत  के  मुस्लिम  सुल्तानों  और  बादशाहों  की  घरोहर  के  लिए  दावा  करते  हैं
 ओर  हिन्दुओं  की  श्रेष्ठता  के  सामने  घुटने  टेकने  वाले  नहीं  यदि  एक  छोटे  देश  के  रूप  में
 फकिस्तान  भारत  की  श्रेष्ठता  को  नहीं  स्वीकारेगा  तो  बाकी  दुनिया  भी  भारत  को  ऐसा
 स्वीकार  नहीं  करेगी  ।”

 यह  वह  धारणा  यह  विधली  धारणा  पाकिस्तान  के  शासकों  द्वारा  प्रतिपादित  की  गयी  है
 जिनके  साथ  हथ  झल  के  कुछ  महीनों  से  सभी  प्रकार  के  सम्बन्ध  बनाने  की  कोशिश  कर  रहे  जिनमें
 हमारी  भित्रता  और  सहयोग  की  संधि  का  प्रस्ताव  भी  शामिल  वह  फिर  कहता  है  तथा  भारत  के

 टुकड़े  करने  के  इरादे  बिलकुल  स्पष्ट  हो  जाते  हैं  ।  वंह  कह  कहता  है  :

 एक  देश  नहीं  इसमें  कभी  भी  वह  एकता  नहीं  रही  जो  एक  राष्ट्र  राज्य  की
 पहचान  होती  जिन  लोगों  को  सम्भावित  पृथकतावादी  माना  जा  सकता  है  वे  हैं
 द्रविड़ियन  के  चार  दक्षिणी  और  उत्तर-पूर्व  में  रहने  वाले  लोग  जिनमें

 त्रिपुरा  ओर  असम  शामिल  हैं  ।””

 आगे  वह  फिर  कट्दता  है  :

 इस  उप-महाद्वीप  के  लोगों  से  दो  राष्ट्र  बन  सकते  हैं  तो  तीन  क्यों
 पांच  या  छः  क्‍यों  नहों  ”

 !

 तो  पाकिस्तान  में  शासन  कर  रही  जनता  का  वारतविक  इरादा  यह  और

 बहादुरी  की  भावना  सहित  तथा  विजय  की  भावना  सहित  वह  घोषित  करता  मैं  पुनः  उद्धृत
 करता  हूं  :

 हपारे  हित  में  क्योंकि  जिन  समस्याओं  से  भारत  1980  के  दशक  में  घिरा

 हल  करना  ओर  भी  कठिन  होता  जा  रहा  और  मजबूत  से  मजबूत  होने  की
 बजाय  भारत  कमजोर  से  कमजोर  होता  जा  रहा

 उसने  हमारे  अन्दरूनी  मतभेदों  पर  अपनी  आशा  लगायी  हुई  इस  सन्दर्भ  मैं  पाकिस्तान
 के  साज्राज्ययादी  शक्तियों  की  बात  हमें  भारव  में  एक  विभाजित

 महाद्वीप  विरासत  में  विभाजन  किए  बिरासत  के  रूप  में  शत्रुता  की  भावना
 बाकी  रही  तथा  पाकिस्तान  से  वाशिंगटन  में  बंढे  संरक्षक  इस  दृश्य  के  विषय  में  जो  कुछ  कह  रहे
 इस  उप-महाद्वीप  का  कठिन  तथा  विचित्र  दृश्य  हमारे  सामने  स्पष्ट  हो  अमेरीकियों  तथा
 पाकिस्तानियों  के  बीच  सामरिक  राय  एक  जंसो  ही  निरन्दर  हम  इस  बात  पर  जोर  देते  रहे
 हैं  कि  शक्तियां  हमारे  यहां  अस्थिरता  पैदा  करने  पर  तुली  हुई  हैं  ओर  जो  वेदनापूर्ण  अनुभव  पिछले  दो
 वर्षों  में  हमें  भुगतना  पड़ा--इस  राष्ट्र  को  भुगतना  पड़ा--उसे  हम  नहों  भूल
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 श्री  रिचर्ड  अमरीका  के  भूतपूर्व  राष्ट्रपति  को  और  मुझे  आशा  है  कि  सदन  इस
 स्थिति  को  पूर्ण  गम्भीरता  से  क्योंकि  रिचर्ड  निक्‍सन  हमें  जो  बतलाना  चाहते  हैं  वह  अमरीकी
 लोगों  का  सामूहिक  विचार  ऐसा  लगता  है  कि  अमरीकी  शासन  तथा  अमरीकी  लोग  सारे  विश्व  में
 अस्थिरता  पैदा  राजनैतिक  नेताओं  की  राष्ट्रों  की  एकता  को  नष्ट  करने  जैसी
 विधियों  में  लगे  हुए  अपनी  किताब  में  निक्सन  जो  कहते  हैं  उसे  मैं  उद्धृत  करता  हूं  :

 जेसा  कि  शाह  के  कथनों  से  पता  लगता  है  ।”

 वह  ईरान  के  शाह  को  बात  कर  रहे  थे  :

 तरह  पूरे  यूरोप  के  लिए  एक  राष्ट्‌  होना  प्रकृति  क ेनियम  के  अनुसार  नहीं  था
 उसी  प्रकार  भारत  के  लिए  भो  ।  जाति  तथा  संस्कृति  की  दृष्टि  से  भारत  यूरोप  से  भी
 अधिक  विभिन्‍नताओं  वाला  देश  है  ।  लेकिन  क्या  इस  उपलब्धि  से  भारत  के  लोगों  को  लाभ

 यह  एक  दूसरा  ही  प्रश्न  कभी-कभी  एकता  एकोकरण  करने  वालों  के  लिए  ज्यादा
 लाभकर  होती  है  बनिस्बत  उनके  जिनका  कि  एकीकरण  किया  गया  यदि  देश  की  अपकेन्द्रीय
 शक्तियों  पर  रोक  लगाने  में  कम  ऊर्जा  इस्तेमाल  की  गई  होती  तो  शायद  लोगों  के  रहने  के
 स्‍तर  को  ऊंचा  उठाने  के  लिए  और  भी  ज्यादा  किया  जा  सकता  था  ।”

 जरा  कल्पना  यह  है  अमेरिका  के  एक  भूतपूर्व  राष्ट्रपति  की  -  मैं  कहूंगा--शतानी  टिप्पणी
 भारत  की  एकता  के  विषय  में  ।

 ह

 इन  बातों  हर  प्रकार  से  केवल  एक  हो  निष्कषं  निकलता  है  वह  यह  कि  अरांजकता
 की  शक्तियां  चारों  ओर  फंली  अराजकता  की  शक्तियां  बाहरी  बाहरी  शक्तियों  द्वारा  तेयार
 को  गयी  हैं  ओर  पाकिस्तान  एक  पराश्रयी  देश  अमरीको  साम्राज्यवाद  का  प्रतिनिधि  है  क्योंकि
 अमरोकियों  तथा  पाकिस्तानियों  में  पूर्ण  सामरिक  मतंक्‍य

 मैं  मन्‍्त्री  जी  से  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  पंजाब  के  मुख्य  मन्त्री
 श्री  बरनाला  पंजाब  में  पाकिस्तानो  हस्तक्षेप  बारे  में  चिल्ला-चिल्ला  कर  कहते  रहे  हैं  ।  अब  पंजाब  में
 निर्दोष  व्यक्तियों  की  हत्याएं  हुई  शस्त्रागार  को  लूट  लिया  गया  सिखों  की  सर्वोच्च  गद्दी  पर
 जबरन  कब्जा  किया  गया  ये  सब  केवल  मुट्ठी  भर  लोगों  द्वारा  किया  गया  है  ओर  इन  सब  बातों  के
 पीछे  पाकिस्तान  का  स्पष्ट  हाथ  देखा  जा  सकता

 मैं  मन्त्री  जो  का  ध्यान  उसी  मुख्य  मन्त्री  जी  द्वारा  हाल  ही  में  दिए  गए  वक्तव्य  की  ओर  दिलाना

 व ेशिमला  समझौते  की  बात  कर  रहे  हमें  भूलना  नहीं  चाहिए  कि  शिमला  समझौते  के
 प्रतिपादक  को  वर्तमान  शासकों  द्वारा  पहले  तो  सुरक्षात्मक  हिरासत  में  ले  लिग्रा  गया  तथा  फिर
 अन्ततः  फांसी  पर  लटका  दिया  गया  ।  हमें  शिमला  समझोते  को  इतना  महत्व  नहीं  देना  वह
 वह  जो  शिमला  समझौते  की  बात  करते  रहे  पाकिस्तान  को  संसद  लिस-ए-शोरा  में  उसी  मन्त्री
 ने  कहा  :  कि  हम  जम्मू  और  कश्मीर  को  आजाद  करने  के  लिए  शक्ति  का  प्रयोग  करने  की
 सम्भावना  से  इन्कार  नहों  यद्यप्रि  अन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  पर  हम  सौहार्दपूर्ण  समझौते  को
 नाओं  की  खोज  जारी  रखे  हुए  ओर  हम  यही  बात  दोहराए  जा  रहे  हैं  कि शिमला  समझ्षौता  इतता
 पवित्र  लेकिन  पाकिस्तानी  अधिकारी  अन्तर्राष्ट्रीय  कानूनों  और  समझौतों  का  पूर्ण  उल्लंघन  करते  हुए
 प्रत्येक  मुदरे  को  अन्तर्राष्ट्रीय  बना  रहे
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 अभी  तक  पाकिस्तान  सिचाचिन  मलेशिया  में  एक  अघोषित  युद्ध  लड़  रहा  आप  हाल  ही
 में  संयुक्त  राष्ट्र  मे ंउपस्थित  थे  जहां  मैं  भी  उपस्थित  था******

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  समाप्त  कोजिए  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मैं  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  उठा  रहा  आप  मुझ  बोलने  को  अनुमति
 दीजिए  ।  कृपया  मुझे  सुनिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  लगातार  आप  ही  को  सुनते  नहीं  रह  सकता  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मैं  माननोय  मंत्री  जो  से  ज।नना  चाहुूंगा  कि  क्या  पाकिस्तानी  सरकार
 ने  इस  समझोते  या  अनुबन्ध  का  सम्मान  किया  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  असेम्बली  के  हाल  ही  के  सत्र
 में  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  और  उसकेਂ  विदेश  मन्‍्त्री  दोनों  ने  काश्मीर  का  प्रश्न  क्‍यों  उठाया  ?  और  मैं

 नहीं  जानता  कि  वे  जोरदार  कारण  कया  हैं  जिनके  कारण  हम  अपने  उत्तर  देने  के  अधिकार  का  भी
 प्रयोग  नहीं  कर

 त्रिपुरा  में  कुछ  आतंकवादियों  के  कब्जे  से बरामद  किए  गए  वुछ  कागजों  में  पाकिस्तान  का

 हाथ  होने  का  पता  चला  देश  में  केहल  घामिक  आधार  पर  हुए  दंगों  के  श्न  पर  या  अन्य  आधघारों  ,
 पर  ही  पाकिस्तान  अपने  को  उलझा  नहीं  रहा  है  वरन्‌  वह  उग्रवादियों  को  सीधे-सी घे
 समर्थन  दे  रहा  है  ।

 मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  सी०  आई०  ए०  के  छिपे  क्रियाकलापों
 को  आड़  में  4000  लाख  डालर  अफगानिस्तानी  मुजाहिदीनों  को  दिए  जा  रहे  हैं  तथा  पाकिस्तान  में
 प्रशिक्षण  शिविर  स्थापित  किए  गए  वही  प्रशिक्षण  शिविर  सिख  उम्रवादियों  तथा  मुजाहिदीनों  द्वारा

 संयुक्त  रूप  से  उपयोग  किये  जा  रहे  हैं  और  खालिस्तानियों  को  उसी  स्तर  का  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा
 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  सेनिक  और  आथिक  सहायता  के  रूप  में  पाकिस्तान  को  3.2  बिलियन

 डालर  मिल  रहे  हैं  जिसे  बढ़ाकर  6  बिलियन  डालर  कर  दिया  गया

 कृपया  जिया-उल-हक  को  हाल  ही  की  श्रीलंका  यात्रा  के  विषय  में  सदन  को  बताइए  ।  क्‍या

 यह  सच  नहीं  है  कि  जिया-उल-हक  की  श्रीलंका  यात्रा  के  बाद  तमिलों  के  नरसंहार  की  घटनाओं  में

 तथा  आतंक  की  घटनाओं  में  अत्यन्त  वृद्धि  हुई  है  ?  और  पाकिस्तान  में  उनकी  वापसी  के  बाद  आतंक  की

 लहर  पाकिस्तान  में  भी  प्रारम्भ  हो  गई  अपने  आकाओं--सा  म्राज्यवादी  ताकतों--के  साथ  मिलकर
 पाकिस्तानी  हमारे  लिए  समस्या  पंदा  करने  को  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  हम  हमेशा  ही  इस  बात  को  जानते

 रहे  हैं  |  मुझे  पता  नहीं  कि  देश  को  विश्वास  में  क्‍यों  नहीं  लिया  जा  रहा  है
 *"

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्‍या  स्पष्टोकरण  चाहते  हैं  ?

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  दो  धिनट  और  ।  इस  पृष्ठभूमि  इस  देश  में  जो  गड़बड़ियां
 हो  रही  हैं  व ेऔपनिवेशिक  ओपनिवेशिक  कारगुजारियों  और  घड़यन्त्रों  की  दुर्भाग्यपूर्ण  विरासत

 दुर्भाग्य  से अभी  भी  हम  अपने  लोगों  के  बीच  निरन्तर  बनी  हुई  फूट  का  शिकार  मैं  जानना
 चाहूंगा  कि  ऐसे  पात्रों  ऐसे  व्यक्तियों  को  तथा  ऐसी  प्रवत्तियों  को  तथा  ऐसे  विचारों  को  पृथक  कर
 देने  के  लिए  हमने  वया  किया  है  ।  इसके  लिए  भारतीय  लोगों  की  एकता  महत्वपूर्ण  उत्तर  प्रदेश  में
 आज  क्या  हो  रहा  है  ?  जम्मू  और  कश्मीर  में  क्या  हो  रहा  यह  एक  स्पष्ट  प्रयास  पिछले  एक
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 वर्ष  से  एक  विशेष  ममम्दर  को  मुक्त  कराने  के  लिए  तंयारियां  चल  रही  अब  इस  सब  घटनाचत्र  में
 पाकिस्तानी  अधिकारियों  का  ह/थ,  पाकिस्तानी  सरकार  का  हमारे  देश  में  अस्थिरता  पेंदा  करने  का
 प्रयास  बहुत  महत्वपूर्ण  हो  जाता  है'*ਂ  )

 शो  जो०  एम०  बनातवाला  :  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता
 हूं  ।  मुझे  को  मुक्त  करामेਂ  इन  शब्दों  पर  आपत्ति  वहां  एक  मस्जिद  भी--बाबरी
 जिस  पर  वे  कब्जा  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  क्‍या  उसके  बारे  में  मैंने  कुछ  कहा  ?  मैंने  इसका  उल्लेख  नहीं  किया  ।
 श्री  बनातवाला  आप  बहुत  संवेदनशील  हैं  और  आप  विरोध  में  ज्यादा  ही  बोल  रहे  हैं  ।

 की  जो०  एम०  बनातवाला  :  आप  ध्यानाकषंण'''की  सीमा  से  बाहर  जा  रहे  हैं'*ਂ

 प्रो०  के  ०  तिधारी  :  मैंने  जान-बूक्ककर  उस  बारे  में  कुछ  नहों  कहा'*ਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  चिन्तामणि  जेना  को  बुला  रहा  हूं'**

 )

 श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  आप  इतनी  अधिक  बातों  के  बारे  में  बोल  रहे  हैं  बजाय  इसके  कि
 आप  घ्यानाकर्षण  के  विषय  तक  हो  अपने  को  सीमित

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  जेना  को  बोलने  के  लिए  बुलाया  है  ।  श्री  आप  अपना
 स्थ्यन  ग्रहण  कीजिए  ।  मैं  आपको  अनुमंति  नहीं  दे

 )

 प्रो०  के०  के०  तिबारो  :  आप  मुझे  अनुमति  क्‍यों  नहीं  दे  सकते  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  काफी  सभय  ले  चुके  हैं  ।

 ओऔओ०  के०  के०  तिवारो  :  मैंने  कितना  लिया  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  20  मिनट  ले  चुके  हैं  ।

 प्रो०  क०  क०  तिकारे  :  आप  इस  प्रश्न  के  महत्त्व  को  नहीं  इसलिए  आप  ऐसा  कह
 रहे  मुझे  खेद  है  कि  आप  पीठाप्तीन  और  यदि  आप  नहीं  समझते  जालू  भंटा

 का  भाव  नहीं  है--यह  सुरक्षा  का  मामला  है'**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सुस्पण्ट  बात  नहीं  कह  रहे  हैँ  । आप  अधिक  समय ले  रहे

 ब्रो०  के०  के०  तिवारो  :  कितना  समय  मैंने  लिया  है  ?

 ब्रो०  के०  के०  तिकारी  :  आपने  15:  मिनट  जिये  हैं  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  आपने  सदस्यों  को  50  मिनट  तक  बोलने  दिया  है  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मैंने  अनुमति  लहीं  दी  ।  आप  बह  क्यों  कह  रहे  मैंने  किसी  को  अनुमति
 नहीं  दी  यह  निर्णय  हमने  हाल  में  ही  लिया  भाप  निम्रमों  को  पढ़ें  ।
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 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मुझे  विदेशी  मन्‍्त्री  के  समक्ष  सभी  प्रश्न  रखने  मैंने  स्पष्ट  प्रश्न  पूछे
 हैं--परन्तु  आप  जिस  प्रकार  बेसबरी  दिखा  रहे  हैं'*ਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  धैयंपूर्वक  आपकी  बात  सुनता  रहा  हूं...परन्तु  आप  संक्षेप  में  अपनी  बात

 कहें  ।  मेरा  यही  अभिप्राय

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मैं  अत्यन्त  संक्षेप  में  कह  रहा  हूं  ।  कुछ  कुछ  स्पष्टीकरण  देने

 होते  हैं  ।  मेरे  द्वारा  पूछे  गये  सभी  प्रश्नों  के  प्रकाश  में  मैं  समझता  हूं  पाकिस्तानी  अधिकारियों  के  साथ
 समझौते  में  शीघ्रता  नहीं  को  जानी  चाहिए  ।  हाल  ही  के  एक  करार  में  कहा  गया  है  कि  दोनों  देश

 दूमरे  के  आणविक  प्रतिष्ठानों  पर  हमले  नहीं  जेसे  कि  भारत  पाक  के  आण  त्रिक  प्रतिष्ठानों  पर

 हमला  करने  जा  रहा  था  ।  यदि  आप  अधिक  उत्सुकता  दिखाएंगे  तो  हमें  पाकिस्तान  के  कामਂ  करने  के
 ढंग  के  बारे  में  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  संकेत  मिले  उनका  कोई  लाभ  नहीं  सभी  साक्ष्यों  क ेबावजूद
 हम  इसे  न्यून  नहीं  कर  सकते  ।  यह  मामले  का  विरोध  करना  पड़ा  क्योंकि  यह  मामला  राष्ट्रीय  सुरक्षा
 ओऔर  स्थिरता  का  बड़ी  शक्तियां  हमारे  देश  को  अस्थिर  बनाने  में  लगी  हुई  अतः  जब  हम
 पाकिस्तान  को  बात  करते  हैं  तब  हमें  उन  सब  के  बारे  में  भी  बात  करनी  चाहिए  जो  कि  पाकिस्तान  को
 घन  तथा  मदद  देती  जो  पाकिस्तान  की  सहायता  करती  रही  जो  हमारे  देश  की  एकता  भंग
 करने  के  लिए  पाकिस्तान  को  हथियार  देती  रही  हैं  ।

 क्री  चिन्तामणि  जेना  :  उपाध्यक्ष  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  भाषण  में
 शिमला  समझौते  की  चर्चा  की  ge  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  सभो  सदस्य  अपने-अपने  प्रश्न  पूछ  चुकेंगे  तो  अन्त  में  मन्‍्त्रो  महोदय

 उत्तर  देंगे  ।  वह  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर
 ह

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  रुभा  की  यह  परम्परा  रही  है'“''*ਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  नियमों  को  पढ़ें  ।  मै ंआपको  बताना  चाहता  हूं  कि  हमने  अब  नियम

 बदल  दिये  हैं  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  उपाध्यक्ष  आपने  सातवीं  लोक  सभा  में  देखा  होगा
 मन्त्री  महोदय  हर  प्रश्न  का  उत्तर  देते  थे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  समाचार  पढें  ।  अब  हमने  नियम  आदि  सब  बदल

 दिए  अब  सभी  सदस्यों  के  बोलने  के  बाद  मन्त्री  महोदय  उत्तर  देंगे  ।  आपके  प्रश्न  का  भी  ।

 प्रो०  के०  के०  क्वारो  :  इससे  महत्व  कम  हो  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  महत्व  कम  होने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  मस्त्रो  महोदय  आपके  प्रश्न  नोट
 कर  लेंगे  तथा  बाद  में  उत्तर

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  इससे  उत्तरों  का  महत्व  घटेगा  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।  यह  निर्णय  सबके  द्वारा  लिया  गया  है  ।

 थो  जो०  जी०  स्वेल  :  उपाध्यक्ष  यदि  प्रक्रिया  कोई  परिवर्तन  किया
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 गया  है  तो  हमें  उसकी  जामकारी  नहीं  है'*ਂ  एक  मिनट  धैये  मेरा  कहना  यदि

 कोई  परिवततेन  हुआ  है'*****  यदि  परिवतेन  हुआ  है  तो  हमें  बताया  जाना  चाहिए  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभी  को  पहले  ही  बताया  जा  चुका  है  ।

 श्री  जी०  जी०  स्वेल  :  हमें  नहीं  पता  !  यदि  परिवर्तन  किया  भी  गया  है  तो  यह  गलत  परिवतंन

 है  |  प्रो०  तिवारी  ने  कुछ  प्रश्न  पूछे  हर  व्यक्ति  को  अपने  प्रश्न  पूछने  यदि  मन्त्री  महोदय  ने

 उत्तर  अन्त  में  देने  हैं  तो  इसका  अर्थ  है  उत्तर  पूरे  नहीं  होंगे  और  कोई  लाभ  नहीं  ध्यानाकषण
 का  यह  उद्देश्य  नहीं  मैं  समझता  हुं  कि  हमें  प्रक्रिया  को  बदलना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पिछले  सत्र  में  ही ऐसा  किया  गया  यह  कोई  नई  बात  नहीं  पिछले
 सन्न  में  ही  इसे  बदला  गया

 भथ्रो०  के०  के०  तिवारी  :  आप  भूल  रहे  हैं  ।  पहले  कभी  हमने  ऐसी  बात  नहीं  की  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नवम्बर  से  ऐसा  चल  रहा  है  |  यह  कोई  नई  बात  नहीं  पिछले  सत्र
 में  हो  ऐसा  किया  गया  था  ।  हरेक  ने  उसे  स्वीकार  किया  ।  गत  सत्र  में  उस  समय  आप  यहां  मुझे
 ज्ञात  श्री  तिवारी  ।

 प्रो०  के०  के  ०  तिवारी  :  अनेक  ध्यानाकर्वंण  प्रस्ताव  रखे  गए  प्रत्येक  सदस्य  द्वारा  प्रश्न

 पूछे  गए  थे  तथा  प्रत्येक  प्रश्न  का  उत्तर  पृथक  से  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  जेना  ।

 थ्रो  खितामणि  जेना  :  मन्त्री  जो  ने  ध्यानाकषंण  के  उत्तर  में  शिमला  समझौते  का
 उल्लेख  किया  मैं  उनका  ध्यान  10-2-86  को  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाना
 चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चितामणि  जेना  आप  कृपया  केवल  5  मिनट  हो

 थ्रो  चिन्तामणि  जेना  :  मैं  केवल  5  मिनट  ही  मैं  केवल  प्रश्न  हो

 पाकिस्तान  के  विरुद्ध  राज्य  मंत्री  श्री  जेन  नूरानी  ने  कुछ  इस  तरह  कहा  मैं  निम्न  अंश
 .  उद्धत  करता  हूं  :

 अन्य  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  शिमला  समझोते  से
 पाकिस्तान  के  मामले  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मन  पर  उठाने  का  अधिकार  छिन  नहीं

 मेरे  मित्र  श्री  तिवारी  ने  कहा  है  कि  पाकिस्तान  शिमला  समझौते  का  सम्मान  नहीं  मैं
 कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  प्रधानमन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  पाकिस्तान  के  प्रति  सहयोग  और  मंत्री  का

 हाथ  बढ़ाया  है  परन्तु  बदले  में  पाकिस्तान  क्या  कर  रहा  है  ?  उनका  शिमला  समझोते  के  प्रति  कोई
 सम्मान  नहीं  है  ।  इस  बारे  में  उनकी  सरकार  का  क्‍या  रवेया  है  ?  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं

 के  क्या  सरकार  ने  राजनयिक  स्तर  पर  उनके  अवांछनीय  रवंग्रे  का  विरोध  किया  यदि  तो
 कब  तथा  उस  पर  पाकिस्तान  की  क्या  प्रतिक्रिया  थी  ?

 साम्प्रदायिक  दंगों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  कि  पाकिस्तान  सरकार  इनको  भड़का  रहो
 मैं  केवल  दिल्ली  के  राष्ट्रीय  समाचार  पत्रों  में  से  उद्ध,त  कर  रहा  हूं  । ऐसा  लगता  है  हमारी  सरकार

 208



 6  1907  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  कौ  और  ध्यानाकर्षण

 पाकिस्तान  की  कार्यवाहिवों  का  विरोध  कर  रही  मैं  2  1986  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  से

 उद्धत  करूंगा  ।  यह  दो  सप्ताह  पूर्व  ही  छेपा  है  |  शोषंक  है  :

 में  अराजकता  के  लिए  पाकिस्तान  की  योजनाਂ

 इसमें  लिखा  है  :

 सेना  के  एक  प्रमुख  कनेल  ने  पंजाब  में  अराजकता  फैलाने  की  रूपरेखा  तैयार
 को  है  जिसके  बाद  पाक  द्वारा  सीधा  हस्तक्षेप  किया  जाना

 बहुत  सो  अन्य  बातें  भी  उपाध्यक्ष  महोदय  मुझे  अधिक  बोलने  को  अवसर  नहीं  परन्तु
 एक  अन्य  बात  मैं  2  1986  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  से  उद्धृत  करता  हूं

 महीने  पहले  तेयार  की  गई  रूपरेखा  में  चरणों  का  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ।”

 भेरे  मित्र  प्रो०  तिवारी  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुके  हैं  कि  कैसे  पाकिस्तान  उग्रवादियों  को  प्रशिक्षण  दे  रहा
 इस  बारे  में  भी  ।]  1986  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  समाचार  छपा  इसी  प्रकार

 एक्सप्रेसਂ  तथा  अन्य  राष्ट्रीय  देनिक  समाचार  पत्रों  में  भी  अन्य  समाचार  छपे

 अतः  में  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  सरकार  इस  स्थिति  से  अवगत  है  ?  यदि  तो  सरकार
 ने  इस  बारे  में  पाक  सरकार  से  विरोध  प्रकट  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?  फिर  वे  उनका
 शिमला  समझौते  के  प्रति  कोई  सम्मान  नहीं  तो  विकल्प  के  रूप  में  सरकार  क्या  सोच  रहो  है
 क्योंकि  पाकिस्तान  की  सरकार  तथा  पाकिस्तान  के  लोगों  की  इस  तरह  की  कार्यबाहियों  से  दोनों  देशों
 के  सम्बन्ध  बिगड़  रहे  मैं  साम्प्रदायिक दंगों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  कि  इसमें  सरकार

 तथा  जनता  का  हाथ  पाक  सरकार  उपद्रवादियों  को  प्रशिक्षित  करके  भारत  भेज  रही  है  और  वे
 लोग  यहां  साम्प्रदायिक  दंगे  भड़का  रहे  इस  संदर्भ  में  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 इस  तरह  की  कार्यवाहियों  का  मुकाबला  करने  के  लिए  कया  करने  जा  रहे  हैं  ?

 ]

 डा०  गोरो  शंकर  राजहूंस  :  उपाध्यक्ष  मुझे  वहुत-सी  बातें  कहनी  चूंकि
 आप  समय  कम दे  रहे  इसलिए  मैं  दो-तीन  बातें  कहुंगा  ।  अंग्रेजी  में  एक  कहावत

 ]

 एक  कदम  दो  कदम

 ]
 एक  ओर  कहावत  है  :

 में  पल  में  माशा  ।'
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 पाकिस्तान  यही  कर  रहा  पिछले  एक  साल  से  पाकिस्तान

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  यह  कहावत  रशियन  कहावत  है  ।

 डा०  गोरो  शंकर  राजहंस  :  जो  भो  हो  ।  मुझे  पता  नहीं  मैं  तो  अनपढ़  आदमी  जो

 कहा वत  है  मैंने  कह  दिया

 विदेश  मंत्री  बोौ०  आर०  :  डा०  पी०  एच०  डी०  हैं  और  अनपढ़  हैं  ।

 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  पिछले  एक  साल  से  सम्बन्ध  सुधारने  के  प्रयास  हो  रहे  विदेशों
 में  पोलिटिकल  लेवल  पर  और  आफिशियल  लेवल  पर  बहुत  सारी  बातें  सबसे  ज्यादा  खुशी  इस
 बात  पर  जब  कान्फ्र स  ढाका  में  पाकिस्तान  के  प्रेजीडेंट  न ेकहा  कि  हम  हिन्दुस्तान  के  साथ

 और  इस  रीजन  के  दूसरे  देशों  के साथ  सद्भावना  से  व्यवहार  मुझे  इस  बात  से  बहुत  खुशी
 जब  ।  7  दिसम्बर  को  पाकिस्तान के  प्रैजीडेंट  भारत  आए  और  उन्होंने  कहा  कि  हम  बेहतर  संबंध

 करना  चाहते  मैं  हिन्दुस्तान  टाइम्स  के  18-1  2-85  के  अखबार  से  कोट  करे  के  बताना  चाहता
 जिसमें  प्रैजीडेंट  जिया  ने  कहा  है  :

 अन्य  प्रश्न  के  उत्तर  में  अनरल  जिया  ने  पंजाब  में  उग्रवाद  पर  चर्चा  की
 गई  और  उन्होंने  श्री  गांधी  को  आश्वासन  दिया  कि  पाकिस्तान  किसी  भी  प्रकार  के
 के  पूर्णतः  विरुद्ध  है तथा  सामान्य  स्थिति  के  पक्ष  में  है  ।”

 के  बारे  में  जनरल  जिया  ने  कहा  कि  इस  मामले  का  शिमला  अ्षमझौते  को
 पझ्ावना  को  ध्यान  में  रखकर  उचित  समय  पर  समाधान  किया

 ]

 एक  कहावत  हिन्दी  में  और

 तेरे  वादे  पर  जिए  हम  ।
 तो  यह  जान  छूट
 खुशी  से  मर  न
 अगर  ऐतबार  न  होता  ॥

 जनरल  जिया  ने  एक  ऐसी  पिक्चर  पेंट  जिससे  लगा  कि  इतने  सारे  दिनों  की
 झगड़ा  अब  समाप्त  हो  जाएगा  ।  हमारे  वित्त  मन्‍्त्री  पाकिस्तान  गए  ओर  एक  ट्रेड  एग्रीमेंट

 पाकिस्तान  के  साथ  हुआ  ।

 ]
 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  परन्तु  आथिक  मामलों  के  मन्त्री  को  पदच्युत  किया  क्योंकि  बह

 भारत  के  पक्ष  में  थे  ।
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 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  मन्‍्त्री  महोदय  को  बखस्ति  किया  गया  था  ।

 ]
 तो  मैं  यह  कहूंगा  कि  पाकिस्तान  की  करनी  और  कथनी  में  बहुत  फक  हो  रहा  हम  जो

 सोचते  थे  कि  पाकिस्तान  के  हमारे  सम्बन्ध  अच्छे  तो  ऐसा  लगता  नहीं  अभी  पाकिस्तान  के
 मिमिस्टर  आफ  स्टेंट  ने  वहां  को  नेशनल  असेम्बली  में  भाषण  दिया  श्रो  जैन  नूरानी  17  दिसम्बर
 को  दिल्ली  में  थे  जबकि  प्रेसीडेंट  जिया  ने  कहा  था  कि  हम  शिमला  समझौते  के  अनुरूप  काश्मीर  एवं
 दूसरी  समस्याओं  पर  विचार  उन्होंने  कहा  था  कि  हमारे  सम्बन्ध  बहुत  अच्छे  हो  रहे  हैं  और
 नूरानी  साहव  कहते  हैं  कि अब  हम  काश्मीर  की  समस्या  को  इन्टरनेशनल  फोरम  पर  उठाएंगे  ओर  सारी
 दुनिया  को  बताएंगे  कि  हिन्दुस्तान  पाकिस्तान  के  साथ  कंसा  व्यवहार  कर  रहा  है  ।  कहने  का  मतलब  है
 कि  एक  बहुत  बड़ा  धक्का  हम  तो  सोच  रहे  थे  कि  हमारे  सम्बन्ध  सुधर  रहे  हैं  लकिन  वे-सम्बन्ध
 अब  सुधरते  नजर  नहीं  आ  रहे  इस  सिलसिले  में  मुझे  दो  ब।तें  कहनी  मैं  माननीय  फोरेन  मिनिस्टर
 साहब  से  पूछना  चाहूंगा  कि  जब  वे  अमेरिका  गए  तो  अमेरिका  जो  पाकिस्तान  को  आर्म्स  रेड  दे

 उसके  बारे  में  उन्होंने  प्रैसीडेंट  रेगन  से  और  बहां  के  सेक्रेटरी  आफ  स्टेट  श्री  शुल्ज  और  दूसरे  लोगों
 से  जो  बात  तो  उन्होंने  क्या  कहा  बौर॑  हिन्दुस्तान  को  क्या  एस्योरेंस  मिला  ।

 मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  जब  पाकिस्तान  अपना  रवेया  बदल  रहा  कहता  कुछ  है  और
 करता  कुछ  और  है  और  अब  तो  कहने  भी  लगा  तो  क्‍या  भारत के  प्रधान  मन्द्री  1986  में  पाकिस्तान
 की  सद्भाव  यात्रा  पर  यह  एक  अहम  प्रश्न  है

 क्योंकि  जब  17  दिसम्बर  को  राष्ट्रपति  भारत
 आए  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  भारत  के  प्रधान  मन्‍्त्री  श्री  राजीव  गांधी  1986  के  फट  हाफ  में
 पाकिस्तान  की  सद्भाव  यात्रा  पर  जाएंगे  ।

 तीसरी  बात  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  और  यह  एक  बहुत  जरूरी  बात  है  कि  इन्टरनेशनल
 पालिटिक्स  में  यह  एक  जाना-माना  सिद्धांत  है  कि सरकार  और  जनता  को  अलग-अलग  किया  जाता  है  ।
 फिलीपीन्स  में  मारकोस  ने  जो  उसके  खिलाफ  अमेरिका  के  मीडिया  और  अमेरिका  की  जनता
 को  एक्सप्लेन  किया  कि  मारकोस  कितना  बड़ा  निरकुंश  है  ओर  राष्ट्रपति  रेगन  को  बाध्य  किया  कि
 वह  मारकोस  की  मदद  न  करे  और  अब  वह  फ़िलीपीन्स  से  भाग  रहा  क्या  भारत  सरकार  ने  यह्‌
 कोशिश  की  है  अमेरिका  की  जनता  को  बताने  के  लिए  या  पाकिस्तान  की  जनता  को  बताने  के  लिए
 कि  आपके  शासक  क्‍या  कर  रहे  क्या  डिप्लोमेटिक  लेकल  पर  ऐसा  एफटं  हुआ  है  कि  अमेरिका  की
 जनता  को  एजूकेट  किया  जाए  मीडिया  के  उनकी  यूनिवर्सिटीज  के  द्वारा  कि  अमेरिका  जो
 मिलिट्री  ऐड  पाकिस्तान  को  दे  रहा  वह  अमेरिका  की  जनता  के  हितों  के  खिलाफ  है  जो  कि
 डेमोक्रेंसी  में  बिश्वास  करती  क्‍या  पाकिस्तान  की  जनता  को  यह  एजूकेट  करने  का  प्रयास  किया  जा
 रहा  है  कि  भई  हम  ओर  तुम  तो  एक  ही  हैं  और  तुम्हारी  सरकार  तुम्हें  बेवकूफ  बना  रही  यह  जो
 प्रश्न  कम्युनल  रायट्स  का  उठाया  यह  सचमुच  में  दुर्भाग्य  की  बात  हमने  उसको  कन्ट्रोल  कर
 लिया  है  ओर  यह  कोई  संमस्या  है  ही  कहना  यह  है  कि  जब  से  हम  आजाद  हुए  हैं
 पाकिस्तान  हमारी  टेरीटरी  में  एक  कांटा  बनकर  खड़ा  हमने  बहुत  प्रयास  किया  कि  पाकिस्तान  के
 साथ  हमारे  सम्बन्ध  सुधरें  ।  1947  में  जब  पाकिस्तान  से  लड़ाई  तब  भी  पं०  नेहरू  ने  कहा  था  कि
 तुम  एक  ट्रीटी  कर  जिससे  ये  रोज-रोज  के  झगड़े  न  हों  क्योंकि  पहले  यह  एक  ही  देश  था  और  हमारे
 भर  आपके  शरीर  में  एक  ही  खून  बह  रहा  1965  में  जब  पाकिस्तान  ने  लड़ाई  तब  भी
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 ताशकंद  समझौते  में  यही  कहा  गया  था  कि  ऐसा  मत  करो  ।  1971  में  जब  पाकिस्तान  ने  चढ़ाई
 तो  शिमले  समझौते  में  भी  यही  कहा  गया  लेकिन  पाकिस्तान  बार-बार  कहता  है  और  मुकर  जाता
 अब  यह  तक॑  भी  है  कि  उसके  पीछे  अमेरिका  ऐसी  साम्राज्यवादी  ताकत  है  जो  हमांरी  बढ़ोतरी
 नहीं  चाहती  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  की  जनता  को  बताया  जाए  कि  ये
 साज्राज्यवादी  ताकतें  तुम्हें  भी गरीब  रखना  चाहती  हैं  ओर  हमें  भी गरीब  रखना  चाहती  अगर

 हम  लाचार  होकर  अपने-अपने  डिफेंस  पर  इतना  अधिक  पैसा  खर्च  न  करें  तो  हम  उस  पैसे  को
 अपनी  इकोनोमिक  डवलपमेंट  पर  लगा  सकते  तुम  भी  लगा  सकते  हो  ।

 श्रीमान्‌  एक  बहुत  ही  भयानक  परिस्थिति  हो  रही  है  ।  हमारे  यहां  जो  दंगे-फिसाद  हो  रहे
 .  यदि  हम  कहें  कि  इनमें  विदेशी  ताकतों  का  हाथ  है  तो  बहुत  गलत  नहीं  पास्ट  में  भी  यह  अक्सर

 देखा  गया  है  कि  इन  दंगे-फिसादों  में  विदेशी  ताकतों  का  हाथ  रहा  हम  अत्यन्त  विनम्रता  से  विदेश
 मन्त्री  जी  से  कहना  चाहेंगे  कि  हमारे  जो  डिप्लोमेटिक  मिशंज  हमने  बहुत  से  देशों  में  अपने
 मेटिक  मिशंज  को  देखा  अमेरिका  में  भी  देखा  है  कि  वे  लोगों  को  शिक्षित  करने  का  प्रयास  नहीं
 करते  ।  उनमें  टोटल्ली  ब्योरोक्रेसी  उन्हें  पता  ही  नहीं  वे  यह  चाहते  हीं  नहीं  हैं  कि  वे  वहां  के
 लोगों  को  यह  बतावें  कि  भारत  क्‍या  करने  जा  रहा

 आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  पाकिस्तान  की  नेशनल  असेम्बली  में  जो  कुछ  कहा  जाता
 है  या  पाकिस्तान  के  मिनिस्टर  जो  कहते  हैं  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  हम  वहां  की  जनता  को  एजूकेट
 करें  और  उसे  यह  बताएं  कि  तुम्हारा  हित  भारत  के  साथ  दोस्ती  करने  में  है  ।

 इस  दिशा  में  भारत  की  सरकार  बया  प्रयास  कर  रही  है  यह  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।

 श्री  रास  प्यारे  पनिका  :  उपाध्यक्ष  हम  लोगों  द्वांरा  प्रस्तुत  ध्यानाकर्षण
 प्रस्ताव  पर  माननीय  विदेश  मंत्री  जी  का  जो  उत्तर  आया  है  वह  स्पष्ट  और  साथंक  है  जिसमें  कि
 हम  लोगों  को  इस  बात  की  जानकारी  हो  गई  कि  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या
 राय

 परन्तु  मैं  अपने  खासतौर  से  तिवारी  जी  और  राजहंस  जी  की  भावनाओं  से
 अपने  को  सम्बद्ध  करते  हुए  एक  दूसरी  तरफ  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  अभी
 हाल  में  उन्होंने  कहा  था  कि  मैं  मार्च  में  पाकिस्तान  जाने  वाला  था  लेकिन  बजट  सेशन  होने  के  कारण
 नहीं  जा  रहा  इनका  जाना  तो  निश्चित  है  और  हमारे  प्रधानमन्त्री  जी  का  भी  जाना  निश्चित
 लेकिन  परिस्थितियां  ऐसी  विकट  हो  गई  हैं  कि जबकि  हमारी  सरकार  और  हमारे  प्रधानमन्त्री  जी  देश
 में  साम्प्रदायिक  सद्भाव  जुटाने  में  लगे  हुए  हैं  ओर  उसके  परिणाम  भी  सामने  आ  रहे  हैं  तब  पाकिस्तान
 की  सिनेट  ने  वहां  के  राज्य  मंत्री  द्वारा  ऐसा  वक्तव्य  देना  जिससे  कि  न  केवल  हमारे  पड़ोसी  सम्बन्ध
 खराब  होने  का  डर  हो  बल्कि  एक  ऐसे  दथ्य  को  उभारा  जाए  जो  कि  बहुत  खेदजनक  और  हास्यास्पद
 भी

 अभी  शुलत्ज  साहब  की  बात  कही  दो-तीन  रोज  पहले  शुलत्ज  महोदय  का
 स्टेटमेंट  आया  था  कि  हम  पाकिस्तान  को  कह  रहे  हैं  कि  जो  उसकी  सेनाएं  भारत  की  सीमा  पर
 उसको  वह  वहां  से  हटा  ले  और  उन्हें  जितना  भी  कम  कम  करे  ।  हम  लोगों  की  समझ  में  यह  नहीं
 आता  कि  एक  तरफ  तो  पाकिस्तान  को  उनकी  मदद  मिलती  है  और  दूसरी  -  तरफ  पाकिस्तान  को  इस
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 तरह  की  डायरेक्शन  की  बात  की  अभी  बल्कि  आए  पाकिस्तान  की  तरफ  से  ऐसी
 मिसालें  पेश  की  जाती  रही  हैं  जिनसे  निश्चित  तोर  पर  बंधुत्व  और  पड़ोसी  के  सम्बन्ध  खराब
 होने  में  मदद  मिलती  रही  है  ।  |

 अभी  हाल  में  जब  जिया-उल-हक  साहब  आये  थे  तो  उन्होंने  कहां  था  कि  हम  शिमला  समझौते
 को  अक्षरशः  पालन  करना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  वे  कहते  कुछ  हैं  और
 करते  कुछ  और  और  यह  सारे  का  साश  माननीय  मंत्री  जी  ने  उत्तर  में  दे.दिया  है  कि
 समय  पर  इस  तरह  से  भड़काने  से  संबंध  की  स्थिति  पँदा  करना  चाहते  हैं  और  भारत
 सरकार  ने  और  हमने  यहां  भारत  वर्ष  की  जनता  ने  तो  कभी  उनके  इन्टरनल  अफंयसं  में  बाधा
 या  दखल-अंदाजी  नहीं  की  ।  अगर  हम  उनके  इतिहास  को  ही  जब  पाकिस्तान  उनका  क्‍या

 हुआ  इन  38  सालों  में  उनके  पाकिस्तान  के  ही  दो  टुकड़े  हो  गए  ।  जो  स्थिति  बंगलादेश  की

 पूर्वी  पाकिस्तान  को  उस  समय  की  क्‍या  दुनिया  को  मालूम  नही  है  कि  किस  तरह  से

 भावपूर्ण  नीति  पाकिस्तान  सरकार  उस  हिस्से  के  साथ  बस्तती  उस  पूर्वांचल  नतीजा  क्‍या

 हुआ  कि  पाकिस्तान  के  दो  टुकड़े  हो  गए  ।

 आज  इन  सारी  बातों  के  परिप्रेक्ष्य  में  मैं  बड़ी  गंभीरता-पुवंक  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना
 चाहता  हूं  कि  क्या  ऐसी  स्थिति  में  जब  कि  उसको  करनी  और  कथनी  में  बहुत  अन्तर  अब  तक  आप

 पुनः  पाकिस्‍तान  सरकार  से  क्लीयर  न  करा  लें  कि  जो  शिमला  समझौता  उसका  आप  आदर
 सम्मान  यही  नहीं  जो  अभी  हमने  भारतवर्ष  की  धरती  पर  कुछ  समझौते  किए  व्यापारिक
 समझौते  किए  हमने  यह  भी  तय  किया  है  कि  हम  एक  दूरूरे  के  सामरिक  महत्व  के  स्थानों  पर
 आक्रमण  नहीं  इन  सब  चीजों  का  आप  पुनः  एक  बार  नए  सिरे  से  पाकिस्तान  सरकार  से
 आश्वासन  प्राप्त  नहीं  कर  लेते  तब  तक  मैं  प्रधानमंत्री  का  तो  क्या  कहूं  माननीय  विदेश  मंत्री  से  भी  मैं

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वे  किसी  भी  प्रकार  पाकिस्तान  की  यात्रा  न  १.रें  तो  उचित  आज
 समस्त  देश  भारतवर्ष  के  लोग  आंदोलित  हैं  उनके  व्यवहार  से  ।  जहां  हमारी  सरकार  बराबर  प्रयास
 कर  रही  है  कि  पड़ोसियों  से  संबंध  सुधरें  ओर  संदंधों  में  सुधार  भी  हुआ  लेकिन  जेसे  ही  कोई  एक
 अच्छा  सा  वातावरण  बनने  का  अवस  होता  है  सरकार  के  प्रयासों  उसी  समय  इनका  कोई  न  कोई
 कार्यक्रम  वहां  पर  चल  पड़ता  है  भड़काने  आप  देखें  मान्यवर  दुनिया  को  मालूम  है  कि आज

 ट्रेनिंग  केम्प  पाकिस्तान  में  चल  रहे  क्या  यह  अच्छे  संबधों  के  लिए  है  ।  एक्स्ट्रीकिस्ट्स  से  आज

 हमें  पाकिस्तानी  हथियार  प्राप्त  होते  जब  ह।ईचेकिग  हुआ  उस  समय  भी  जो  पिस्टल  था  वह
 पाकिस्तान  मेड  था  ।  इस  तरह  से  हम  देखते  हैं  कि  एक  के  बाद  एक  के  बाद  एक  गंभीर  का

 वाहियां  पाकिस्तान  के  माध्यम  से  होती  रहती  इसलिए  हम  दो-तीन  आश्वासन  चाहते

 एक  तो  यह  कि  पाकिस्तान  सरकार  ये  निश्चयात्मक  ढंग  से  उत्तर  मांगा  जाए
 कि  भारतवर्ष  के  साथ  शिमला  समझौते  के  माध्यम  से  काय्यंवाही  दूसरा  यह  कि  हाल  ही  में  जो
 भी  भारतवषं  में  समझोता  किया  गया  इनका  भी  प/लन  होगा  और  नम्बर  तीन  यह  कि
 पाकिस्तान  सरकार  निश्चित  तौर  से  हमारे  देश  को  आश्वासन  हमारी  सरकार  को  आश्वासन  दे  कि

 हिन्दुस्तान  में  जो  भी  आतंकवादी  कार्यवाहियां  हो  रहो  उसके  संबंध  में  १ोई  भी  वहां  टूं  निंग  केम्प

 नहीं  चलाया  यहां  हर  दंगे-फत्ताद  की  कोशिश  नहीं  की  जाएगी  ।  आज  श्रीनगर  घाटी  में
 क्या  हो  रहा  जगह-जगह  पर  कया  हो  रहा  वहां  पर  भी  कई  जगह  कंप  चलाए  जा  रहे  इन

 सबके  बारे  में  जब  तक  निश्चित  आश्वासन  न  प्राप्त  हो  तब  तक  देश  की  जनता  जनना  चांहेगी  कि  इस  :
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 सदन  के  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  महोदय  से  कि  प्रधान  मंत्री  महोदय  पाकिस्तान  की

 यात्रा  पर  जाएंगे  ।  तब  तक  ऐसा  न  हो  लब  तक  प्रधान  मंत्री  हो  बल्कि  मंत्री  महोदय  का  भी  जाता
 उचित  नहीं  जब  तक  इन  महत्वपूर्ण  प्रश्नों  का हल  न  आ  जाए  ।  मैं  इतना  ही  चाहता  बहुत
 बहुत  धन्यवाद  |

 |

 श्री  खो०  आर०  मैं  माननीय  सदस्यों  का  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  पाकिस्तान  के  साथ

 हमारे  संबंधों  के  बारे  कुछ  बहुत  ही  नाजुक  प्रश्न  पूछे  *  ॥

 श्री  के०  के०  तिवारी  ने  पांच  प्रश्न  सबसे  पहले  उन्होंने  कहा  कि  संयुक्त  राष्ट्र  में
 पाकिस्तान  द्वारा  काश्मीर  का  मसला  क्‍यों  उठाया  (2)  खालिस्तानी  आतंकवादियों  में  पाकिस्तान
 का  काफी  हद  तक  अंतग्रेस्त  है  तथा  पाकिस्तान  द्वारा  आतंकवादियों  को  लगातार  प्रशिक्षण  दिया  जा

 है  और  देश  को  अस्थिर  करने  के  लिए  ख़ालिस्तान  की  विचारधारा  का  प्रचार  क्षिया  जा  रहा
 (3)  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  द्वारा  6  बिलियन  डॉलर  से  भी  अधिक  की  सहायता  दिये  जाने  के  बारे  में
 और  (4)  राष्ट्रपति  जिया  की  श्रीलंका  यात्रा के  बारे  में  ।

 1.00  म०  प०

 माननीय  सदस्य  श्री  जेना  ने  भी  ऐसे  कुछ  प्रश्नों  का  जिक्र  किया  तथा  उन्होंने  पूछा  कि  हमने
 पाकिस्तान  कोई  औपचारिक  विरोध  है  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  पाकिस्तान  पंजाब  में
 कता  को  प्रोत्साहन  देने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  :  उन्होंने  से  उद्धत  यह  प्रो०
 तिवारी  द्वारा  उठ्ए  गए  मामले  जैसा  ही  उन्होंने  पंजाब  के  कुछ  भागों  जहां  पाकिस्तान  द्वारा

 सहायता  दी  जा  रही  की  गतिविधियों  का  भी  जिक्र  उन्होंने  भारत  में  सांप्रदायिक
 दंगों  को  भड़काने  में  पाकिस्तान  का  हाथ  होने  का  भी  जिक्र  किया  ।  उन्होंने  कुछ  आ  रोप  उद्धत  किए
 कि  पाकिस्तान  भारत  में  सांप्रदामिक  दंगों  को  प्रोत्साहन  रहा  था  ।

 अंत  में  बोलने  वालें  दो  सदस्यों  ने अपना  भाषण  हिन्दी  में  दिया  और  मेरा  विचार  है  कि  मैं

 उन्हें  उत्तर  हिन्दी  में  ही  दूं  । उनका  विषय  भी  न्यूनाधिक  वही  उन्होंने  कहा  कि  पाकिस्तान  कभी
 मैत्री  भाव  दिखा  रहा  है  तो  कभी  दुश्मनी  ।  कभी  एक  कदम  पीछे  हटता  है  तो  कभी  दो  कदम  आगे  **

 श्री  इन्द्रजोत  गृप्त  :  वह  हॉकी  मंच  का  जिक्र  कर  रहे  हैं  **

 थ्री  बी०  आर०  भगत  :  उसमें  हम  समान  उसमें  हम  बराबर  हैं  ।

 भ्रो  जो०  जी०  स्बेल  :  दो  कदम  पीछे  ओर  एक  कदम

 थी  थो०  आर०  भगत  :  मैं  उनकी  बात  उद्धत  कर  रहा  उन्होंने  कहा  एक  कदम  पीछे  बोर
 दो  कदम  आगे  ।

 फिर  उन्होंने  पूछा  कि  मेरी  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  यात्रा  के  दौरान  राष्ट्रपति  तथा  अन्य
 नेताओं  के  साथे  हुई  वार्त्ता  में  अमेरिका  ढवरा  पाकिस्तान  को  शस्त्रों  की सहायता  दिए  जाने  के  संबंध
 में  मुझे  बया  आश्वासन  दिए  गए  |  उन्होंने  तथा  श्री  पनिका  ने  कहा  कि  न  तो  मुझे  पाकिस्तान  जाना
 चाहिए  ओर  न  ही  प्रधानमंत्री  को  जाना  चाहिए

 “''  न्‍
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 डा०  गोरों  हांकर  राजहूंस  :  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  कया  प्रधानमंत्री  वहां  जाएंगें  ।  मैंने  यह

 सुझाव  नहीं  दिया  कि  उन्हें  वहां  नहीं  जाना  चाहिए  ।

 श्री  बो०  आर०  भगत  :  अन्य  मुद्दा  यप  उठाया  गया  कि  क्‍या  हमने  अमेरिका  और  पाकिस्तान
 की  जनता  को  यह  बताने  के  लिए  राजनयिक  स्तर  पर  कोई  प्रयास  किया  है  कि  पाकिस्तान  में  किस
 प्रंकार  का  शासन  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  ये  प्रश्न  पूछे  गए  थे  और  मैं  इन  प्रश्न  का  उत्तर  देना  चाहता  ge

 प्रो०  के०  कझे०  तिवारी  :  आपको  याद  होगा  कि  मैंने  एक  बहुत  ही  गंभीर  मामले  का
 जिक्र  किया था  ।  श्री  रिचार्ड  निक्‍्सन  की  किताब  में  भारत  की  एकता  की  भारत  एक  राष्ट्र  है
 इस  धारणा  पर  संदेह  किया  गया  पाकिस्तान  सरकार  के  एक  श्री  अकरम  खां  ने  भी

 यही  बात  कही  है  ।  ये  बातें  भी  महत्त्वपूर्ण  हैं  ओर  उन्हें  इस  बारे  में  भी  स्थिति  स्पष्ट  करनी

 चाहिए  ।
 ह

 भा  ध  ~.  a
 थी  बी०  आर०  भगत  :  वह  पाकिस्तान  द्वारा  भारत  में  अस्थिरता  पंदा  करने  और  अन्य

 समस्याएं  पैदा  करने  का  प्रयास

 इन  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  से  पहले  मैं  भारत-पाकिस्तान  संबंध  प्रश्न  को  उचित  परिप्रेक्ष्य  में
 रखकर  पाकिस्तान  के  साथ  मैत्री  सम्बन्धों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  हाल  ही  में  की  गई  पहल के  बारे  में
 जो  एक-दो  गलत  फहमियां  उन्हें  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।

 यह  सच  नहीं  है  कि  मैंने  मई  मैं  वहां  जाने  का  निर्णय  लिया  मैंने  यह  कहा  था  कि
 पाकिस्तान  के  विदेश  श्री  साहबजादा  याकूब  खां  ने  मुझे  विदेश  मन्त्री  स्तर  की  संयुक्त  आयोग
 को  बंठक  में  शामिल  होने  के  लिए  मार्च  के  पहले  सप्ताह  में  पाकिस्तान  की  यात्रा  पर  आने  के  लिए

 पिछली  बार  यह  बंठक  दिल्ली  में  हुई  थी  और  अब  उनको  बारी  यह  बंठक  इस्लामाबाद
 में  होगी  ओर  उन्होंने  मुझे  मार्च  में  वहां  आने  के  लिए  मैंने  उन्हें  लिखा  हिः  दो  कारणों  से  मेरे
 लिए  माजं  में  वहां  आने  का  अनुरोध  स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं  विदेश  मन्त्री  स्तर  की
 उस  महत्त्वपूर्ण  बेठक  के  लिए  तैयारी  नहीं  की  गई  तकनीकी  स्तर  की  कुछ  उप-आयोग  की  बेठकें
 होनी  हैं  और  पहले  वह  बेठकें  होनो  चाहिए  तथा  उनकी  रिपोर्ट  संयुक्त  आयोग  की  बैठक  में  उपलब्ध
 कराई  जानी  चाहिए  ताकि  उस  स्तर  पर  निर्णय  लिए  जा  सकें  ।

 दूसरे  मैंने  कहा  कि  संसद  का  बजट  सत्र  शुरू  हो  गया  है  अथवा  सत्र  शुरू  होने  वाला  था

 उन्होंने  संसद  शुरू  होने  से  कुछ  दिन  पहले  लिखा  ओर  मैं  केवल  संसद  का  सत्र  समाप्त

 होने  अर्थात  7  मई  के  बाद  ही  वहां  जाने  के  बारे  में  सोच  सकता  हूं  ।  मैंने  कोई  बचन  नहीं  दिया  लेवि न
 यह  इस  बःत  पर  निभर  है  कि  समुक्त  आयोग  की  बैठक  दो  देशों  के  बीच  एक  निरन्तर  चलने  बाली

 प्रक्रिय  है  ओर  थदि  परिस्थितियां  अच्छी  हुईं  तो  मैं  निश्चय  ही  वहां  जाना  चाहूंगा  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  यह  घाटे  की  अथं-व्यवस्था  होगी  ।

 भी  बो०  आर०  भगत  :  घाटा  किसे  द्वोगा  ?

 प्रो०  मधु  इंडकते  :  उनका

 ats:
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 श्री  बो०  आर०  भगत  :  इस  समय  प्रधान  मन्‍्त्री  के  जाने  का  प्रश्न  ही  नहों  उठता  क्योंकि

 बहुत  से  काम  करने  यह  यात्रा  की  समुच्ी  अक्रिया  के  अन्त  में  पराकाष्ठा  के  रूप  में  कल्पना  की  गई
 थी  ताकि  उन्होंने  शान्ति  और  मेत्री  संधि  तथा  हमला  न  करने  के  समझौता  का  जो  प्रस्ताव  रखा
 उसको  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  अस्त  में  प्रधान  मंत्री  की  यात्रा  हो  जिसे  दोनों  देशों  के  बीच  नए
 संबंधों  के  सूत्रपात  की  एक  प्रमुख  ऐतिहासिक  घटना  माना  जा  लेकिन  अभी  भी  हम  इस  बारे  में
 बिलकुल  निश्चित  नहीं  हैं  और  हम  इस  उद्देश्य  के  लिए  प्रधान  मंत्री  द्वारा  इस्लामाबाद  की  जल्दी  यात्रा
 करने  को  अपेक्षा  नहीं  करते

 भारत  और  पाकिस्तान  प्रारम्भ  से  ही आपसी  विश्वास  एवं  सहयोग  पर  आधारित  मंत्री पूर्ण
 सम्बन्धों  का  एक  ढांचा  बनाने  की  कोशिश  कर  हैं  और  ऐसा  आपसी  हित  में  कर  रहे  जैसा  कि
 आप  जानते  हैं  कई  बार  हम।री  बात  को  नकार  दिया  गया  पहली  उपलब्धि  शिमला  समझौते  के
 रूप  में  थी  और  शिमला  समझौते  में  इस  सिद्धान्त  को  दोनों  देशों  से  स्वीकार  किया  कि  दो  देशों  के
 बीच  के  सारे  प्रश्नों  को  शान्तिपूर्ण  से  तथा  द्विपक्षीय  वार्ता  द्वारा  सुलझाया  जाना  चाहिये  ।
 काश्मीर  सहित  सारे  प्रश्न  थे  ।  वह  एक  बड़ी  उपलब्धि  सभी  मामलों  पर  पाकिस्तान  ने  इस
 सिद्धान्त  को  स्वीकार  किया  क्योंकि  उन्होंने  इस  पर  अपने  हस्ताक्षर  थे  और  वह  सिद्धान्त  था
 दोनों  देशों  के  बीच  के  सम्बनन्धों  में  द्विपक्षीववाद  ।  लेकिन  उन्होंने  कहा  है  कि  काश्मीर  के  प्रश्न  को
 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  या  किसी  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  में  उठाने  के  अपने  अधिकार  को  बनाये  हुए  हैं  ।
 हम  इससे  सहमत  नहीं  हुए  हमारा  कहना  है  कि  कश्मीर  समस्या  को  भी  सुलझाया  जाना  चाहिये
 तथा  इसे  बातचोत  द्वारा  उसी  भावना  से  द्विपक्षीय  आधार  पर  सुलझाया  जा  सकता  है  ।

 आज  इस  रुख  के  आज  शायद  अपनी  अन्दरूनी  विवशताओं  के  वे  ऐसा  कह
 रहे  लेकिन  प्रारम्भ  से  ही  वे  ऐला  कह  रहे  हैं  ।  आज  भी  राष्ट्रपति  जब  कभी  भी  काश्प्रीर
 के  प्रश्न  पर  बोलते  हैं  तो  कहते  हैं  कि  इसे  शिमला  समझोते  की  भावना  से  हल  किया  विदेश
 मंत्री  श्रो  याकूब  खार  भी  जब  इस  बारे  में  कहते  हैं  तो  कहते  हैं  कि कश्मीर  प्रश्न  को  शिमला  समझौते
 की  भावना  से  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  प्रस्तावों  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  हल  किया  वह  एक
 कदम  और  आगे  जाते  प्रधान  मंत्री  श्री  जुनेजो  जब  भी  बोलते  शिमला  समझौते  का
 बिल्कुल  ही  उल्लेख  नहीं  कहते  हैं  कि  काश्मीर  का  प्रश्न  केवल  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के
 प्रस्तावों  के  सन्दर्भ  में  ही हल  किया  जा  सकता  है  ।

 मैं  ऐसा  कहा  रहा  हूं  क्योंकि  न  केवल  वे  अलग-अलग  बातें  कह  रहे  हैं  बल्कि  अलग-अलग  लोग
 अलग-अलग  तरीके  को  बातें  करते  यह  उनकी  अपनी  समस्या  है  ।

 जहां  तक  भारत  का  प्र  श्न  है  हम  यह  मानते  हैं  कि  द्विपक्षीयवाद  केवल  द्विपक्षीयवाद  और
 द्विपक्षी  यवाद  ही  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  की  सारी  समस्याओं  पर  बातचीत  और  उनके
 समाधान  का  आधार  हो  सकता  है  ।  उसी  भावना  से  समझोते  पर  17  दिसम्बर  को
 हस्ताक्षर  किये  गये  थे  ।  सभी  बातों  में  उसो  भावना  से  समझोते  पर  हस्ताक्षर  पहली
 बार  दोनों  रक्षा  सचिव  इस्लामाबाद  में  मिले  ।

 उन्होंने  इस  प्रश्न  पर  बातचीत  की  ।  वे  दो  बातों  पर  सहमत  हुए  हैं  ।  प्रथम  यह  कि  सायचिन
 ब्लेशियर  समस्या  को  हल  करने  में  ताकत  का  प्रयोग  नहीं  किया  जायेगा  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  समझौता
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 था  कि  रक्षा  के  मामलों  में  भी  शक्ति  का  सहारा  पहीं  लिया  जायेगा  ।  दूसरे  इस  प्रश्न  को  वार्तालाप
 तथा  आपसी  बातचीत  द्वारा  सुलझाया  जायेगा  ।

 इसी  प्रकार  व्यापार  के  मामलों  में  वित्त  मन्त्री  वहां  गये  ।  पहली  बार  पाकिस्तान  गैर-सरकारी
 स्तर  पर  व्यापार  खोलने  पर  सहमत  हुआ  ।  वे  अब  तक  गर-सरकारी  व्यापार  के  लिये  सहमत  नहीं
 थे  ।  भारत  से  व्यापार  पूरी  तरह  बन्द  था  तथा  वे  इस  सिद्धान्त  पर  सहमਂ  हुए  कि  यह  पक्षपात-रहित
 ढांचे  के  ही  अन्तगंत  अर्थात  सर्वाधिक  प्राथमिकता  के  धार  ये  कुछ  द्विपक्षीय  उपलब्धियां

 हैं  जिन्हें  प्राप्त  किया  गया  है  लेकिन  आपसी  सहयोग  के  एक  ढांचे  का  विकास  करने  के  लिये  अप्नी  हमें

 बहुत  कुछ  करना  है  ।  हम  पाकिस्तान  पर  इस  बात  के  लिए  जोर  दे  रहे  हैं  कि  हमें  लोगों  के  मध्य
 विश्वास  पैदा  करने  तथा  दोनों  देशों  की  सरकारों  के  मध्य  विश्वास  पैदा  करने  पर  जोर  दिया
 विश्वास  पैदा  करने  वाले  कदमों  की  बहुत  महत्व  क्योंकि  ये  इन  सभी  प्रश्नों  में  आ  जाते  हैं  कि
 पाकिस्तान  भिन्‍न  इरादे  को  लेकर  चल  रहा  कुछ  विदेशी  शक्त्तियों  द्वारा  एक  दूसरी  ही  दिशा  में
 पाकिस्तान  को  चलाया  जा  रहा  है  ।  पाकिस्तान  के  कुछ  और  भी  बुरे  इरादे  पाकिस्तान  भारत  का
 भला  नहीं  चाहता  और  यह  कि  यह  भी  अस्थिरता  पैदा  करने  की  प्रक्रिया  में  शामिल  है  और  है  और

 यह  जब  चाहता  है  गहबड़ी  पैदा  करने  से  भी  नहीं  चुकता  ।  इसलिये  हमारा  जोर  विश्वास  पैदा  करने

 वाली  बातों  पर

 ध्यानाकर्षण  का  विषय  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  राज्य  श्री  जो एक  कनिष्ठ  मन्त्री

 एक  महत्वयू्ण  वक्‍तव्य  दे  रहे  हैं  जो  कि  किसी  वरिष्ठ  रन्‍्त्री  या  राष्ट्रपति  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  के

 विपरीत

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  यह  सदन  में  दिया  गया  है  ।  यह  सरकारਂ  का  वक्तव्य

 श्री  बों०  आर०  मैं  इस  पर  प्रश्न  चिन्ह  नहीं  लगा  रहा  मैं  एक  कनिष्ठ  मन्त्री  द्वारा
 वक्तव्य  दिये  जाने  के  औचित्य  की  बात  कह  रहा  हूं  क्योंकि  ये  मामला  '*****

 प्रो०  के०  तिवारी  :  बाहर  दिये  गये  वक्‍तव्यों  का  कोई  मूल  नहीं

 श्री  बी०  आर०  भगत  :  यह  मैंने  अपने  उत्तर  में  कह  दिया  मैंने  कहा  कि  1974  में
 वरिष्ठ  मन्त्री  बल्कि  राष्ट्रपति  द्वारा  भी  जो  वक्तव्य  दिया  गया  यह  उसके  विपरीत  दिल्ली
 में  सदर  बाजार  में  हुए  दंगों  के  दौरान  पाकिस्तान  की  राष्ट्रीय  विधान  समा  में  वक्‍तब्त  देते  समय
 तत्कालीन  पाकिस्तानी  सरकार  ने  कहा  था  कि  श्मिला  समझौते  के  अन्तगंत  इसे  अन्दरूमी  मामला
 समझा  जायेगा  |  यह  पाकिस्तान  सरकार  का  स्वयं  अपना  वक्तव्य  था  ।  वह  एक  चुनी  हुई  विधान  सभा

 थो  ।  यह  एक  आंशिक  रूप  से  चुनी  हुई  विधान  सभा  है  ।  आप  कल्पना  कर  सकते  वह  एक  चुनी

 हुई  विवान  सभा  थी  और  वक्तव्य  राष्ट्रपति  द्वारा  दिया  गया  था  ।

 मैं  एक  नाजुक  मामले  पर  बात  कर  रहा  हूं  ।  कृपया  मेरा  ध्यान  भंग  मत  कीजिये  क्‍योंकि

 विचा२-श्रृंखला  टूट  जाती  मैं  कह  रहा  हूं  कि आप  विचित्र  स्थिति  देखते  अन्दरूनी  दबावों  के
 कारण  अधं-निर्वाचित  असेम्बली  में  एक  कनिष्ठ  मन्त्री  एक  वक्‍तव्य  देता  है  कि  वसा  ही  मामला
 अन्दरूनी  मामला  नहीं  है  ।
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 प्रो०के  ०के०  तिवारी  :  तब  इस  तक  से  तो  जिया  उल  हक  एक  तानाशाह  वह  अधं-निर्वाचित
 भी  नहीं  हैं  ।

 श्री  बी०  आर०  भगत  :  मुझे  जो  बात  मैं  कह  रहा  उसे  पूरा  करने  दीजिये  |  मैं  यह  कह
 रहा  हूं  कि  यह  एक  नकारात्मक  कारण  है'*''*ਂ

 प्रो०  भषु  बंडवते  :  श्री  तिवारी  उन  पर  शारीरिक  रूप  से  दबाव  डाल  रहे

 श्री  जी०  जी०  स्थवेल  :  आप  क्या  कह  रहे  हैं  अधं-निर्वाचित  या  अधघे-शिक्षित  ?

 थो  बी०  आर०  भगत  :  मैं  बहुत  कठोर  शब्दों  का  प्रयोग  नहीं  कर  सकता  हूं  ।

 श्री  जी०  एस०  स्वेल  :  मैंने  आपको  गलत  सुना  !

 थी  बो०आर०  भगत  :  मैं  जो  बात  कहना  चाहता  वह  यह  है  कि  यह  वक्तव्य  एक  नकारात्मक
 कारक  हे  और  यह  विश्वास  पैदा  करने  की  सारी  प्रक्रिया  के  विपरीत  है  और  यह  एक  वचनबद्धता  अब
 राष्ट्रपति  जिया  यहां  आये  तथा  उन्होंने  इस  समझौते  छः  सूत्री  समझोते  पर  हस्ताक्षर
 उन्होंने  यहां  एक  वक्तव्य  दिया  ।  उन्होंने  उन्हें  सम्बोधित  किया  ।  उन्होंने  पाकिस्तान  में  एक  वक्तव्य
 दिया  कि  वह मंत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  सहयोग  और  दृढ़  सम्बन्ध  चाहते  हैं  ।  वह  विश्वास  पैदा  करने  हेतु  प्रयत्न
 करने  में  विश्वास  रखते  इस  देश  से  सम्बन्ध  बनाने  में  विश्वास  रखते  हैं  और  आखिर  ये  दो  पड़ोसी
 देश  अच्छी  और  ऊंची  भावनाओं  से  भरे  लेकिन  यह  वक्तव्य  तथा  अन्य  वक्तव्य  भी  इस  दृष्टिकोण
 के  विपरीत  वे पाकिस्तान  से  अच्छे  पड़ोसी  सम्बन्धों  का  निर्माण  करने  की  प्रक्रिया  के  लिये  गलत
 वातावरण  तंयार  कर  देते

 इस  मामले  में  ही  एक  और  जिसके  विषय  में  एक  से  ज्यादा  सदस्यों  ने  प्रश्न  वह
 यह  है  पाकिस्तान  का  आतंकवादी  गतिविधियों  में  सम्मिलित  होना  और  आतंकवादियों  को  प्रोत्साहित
 करना  ।  हमारा  उनसे  कहना  है  कि  प्रोत्साहन  पैदा  उचित  विश्वास  तथा  भरोसा  पैदा  करने  के
 लिग्रे  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मामला  मैं  जानता  हूं  हमारे  पास  ठोस  प्रमाण

 थ्रो  इन्द्रजीत  गृप्स  :  आपने  कहा  कि  आपके  पास  ठोस  प्रमाण  आप  उनसे  क्यों  नहीं  कहते
 कि  उन  लोगों  को  हमारे  हवाले  कर  दें  ?  आप  उनसे  क्‍यों  नहीं  मांग  करते  कि  उन्हें  वापस  हमारे  हवाले
 कर  दें  ?

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्या  आपने  मांग  की  है  ?

 क्रो  बो०आर०  भगत  :  वे  उन्हें  प्रशिक्षण  दे  रहे  उन्होंने  उन्हें  हथियार  तथा  अन्य  सुविधाएं
 प्रदान  की  हैं  तथा  सभी  स्तरों  पर  हमने  इसको  बार-बार  जतला  दिया  वे  इससे  इंकार  कर  रहे  हैं
 तथा  वे  कुछ  नहीं  कर  रहे  वे  इससे  इंकार  कर  रहे  हैं  लेकिन  हमने  उन्हें  बता  दिया  है  कि  हमारे  पास
 प्रमाण  हैं  तथा  हम  इस  बारे  में  जानते  हैं  ।  लेकिन  उनकी  स्थिति  यह  है  कि  वे  इससे  इन्कार  कर  रहे  हैं  ।
 मैंने  कहा  है  कि  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  ह ैओर  हम  जानते  हैं  कि आप  कहां  तक  इसमें  शामिल  हैं  ओर  यदि
 आप  कहते  हैं  कि आप  शामिल  नहीं  तो  हमारे  साथ  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्धों  के  सबूत  के  रूप  अच्छे
 पड़ोसी  के  सम्बन्ध  में  सबूत  के  रूप  हम  यह  जान  जाएंगे  और  जब  तक  आप  आतंकवादियों  के  साथ
 शामिल  हम  उन  पर  चोकसोी  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला  है  और  मंत्री  की  यह  प्रक्रिया  आगे
 नहीं  बढ़ेगी  क्योंकि  यह  एक  महत्वपूर्ण  बात  आप  खुले  रूप  में  भले  ही  कितनी  ही  अच्छी  बातें  कह

 लेकिन  वास्तव  में  आधारभूत  स्तर  पर  इस  महत्वपूर्ण  विषय  में  आप  क्या  करते  यह  भी  बड़ा
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 ,  महत्वपूर्ण  ह ैऔर  यह  मामला  ऐसा  है  जिसके  बारे  में  हम  बहुत  चौकस  हैं  और  पंजाब  के  मुख्यमन्त्री
 श्री  बरनाला  के  वक्तव्य  की  हमें  जानकारी  हाल  ही  की  घटनाओं  में  भी  बह  पाकिस्तानी  हाथ
 देखते  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला  है  और  इससे  मित्रता  की  बिलकुल  ही  उल्टी  प्रक्रिया  शुरू  हो
 जाएगी  ।

 शी  के०  के०  तिबारी  :  आपने  इस  विषय  में  क्या  किया  -

 श्री  बी०  आर०  भगत  .  हम  उसे  प्रसारित  नहीं  कर  सकते  ।  हम  ऐसा  नहीं  कर  कुछ
 भी  सम्भव  आज  सुबह  ही  पाकिस्तान  के  राजदूत  श्री  नूरानी  को  इस  मामले  में  दिए  गए  वक्तव्य
 के  सम्बन्ध  में  बुलाया  गया  ?  हमने  एक  वक्तव्य  दे  दिया  उनसे  विरोध  श्रकट  किया  है  कि  यह  गलत
 बात  है  और  जो  किया  गया  है  वह  आपत्तिजनक  हमने  यह  कहकर  विरोध  किया  कि  इससे  हमारे
 सम्बन्धों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इससे  जोरदार  विरोध  हम  नहीं  कर  सकते  थे  ;  हमने
 पाकिस्तान  से  वहां  रह  रहे  ऐत  उम्रवादियों  को  लौटाने  को  कहा  गया  उनके  नाम  तथा  विवरण

 पाकिस्तान  सरकार  को  दे  दिए  गए  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  7

 श्री  अमल  बत्त  :  वहां  और  भी  बहुत  से  होने  लेकिन  आपके  पास

 केवल  सात  के  लिए  ही  पक्के  सबूत  हैं  ।

 श्री  बो०  आर०  भगत  :  हमारे  पास  सात  के  ब्यौरे  हैं  ।

 थ्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  इन  नामों  को  आपने  कब  दिया  है  ?

 क्रो  बी०  आर०  भगत  :  लेकिन  वे  इन्कार  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  इन  सात  लोगों  के  बारे  में  आपने  कब  सबूत

 शो  बी०  आर०  भगत  :  मैं  आपको  बता  नहीं  सकता  हूं  परन्तु  स्पष्ट  रूप  से  कुछ  महीने  पहले
 दिए  गए  थे  ।  लेकिन  वे  इन  सब  बातों  से  इन्कार  कर  रहे  लेकिन  मैं  जो  बात  बता  रहा  हूं  वह  यह
 है  कि  हमें  उनके  शानिल  होने  की  जानकारी  हमने  उनको  बताया  है  कि  हम  इससे  अवगत  हैं  तथा

 हम  इस  प्रश्न  पर  उनके  व्यवहार  द्वारा  उनको  यदि  वे  उनमें  शामिल  नहीं  हैं  तो  हम  उन  पर
 विश्वास  करेंगे  अन्यथा  नहीं  ।  इसमें  कोई  धोखेबाजी  नहीं  है  |  जहां  तक  हमारे  मूल्यांकन  का  सम्बन्ध  है
 पाकिस्तान  पंजाब  में  आतंकवाद  गतिविधियों  में  सलग्न  है और  जिससे  वे  इन्कार  करते  हम  अपने

 मुल्यांकन  के  आधार  पर  पाकिस्तान  के  साथ  शांति  और  मित्रता  में  कोई  प्रगति  नहीं  हो
 सकती

 अब  पाकिस्तान  को  अमरीकी  सहायता  के  बारे  में  ।  पाकिस्तान  ने  आथिक  और  सेनिक  सहायता
 6.5  अरब  डालर  तक  बढ़ाने  के  लिए  कहा  अक्तूबर  1987  के  बाद  आरम्भ  हुई  यह  दूसरी
 किश्त  है  ,  यह  कांग्रेस  के  सामने  सभी  स्तरों  पर  की  गई  चर्चा  में  मैंने  यह  प्रश्न  उठाया  और  मैंने
 जो  बात  कही  वह  यह  है  कि  हम  जानते  हैं  कि  वे  पाकिस्तान  को  किन  कारणों  से  सहायता  दे  रहे  हैं  ।
 अमरीका  की  यह  स्थिति  है  कि  वे  महसूस  करते  हैं  कि  अफगानिस्तान  और  अन्य  स्थानों  की  घटनाओं
 से  पाकिस्तान  को  गम्भोर  खतरा  है  और  उनकी  युद्ध  नीति  की  दृष्टि  से  उनकी  यह  धारणा  है  कि  इस
 क्षेत्र  में  सुरक्षा  का  प्रश्न  भी  सम्मिलित  है  और  इस  क्षेत्र  में  पाकिस्तान  अग्रिम  देश  होने  के  कारण  वे  यह्‌
 सहायता  दे  रहे  हैं  |  परन्तु  हमने  कहा  है  कि  पाकिस्तान  के  साथ  हमारा  यह  अनुभव  है  उसने  हमारे

 -  ऊपर  तीन  बार  आक्रमण  किया  है  ओर  उसमें  अमरीकी  हथिया  रॉष्की  उपयोग  किया  है  और  हम  जानते
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 हैं  कि जब  कभी  संघर्ष  होगा  उसे  इन  हथियारों  को  हमारे  विरुद्ध  उपयोग  करने  के  लिए  प्रोत्साहित
 किया  और  हम  तब  तक  अपनी  राष्ट्रीय  सुरक्षा  पर  अपनी  चोकसी  को  कम  नहीं
 कर  सकते  जब  तक  कि  पाकिस्तान  को  बराबर  हथियार  ओर  अत्याधुनिक  हथियार  मिलते  यह
 हमें  बुरी  तरह  से  चोट  पहुंचाता  है  क्योंकि  हमें  अपने  थोड़े  स ेविकास  के  संसाधनों  को  रक्षा  पर  खर्च
 करना  इसलिए  हम  गम्भीर  रूप  से  चितित  पहला  यह  हमारी  विकासात्मक  प्रयासों  पर
 विपरीत  प्रभाव  डालता  है  ओर  दूसरा  हमें  हथियारों  की  होड़  में  सम्मिलित  होने  के  लिए  बाध्य  किया
 जाता  है  जिप्के  लिए  हमें  अपने  विकास  कार्यों  स ेहटाकर  इन  पर  लगाना  पड़ता  है  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  सिख  आतंकवादियों  ओर  मुजाहिदीनों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  4000
 लाख  डालर  की  सहायता  के  बारे  में  सी०  आई०  ए०  की  गुप्त  कार्रवाई  के  सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति  है  ?

 .  श्री  बी०  आर०  भगत  :  ठीक  हम  इन  सबसे  चिन्तित  मैंने  आपको  अमरीका  की  धारणा
 के  बारे  में  खालिस्तान  प्रशिक्षणाथियों  के लिए  किस  सीमा  तक  इस  राशि  का  उपयोग  किया
 जाता  उन्हें  चाहे  इस  धनराशि  से  प्रशिक्षित  किया  जाए  या  किसी  और  घन  ये  सब  महत्वपूर्ण
 नहीं  है  ।  महत्वपूर्ण  बात  तो  यह  है  कि  खालिस्तानियों  को  प्रशिक्षित  किया  जाता  है  जौर  हमें  उस  पर
 ध्यान  देना  होगा  तथा  हमें  उस  बारे  में  सचेत  रहना  होगा  ।

 1.25  स०  प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  मध्याह्न  भोज़न  के  लिए  2  बजकर  25  मिनट  स०  प०  तक  के  लिए
 स्थगित  हुई  ।

 2.25  भ०  प०

 सध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2  बजकर  25  सिनट  पर  पुनः  समयेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 प्रतिबेदन
 ह

 संसदोय  कार्य  और  पयंटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 यह  सभा  21  1986  को  सभा  में  प्रस्तुत-किए  गए  कार्य  मंत्रणा  समिति
 के  प्रतिवेदन  से  सहमत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  +

 यह  सभा  21  1986  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  काये  मंत्रणा
 समिति  के  प्रतिवेदन  से  सहमत

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्र
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 मुस्लिम  स्त्रो  विच्छेद  पर  अधिकार  विधेयक*

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ए०  के०  सेन  ।  .

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पहले  उन्हें  विधेयक  प्रस्तुत  करने  उसके  बाद  आप  आपत्ति  उठा
 सकते  हैं  ।

 विधि  ओर  न्याय  मंत्री  ए०  के०  :  नियम  372  के  अन्तगंत  सबसे  पहले  मुझे  प्रस्ताव
 करना  इसके  बाद  यदि  आप  विरोध  करते  हैं  तो  उपाध्यक्ष  महोदय  आपको  वक्तव्य  देने  के
 लिए  कहेंगे  ओर  तब  मैं  इसका  उत्तर  दूंगा  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  यह  बहुत  रवंया  है  ।

 हरी  ए०  के०  सेन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मुस्लिम  स्त्रियों  के  अधिकारों  का  संरक्षण  करने  के
 लिए  जिनका  उनके  पति  द्वारा  विवाह-विच्छेद  हो  गया  है  या  जिन्होंने  अपने  पति  से  विवाह-विच्छेद  कर
 लिया  है  ओर  उससे  सम्बद्ध  उसके  अनुषंगी  विषयों  का  उपवन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  को  अनुमति  दो

 थरो  सी०  माधव  रेड्डी  :  मैं  जो  बात  उठाना  चाहता  हूं  वह  यह  हैਂ
 मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  किए  जाने  का  विरोध  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  मैं  उन  सदस्यों  जो  विरोध  कर  रहे  एक-एक  करके  बुलाऊगा  ओर
 वे  अपने  विचार  व्यक्त  कर  सकते  श्री  मुलचन्द  डागा'**“''वह  अनुपस्थित  श्री  संफुद्दीन
 चोधघरी  ।  कृपया  संक्षिप्त  भाषण  दें  ।

 थ्रो  संफुद्दीन  चोधरो  :  मैं  इस  बिघेयक  को  पुर:स्थापित  किए  जाने  का  विरोध  करता  हूं  ।

 यह  काला  विधेयक  इस  विधेयक  का  शीषंक  गुमराह  करने  वाला  इससे  ऐसा  लगता  है  के
 यक  मुस्लिम  महिलाओं  के  अधिकार  का  संरक्षण  करने  वाला  है  जबकि  वास्तविकता  यह  हू  कि  विधेयक
 उनके  अधिकारों  को  हनन  करने  वाला  शीर्षक  ही  गलत  यह  किसी  भी  तरह  से  कुरान  की
 शिक्षा  के  अनुसार  नहों  है  ।  उस  बारे  में  मैं  विस्तृत  में  नहीं  जाना  चाहता  हूं  क्योंकि  पहले  एक  अवसर
 पर  जब  सदन  में  गर-सरकारी  विधेयक  पर  चचा  हो  रही  थी  तो  उस  समय  मैंने  अपने  विचार  स्पष्ट
 किए  थे  ओर  मैं  अब  भी  उन  पर  अडिग  हूं  ।

 यह  विधेयक  हमारे  संविध।न  की  प्रस्तावना  का  उल्लंघन  करता  है  जिसमें  हमने  धर्मनिरपेक्ष
 भारत  की  स्थापना  के  लिए  प्रयास  करने  का  संकल्प  किया  है  ।

 यह  विधेयक  उस  घटना  का  परिणाम  है  जिसमें  देश  के  उच्चतम  न्याथालय  ने  एक  बहुत
 अच्छा  निर्णय  दिया  है  जिस  पर  मुस्लिम  समुदाय  के  कुछ  वर्गों  ने  कुछ  चीजों  की  मांग  की  जिन्हें  मैं

 *दिनांक  25-2-86  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  में  प्रकांशत  ।
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 निरपेक्ष  नहीं  कह  सकता  मैं  उन्हें  रूढ़िवादी  कहूंगा  परन्तु  अब  मुझे  बिश्वास  है  कि  वे  रूढ़िवादी
 कहलवाकर  खृश  वे  सोचते  हैं  कि  इनके  पास  कुछ  बुनियादी  बातें  हैं  ।

 पूरा  विचार  गलत  यह  हमारे  देश  के  लिए  अहितकर  है  और  यह  महिला  समुदाय  का
 अपमान  है  |  )

 यह  मुस्लिमों  का अपमान  और  उनके  लिए  अहितकर  है  और  हमने  अब  तक  अपने  देश  में  जो
 प्राप्त  किया  यह  उससे  वापिस  जाना  मैं  विश्वास  करता  हूं  कि  यदि  हमारे  के  वो  महान  लोग  जो

 महिलाओं  के  अधिकारों  तथा  सामाजिक  सुधार  के  लिए  लड़  यहां  होते  तो  वे  भी मिलकर  इस
 विधेयक  का  विरोध  करते  ।  राम  मोहन  राय  ओर  और  मोलाना  आजाद  जैसे  महान  नेताओं  ने  जो  कुछ
 प्राप्त  किया  था  उनको  अब  पूरी  तरह  से  नष्ट  कर  दिया  जाएगा  ।

 मैं  जोर  देकर  यह  कह  सकता  हूं  कि  वे  जो  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  पूरे
 मुस्लिम  समुदाय  का  पूरा  प्रतिनिधित्व  नहीं  करते  हैं  ।  श्री  श्रा  बनातवाला  और  श्री  सेट  का
 मैं  सम्मान-करता  परन्तु  यहां  मेरे  पास  एक  ऐसा  ज्ञापन  है  जिस  पर  एक  सौ  से  अधिक  प्रभुद्ध  मुस्लिम
 पुरुषों  और  महिलाओं  ने  हस्ताक्ष  र  किए  हैं  ।

 थरो  इग्राहोम  सुलेमान  सेट  :  अभिनेता  और  नरक  ।

 भरी  संफुद्दीन  घोधरी  :  हो  सकता  है  वे  नतंक  हों  लेकिन  नृत्य  धमं-निरपेक्ष  परस्तु  आप
 किसी  और  के  इशारे  पर  नृत्य  कर  रहे  हैं  जिनको  मैं  अपने  देश  का  दुश्मन  मानता  मैं  कुछ  नाम
 भी  पढ़ना  चाहता  हूं

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  यह  भावश्यक  नहीं  है  ।

 )

 थ्रो  संफुद्दीन  चोधरोी  :  उपाध्यक्ष  मै  इन  नामों  को  पढ़ना  चाहता  हूं  क्योंकि  यह  बहुत
 महत्वपूर्ण  विधेयक  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  नहों  ।  आप  इसे  परिचालित  कर  सकते  हैं  ।

 शी  संफुद्दोन  चोधरी  :  लेकिन  किसी  भी  तरह  से  प्रत्येक  के  पास्र  एक  प्रत्ति  होनी  चाहि३  ।
 सलोम  क्या  मुस्लिम  नहीं  हैं  ?  ख्वाजा  अहमद  क्या  मुस्लिम  नहीं  है  ?  तब  आपने  किस
 प्रकार  से  निर्णय  किया  ?  मैं  कहता  हूं  कि  वे  धमं-निरपेक्ष  आप  उनकी  तरफ  ध्यान  नहीं  दे  रहे
 हो  सकता  है  दूसरा  दृष्टिकोण  इस  समय  बहुमत  में  हो  परन्तु  एक  धर्मं-निरपेक्ष  सरकार  को  उनके  आगे
 समपंण  नहीं  करता  यह  सविधान  के  अनुच्छेद  14  का  उल्लंघन  करता  यह
 बताता  है  :

 राज्य  क्षेत्र  में  किसी  व्यक्ति  को  विधि  के  समक्ष  समता  से  अथवा  विधियों  के
 समान  सरक्षण  स  राज्य  द्वारा  बचित  नही  किया  जाएगा

 लेकिन  यह  विधेयक  स्पष्ट  रूप  से  मुस्लिम  महिलाओं  जो  देश  की  नागरिक  कानूनी
 संरक्षण  प्राप्त  करने  का  अधिकार  छीनना  यह  संविधान  क  अनुच्छेद  15(1)  का  उल्लंघन  करता

 इसमें  लिखा  हे  :
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 किसी  नागरिक  के  विरुद्ध  केवल  जन्म  स्थान  अथवा
 इनमें  से  किसी  के आधार  पर  कौई  विश्नेद  नहीं  करेगा  ।”

 यह  विधेयक  स्पष्ट  रूप  से  यही  कर  रहा  यह  एक  वर्ग  विशेष  में  भेदभाव  करता  वे  इसे
 किस  प्रकार  कर  रहे  क्‍योंकि  वे  मुस्लिम  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  संक्षेप  में  बोलें  ।  .

 श्री  सेफुद्दीन  चौधरी  :  अतः  यह  स्पष्ट  रूप  से  भेदभाव  करने  वाला  है  ।  मैं  सांविधानिक  आधार
 पर  बोल  रहा  हूं

 *****
 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नियमों  के  आपको  संक्षिप्त  भाषण  देना  हि

 श्री  सेफुदीन  चौधरो  :  अब  यह॒मार्गदर्शी  सिद्धांत  के  अनुच्छेद  44  का  भी  उल्लंघन
 करता  है  ।  बहुत  वर्ष  पहले  हमने  कहा  था  कि  हम  एक  समान  सिबिल  संहिता  बनाने  की  कोशिश  करेंगे  ।

 यह  सरकार  उस  सबको  नष्ट  कर  रही  है  जिसे  हमने  णहले  प्राप्त  किया  मैं  अधिक  नहीं
 लेना  चाहता  इस  तरह  बहुत  सी  अच्छी  बातें  स्पष्टतः  दिखाई  देती  परिवार  देखभाल  करेगा  ।
 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  वक्‍फ  बोर्ड  उनकी  देखभाल  जब  उनके  पति  उन्हें  छोड़  देते  हैं  तो
 यह  स्वाभाविक  है  कि  वे  अपने  परिवार  में  वापिस  जाएगी  और  परिवार  उनको  देखभाल  करेगा  ।  लेकिन
 उस  पति  के  लिए  क्‍या  प्रावधान  किया  गया  है  जो  निरंकुश  रूप  से  और  विकृताचारी  अशिष्ट  तरीके  से
 इस  प्रकार  आसानी  से  अपनी  पत्नियों  को  छोड़  देते  क्या  हम  अपने  देश  की  उन  महिला  के  बारे  में
 विचार  कर  रहे  हैं  जिनको  आप  सिर्फ  कहकर  तलाक  दे  सकते  हैं  और  वे  तलाकशुदा  हो  जाती

 कया  यह  सिविल  कानून  मैं  इसका  समर्थन  नहीं  करता  ।  आप  शताब्दी  में  जाने  की  बात
 करते  हैं  तो  आप  कहां  तक  पहुंचेंगे  ?

 आपका  कहना  है  कि  पिता  उनकी  ऐखभाल  करेगा  ।  यदि  तलाक  को  बढ़ावा  देने  वाला  कानून
 बनाया  गया  तो  महिलाएं  बेघर  हो  जाएंगी  और  उनके  दुःख  बढ़  जाएंगे  ।

 वे  अपने  मां-बाप  के  पास  लौट  नि:संदेह  मां-बाप  उन्हें  मारंगे  आप

 नहीं  जानते  कि  एक  बेटी  को  ब्याहने  के  लिए  कितने  पैसों  की  जरूरत  होती  है  ।  दहेज  के  लिए  मां-बाप
 अपनी  सम्पत्ति  बेच  देते  आपका  कहना  है  कि  दहेज  नहीं  होगा  ।  लेकिन  हर  शादी  में  पिता  अपनी
 सम्पत्ति  बेचकर  दहेज  न  देता  है  ।  उसका  क्या  होगा  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वे  कितना  खर्च  कर
 सकते  हैं  ?  मैं  आपको  ध्यान  चाहता  हूं  कि  कैसी  मानसिकता  हो  जाएगी  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि

 ऐसा  हो  ।  लेकिन  सातवीं  शताब्दी  में  अरब  में  लोग  अपनी  लड़कियों  को  जिन्दा  दफना  देते  थे  ।  वे  नहीं
 चाहते  थे  कि  लड़कियों  का  जन्म  हो  ।  इस  विधेयक  के  कारण  हमारे  देश  में  महिलाओं  को  जरा  भी
 कष्ट  और  मिला  तो  क्या  होगा  ।  अगर  ओर  तलाक  हुए  तो  मैं  आपको  दोष  सारा  देश  आपको

 इस  सरकारं  को  दोष  देगा  ।

 अगर  इन  क़्रतापूर्ण  तलाकों  की  संख्या  बढ़ी  तो  मैं  इस  सरकार  को  दोष  दूंगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  पूरी  तरह  से  विरोध  करता  हूं  और  प्रार्थना
 करता  हूं  कि  कुछ  सदबुद्धि  आए  ताकि  आप  विधेयक  को  वापस  ले  लें  या  कुछ  ऐसा  करें  कि  देश  की

 मुस्लिम  महिलाओं  के  अधिकार  न  छीने  जाएं  ।
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 ——

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  यह  एक  ऐसा  नाजुक  मसला  है  जिसका  सम्बन्ध  न  केवल  इस
 देश  के  विशालतम  अल्पसंख्यक  समुदाय  से  ही  नहीं  बल्कि  इस  देश  के  सभी  नागरिकों  से  है  चाहे  वे
 किसी  भी  धर्म  को  मानने  वाले  हों  ।

 हमारा  सर्व  से  यह  मत  रहा  है  कि  सरकार  को  किसी  भी  धामिक  समुदाय  पर  ऐसा  कुछ
 नहीं  थोपना  चाहिए  जो  उस  समुदाय  के  अनुसार  उसके  वेयक्तिक  कानूनों  का  उल्लंघन  करता  हो  ।  इस
 विषय  पर  मेरे  निजी  विचार  चाहें  जो  कुछ  हो  पर  हम  कुछ  भी  ऐसा  जबरद॑स्ती  थोपने  के  खिलाफ  जो
 उस  समुदाय  के  सदस्य  के  अनुसार  उनके  वैयक्तिक  कानून  या  दैवी  कानून  इत्यादि  का  उल्लंघन  करता

 सुधार  या  संशोधन  के  लिए  पहले  सर्वप्रथम  उस  समुदाय  द्वारा  ही  को  जानी  चाहिए  ।  जब  तक
 ऐसा  नहीं  होता  तब  तक  उस  समुदाय  की  इच्छा  के  उस  पर  कुछ  थोपने  का  प्रयास  करना  सभी

 तरह  की  कठिनाइयों  को  जन्म  देगा  जिनसे  बचने  का  हमें  प्रयास  करना

 यह  सारा  शोर  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  125  के  साथ  शुरू  हुआ  लेकिन  मै  पूछता
 हूं  कि  क्या  धारा  125  मुस्लिम  समुदाये  की  या  किसी  और  समुदाय  की  महिला  को  इस  घारा  में
 किसी  समुदाय  विशेष  का  उल्लेब  नहों  जबरदस्ती  अदालत  में  जाने  के  लिए  बाध्य  करता
 है  ?  तो  चाहे  वह  अदालत  में  नहीं  जाना  चाहती  हो  ।  धारा  125  उसे  जाने  के  लिए  बाध्य  नहीं
 करती  ।  कोई  महिला  कह  सकती  है  :  मैं  शरीयत  के  अनुसार  चलना  पसन्द  करूंगी  |  मैं  अदालत  में  नहीं

 मैं  काजी  की  अदालत  में  या  उच्चतम  न्यायालय  में  जाना  पसन्द  आप  उसे  अदालत
 में  जाने  के  लिए  कंगे  बाध्य  कर  सकते  इसलिए  श्री  बनातवाला  चाहते  हैं  कि  यह  धारा  मुसलमानों
 पर  लागू  नहीं  हो  ।  क्‍यों  ?  सरकार  ऐसा  करने  अर्थात्‌  घारा  125  मुसलमानों  पर  लागू
 न  कोई  विशेष  प्रयास  नहीं  कर  रहो  हैं  क्योकि  कानूनी  चुनोती  के  समक्ष  यह  बात  ठहर  नहीं  पाएगी
 इसलिए  उन्होंने  इस  नए  विधेयक  को  लाकर  दूसरा  रास्ता  अपनाया  मुझे  जिन  दो-तीन  कारणों  से
 इस  विधेयक  पर  आयति  उतका  मैं  संकेत  में  उस्तेख  करूंगा  ।  इस  समय  मैं  इस  विधेयक  के  गुण
 अवगुणों  की  विस्तार  से  चर्चा  नहीं  करूंगा  ।

 मेरा  तक॑  यह  है  कि  भारतीय  संसद  को  ऐसे  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए  नहीं  कहना
 चाहिए  जो  संविधान  के  अनुच्छेद  14,  (15(1)  और  44  के  विरुद्ध  इन  अनुच्छेदों  को  ध्यान  में
 रखकर  हम  देश  में  बहुत  से  काम  नहीं  कर  सकते  राज्य  के  नीति  निदेशक  सिद्धांतों  में  ऐसी  बहुत  सी
 बातें  हैं  जिन्हें  हम  पूरा  नहीं  कर  सकते  या  जिनके  बारे  में  हम  सोचना  भी  भूल  गए  लेकिन  यह
 अलग  बात  है  |  यहां  एक  ऐसा  विधेयक  लाया  जा  रहा  है  जो  भारतीय  संत्द  से  ऐसी  बात  को  समर्थन
 देने  क ेलिए  कहता  जो  संविधान  के  इन  उपबन्धों  के  िरुद्ध  है  ।

 हम  तत्काल  एक  सामान्य  पहिता  तैयार  नहीं  कर  सकते  ।  मैं  जानता  हुं  कि  उसमें  कठिताइयां
 लेकिन  संविधान  का  कहना  है  कि  देश  को  इस  दिशा  में  बढ़ना  चाहिए  न  कि  चिपरीत  दिशा  में  ।

 सामान्य  संहिता  बनाने  में  हो सकता  है  बहुत  समय  लगे  ।  बहुत-सी  कठिनाइयां  और  रुकावटें  होंगी  ।
 लेकिन  यह  विधेयक  तो  आपको  विपरीत  दिशा  में  चलने  यानि  सामान्य  सिविल  संहिता  की  ओर
 नहीं  बल्कि  उससे  उल्टा  चलने  को  कहता  है  और  हमसे  इस  संसद  में  इस  विधेयक  पर  मत  देने  के  लिए
 कहा  गया

 इस  देश  के  हर  नागरिक  को  अनुच्छेद  14  और  15(1)  के  अन्तगंत  मूल  अधिकार  प्राप्त
 इसलिए  हमसे  ऐसा  कुछ  भी  करने  के  लिए  नहीं  कहा  जा  सकृता  जो  कानून  के  अनुसार  न  हो  ।  इसलिए
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 संविधान  के  बनने  से  बहुत  देश  के  आजाद  होने  से  बहुत  पहले  सन्‌  1937  में  एक  कानून  बना
 था  जिसको  अभी  तक  श्री  सेन  ने  रह  नहीं  किया  उन्होंने  शरीयत  अधिनियम  1937  को  रह  करने
 के  लिए  संसद  के  समक्ष  प्रस्ताव  नहीं  रखा  है  ।

 ब्रिटिश  शासन  काल  अंग्र  जों  द्वारा  पारित  यह  कानून  अभी  भी  कानून  की  किताब-में
 शरीयत  1937  में  क्या  कहा  गया  यह  बनातवा!ला  और  हर  किसी  के  सोचने  के  ढंग
 को  सन्तुष्ट  करेगा  ।  मैं  उक्त  अधिनियम  की  धारा  2  को  पढ़ता  हूं  ।  इसके  अनुसार  मुस्लिमों  पर  लागू
 होने  वाला  वेयक्तिक  कानून  इस  प्रकार  है  :--

 प्रथा  या  रिवाज  के  बिना  वसीयत  किए  मरने  पर  मिलने  वाले
 वैयक्तिक  कानून  के  किसी  उपबन्ध  या  करार  या  उपहार  में  विरासत  या

 बसे  मिली  निजी  सम्पत्ति  सहित  महिलाओं  की  विशेष
 तलाक  लियान-खुल्ला  और  दहेज

 न्यास  तथा  न्यास  सम्पत्ति  और  वक्‍फ  संस्थानों  और  धर्मार्थ  तथा  घामिक
 संस्थानों  के  सम्बन्धी  मामलों  में  सम्बन्धी  मामलों  को  पक्षकारों  के

 मुसलमान  होने  पर  मुस्लिम  वेयक्तिक  कानून  के  अनुसार  निर्णय  लिया

 यह  करोबन  50  साल  करीबन  अधं  शती  पूर्व  पारित  हुआ  था  जब  देश  विदेशियों  का  गुलाम
 था--जब  देश  में  कोई  संविधान  नहीं  था  ओर  इसे  आज  तक  रह  नहीं  किया  गया  है  ।  यह  अधिनियम
 अभी  भी  लागू  तो  इसके  लागू  होने  या  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  125  के  कारण  यह  जबरदस्ती
 किसी  महिला  को  अदालत  में  जाने  के  लिए  बाध्य  नहीं  करता  ।  आप  याद  करिए  कि  शुरू  में  शाहबानो
 को  भी  उसके  पति  ने  तलाक  नहीं  दिया  था  ।  उसने  उसे  केवल  घर  से  निकाला  था|  जब  वह  गुजारा
 भत्ता  और  राहत  के  लिए  अदालत  में  गई  तभी  उसने  उन्हें  तलाक  दिया  ।  इससे  पता  चलता  है  कि
 वास्तविक  स्थिति  क्या  है  ?  इसलिए  इस  समय  मैं  इस  सवाल  पर  विचार  नहीं  करूंगा  कि  मुस्लिम
 महिलाओं  के  अधिकारों  के  लिए  यह  क्‍या  अर्थ  रखता  है  क्योंकि  हम  सभी  यह  जानते  हैं  और  मैं  भी
 बहुत  अच्छी  तरह  से  जानता  हूं  ।  जो  नहीं  जानते  उनकी  जानकारों  के  लिए  मैं  बता  दूं  कि  मेरो  पत्नी
 मुस्लिम  काश  मैं  उन्हें  यहां  ला सकता  और  वह  आपको  चन्द  एक  बातें  बता  सकतीं  ***********

 )

 पर्यावरण  और  घन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रों  जियाउरंहमान  :  आप  इस  कानून
 के  अन्तगंत  नहीं  आएंगे  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गृप्त  :  जी  उस  कानून  के  अन्तगंत  यह  नहीं  आएगा  ।  हम  दैबी  कानून  की
 व्याख्या  की  बात  कर  रहे  आप  व्याख्या  कीजिए  ।  वह  भी  इसकी  व्याख्या  करेगी  ।  बहरहाल  इसे
 भूल  जाइए  ।

 प्रो०  मधु  वण्डवर्ते  :  वह  तो  उन्हें  संरक्षण  देने  के  पक्ष  में

 श्री  इन्द्रजोत  गृप्त  :  जो  बह  कर  रहे  उस  पर  मुझे  सख्त  आपत्ति  है  ।  यदि  जो  जिस
 स्थिति  में  है  उसे  उसी  पर  छोड़  देते  हैं  तो  वह  एक  अलग  बात  है  ।  यथा  स्थिति  को  बने  रहने  दीजिए  ।
 शरीयत  है  इसे  अभी  परिवर्तित  नहों  किया  जा  सकता  ।  देवी  कानून  धारा  125  है  जो  किसी
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 महिला  को  अदालत  में  जाने  के  लिए  बाध्य  नहीं  करती  ।  अगर  कोई  उसे  अदालत  में  जाने  से  रोकना

 चाहे  तो  वह  रोक  नहीं  सकता  ।  यह  एक  बात  लेकिन  यहां  सरकार  क्‍या  कर  रही  वह  शरीयत
 के  एक  अंश  को  लेकर  एक  ऐसे  विधेयक  में  शामिल  कर  रहो  है  जिसे  संसद  द्वारा  पारित  किया  जाना

 यह  वास्तव  में  बहुत  ज्यादती  हम  वैयक्तिक  कानून  के  उपबन्धों  के  पक्ष  में  मत  नहीं  देंगे  ?  हम
 क्यों  दें  ? उन  मुसलमानों  में  से  कोई  क्‍यों  दे  जिन्होंने  आज  एक  वक्‍तव्य  जारी  किया  क्‍या  वे

 मुसलमान  नहीं  मुस्लिम  लीग  के  अध्यक्ष  श्री  फलां-फलां  का  मैं  बहुत  आदर  करता  हूं  ।  उनका

 कहना  है  कि  वे  लोग  नतेंक  और  अभिनेता  इस्लाम  सबसे  पहले  यह  वक्‍तब्य  दे  कि  अभिनेता  और
 नतंक  मुस्लिम  कहलाने  के  अधिकारी  नहीं  हैं  ।  इस  देश  में  मुस्लिम  समुदाय  में  अधिकतर  लोग  गरीब

 हैं  ।  इस  देश  में  मुस्लिम  समुदाय  में  कितने  लोग  बड़े  जमींदार  और  लखपति  हैं  ?  मुश्किल
 से  थोड़े  स ेलोग  ।  अधिसंख्यक  लोग  गरीब  धारा  125  विशेष  रूप  से  उन  गरीब  महिलाओं  के

 लिए  हैं  उन्हें  गरोबी  और  अभाव  से  बचाने  के  लिए  हैं  जिनके  पास  गुजारे  का  कोई  साधन  लेकिन

 यहां  क्‍या  किया  जा  रहा  है  ?  देवी  वेयक्तिक  कानून  के  इन  अनुच्छेदों  को  अधिनियम  में
 सम्मिलित  किया  जा  रहा  वेयक्तिक  कानून  में  जिस  तरह  इद्त  की  अवधि  तक  तथा  बच्चों  के
 मामले  में  दो  साल  तक  पति  का  दायित्व  है  उसी  तरह  इस  विधेयक  में  दायित्व  का  उल्लेख  इसके
 बाद  वह  स्वतन्त्र  उसका  कोई  दायित्व  शेष  नहीं  रहता  ।  उसके  बाद  महिला  का  परिवार  कौन

 होगा--वही  गरीब  लोग  |  आप  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  हमारे  देश  के  उन  गरीब  इलाकों  में  कौन
 लोग  रहते  हैं  ? उन  लोगों  को  उस  महिला  को  सहारा  देने  या  उसकी  देखभाल  करने  की  जिम्मेवारी
 उठानी  पड़ेगी  ।  और  अगर  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  तो  अब  किस  उपाय  का  प्रस्ताव  है  ?  शायद
 अदालत  राज्य  वक्‍फ  बोर्ड  को  उसकी  देखभाल  करने  को  कहे  ।  मुझे  मालूम  है  कि  अधिकांश  वक्‍फ  बोडड

 दिवालििया  या  आधे  दिवालिये  उनके  पास  पैसा  नहीं  है  ।  ओर  मैं  नहीं  चाहता  कि  कोई  महिला
 राज्य  वक्‍फ  बोर्डों  के  पीछे  भागती  फिरे  ।  वह  क्‍यों  ऐसा  करे  ?  यहां  तक  कि  यह  बात  भी  नहीं  है  कि
 राज्य  वक्‍फ  बोडं  द्वारा  दिया  गया  कोई  आदेश  न्यायालय  द्वारा  लागू  किया  जाए  ताकि  वह  पूरे  आदर
 ओर  मान  से  न्यायालय  में  जा  सके  ।  वह  उन  वकक्‍फ  बोडों  के  पीछे  भागती  नहीं  रह  सकती  है  जो  उसे

 कुछ  नहीं  दे  सकते  हैं  और  दे  भी  सकते  हैं  तथा  उसको  बार-बार  चक्कर  कटवाते  रहते

 एक  भाननोय  सदस्य  :  न्यायालय  आदेश

 थ्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  यदि  न्यायालय  आदेश  देदे  तो  क्‍यों  न  घारा  125  के  अन्तगंत  ऐसा
 करे  ?  जब  यह  घारा  125  के  अन्तगंत  आता  है  तो  आप  न्यायालय  को  पसन्द  नहीं  करते  हैं  ।  आप
 न्यायालय  को  केवल  उस  समय  पसन्द  करते  हैं  जब  यह  श्री  अशोक  सेन  के  नए  विधेयक  के  अन्तगंत
 आता  ऐसा  क्‍यों  ?

 मैं  उदार  मन  वाला  क्‍योंकि  उन  का  रणों  से  जिनका  उल्लेख  मैंने  पहले  किया  है  मुझें  इस
 बात  से  सहानुभूति  है  कि  अल्पसंख्यक  समुदाय  को  किसी  प्रकार  का  अपमान  अथवां  शिकायत  महसूस
 न  होने  दिया  किन्तु  जब  मैं  अन्य  सभी  लोगों  में  से  श्री  बनातवाला  को  जो  इतने  कट्टर  थे  कि

 मुसलमानों  को  125  से  मुक्त  रखा  जाए  अब  इस  विधेयक  का  स्वागत  करते  हुए  देखता  यह  तो
 स्वाभाविक  बात  है  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  के  मन  में  आशंका  उत्पन्न  होती  है  कि आखिर  इसमें  ऐसी  क्या
 बात  इसमें  क्या  है  ?  केवल  इतना  कि  पति  की  जिम्मेवारी  सीमित  की  जा  रही  क्‍योंकि  यह
 स्वीय  विधि  में  नहीं  और  जिस  न्यायालय  में  वह  तो  उस  न्यायालय  की  इस  कानून  के
 उपबन्धों  के  द्वारा  सारी  शक्तियां  सीमित  की  गई  इसे  स्पष्ट  किया  जाता  आप  इद्त  की  अवध्धि

 226



 6  1907  मुरिलम  स्त्री  विच्छेद  पर  अधिकार  विधेयक

 के  लिए  जिम्मेवारी  देने  के  अतिरिक्त  कुछ  नहीं  कर  सकते  यह  कोई  नई  बात  नहीं  है  यह  स्वीय
 विधि  में

 श्री  पी०  कुलनदईबेलू  ,  :  तीन  महीने  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  आप  तीन  महीने  तक  दे  सकते  और  यदि  दो  वर्ष  में  बच्चे  अथवा  बच्चा
 हुआ--यह  भी  आपको  स्वीय  विधि  में  है  ।  नई  बात  क्‍या  है  ?  मेहर  और  दहेज  की  बात  कोई  नई  नहीं
 है  ।  हम  जानते  हैं  कि  यह  भी  कभी-कभी  झूठो  होती  है  ।  वह  विवाह  के  समय  बहुत  से  पत्रों  पर
 हस्ताक्ष  र  करती  है  |  तो  बाकी  क्या  रहता  परिवार  को  ही  देखिए  ?  उसमें  भी  अनबन  रहती  है  ।

 मुझे  नहीं  मालूम  कि  क्‍या  स्वीय  विधि  में  मैं  नहीं  जानता  कि  मुस्लिम  समुदाय  की  वर्तमान
 परिस्थितियों  में  परिवार  यथाथंवादी  क्‍यों  नहीं  और  इसे  वक्‍फ  बोर्डों  को  सौंपने  से  राज्य  सरकारों
 पर  बहुत  बोझ-सा  पड़ेगा  ।  और  यदि  यह  कार्य  करेंगे  भी  फिर  भी  राज्य  वक्‍फ  बो्ों  की  राशि  राज्य
 सरकारों  द्वारा  पूरी  की  जाती  है  ओर  निस्सन्देह  उन्हें  और  भी  वित्तीय  जिम्मेवारियां  उन  पर  इस
 प्रकार  से  भार  नहीं  डाला  जा  सकता  है  ।  इसका  सार  सारांश  यह  है  कि  वे  चिन्तित  और  आतंकित  हुए
 हैं  क्योंकि  मुस्लिम  समुदाय  के  अधिक  रूढ़िवादी  पुरातनपंथी  और  धामिक  कट्टरपंथी  देश  में  शोर  मचा

 रहे  मैं  सरकार  पर  यह  आरोप  लगाता  हूं  कि  उसने  मुस्लिम  समुदाय  के  प्रतिनिधि

 समूह  से  भी  बातचीत  नहीं  की  है  ।  प्रधान  मन्त्री  जिससे  उन्होंने  सलाह  ली  हमें  बताया  है  कि
 उनके  पास  मुद्दी-भर  लोग  एक  विशेष  दृष्टिकोण  लेकर  अःए  ।  और  उसके  पश्चात्‌  यह  परामर्श

 ऐसा  क्‍यों  ?  आप  मुस्लिम  समुदाय  में  उन  लोगों  से  परामशं  क्यों  करते  जिनका  कोई  अलग
 कोण  है  ।  यदि  उनका  दृष्टिकोण  अलग  है  तो  बया  वह  मुसलमान  नहीं  कहलाएंगे  ?  अतः  मैं  कहता  हूं
 कि  मुस्लिम  समुदाय  से  उचित  परामर्श  नहीं  किया  गया  है।ओर  इस  बात  को  अब  इस  प्रकार  रखा
 जाता  है  जैसे  कि  यह  समस्त  मुस्लिम  समुदाय के

 विचार  प्रस्तुत

 इस  बात  में  इस  प्रकार  जल्दबाजी  में  नहीं  रखा  जाना  केवल  इसलिए  कि

 बाहर  आन्दोलन  हो  रहे  क्योंकि  कांग्रेत  दत  किसी  उप-चुनावों  में  हार  गया  है  जिसमें  उन्हें
 मानों  के  मत  प्राप्त  नहीं  हुए  तो  अब  वे  पैर  पीट  रहे  हैं  ।

 प्रो०  सधघु  दष्डवते  :  कुछ  भी  हो  वे  इसे  पारित  नहीं  करा  पाएंगे  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  एक  मनन्‍्त्री  को  बोलने  का  साहस  था  ओर  दूसरे  मन्‍्त्री  ने  शीघ्र  उसके
 विरुद्ध  किन्तु  सरकारी  तौर  से  सरकार  को  कुछ  नहीं  कहना  उसके  कहने  को  कुछ  नहीं

 सरकार  का  दृष्टिकोण  क्‍या  हम  नहीं  जानते  अब  वे  यह  विधेयक  लेकर  आए  हैं  तो  इससे

 यह  पूरी  तरह  स्पष्ट  होता

 और  फिर  श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  को  इस  कठिन  स्थिति  में  क्‍यों  डाला  गया  ?  क्या  वह  एक

 मुसलमान  नहीं  हैं  ?  मैं  यह  पूछता  क्या  वह  मुसलमान  नहीं  हैं  ?

 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  क्या  वह  नतंक  हैं  ?

 थ्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  वह  नतेंक  हैं  या कलाबाज  हैं  अथवा  क्या  हैं  ?.

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  श्री  गुप्त  अब  समाप्त  कीजिए  ।

 ओर  इन्द्रजोत  गृप्त  :  मैं  कहता  हुं  कि उचित  परामर्श  नहीं  लिया  गया
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 यदि  सरकार  इस  विधेयक  को  पारित  करने  पर  दृढ़-संकल्प  है  तो  इसके  लिए  यही  उचित  रहेगा  -

 कि  इसे  चयन  समिति  को  भेज  वहां  स ेउचित  साक्ष्य  लेकर  देश  के  सभी  दलों  से  साक्ष्य  लिया

 नाजुक  विषयों  को  इस  प्रकार  छोड़ना  नहीं  चाहिए  ।  क्योंकि  इससे  प्रतिक्षेप  भी  हो  सकता  मैं
 श्री  सेन  को  चेतावनी  देता  मेरे  विचार  से  उन्हें  मेरे  से अधिक  धर्म-निर्षेक्ष  नहीं  होना

 आप  किसी  वर्ग  अथवा  अल्पसंख्यक  समुदाय  को  सन्तुष्ट  कर  सकते  हैं  किन्दु  कहीं  और  से  भी

 जुगुप्सा  का  भय  अतः  देश  में  प्रतिदिन  क्या  हो  रहा  है  ?  देश  के  टुकड़े-टुकड़े  किए  जा  रहे  हैं  ।
 इस  प्रकार  की  संघर्षों  से  देश  के  टुकड़े-टुकड़े  हो  रहे  हैं।ऐसा  कोई  काम  मत  कीजिए  जिससे
 साम्प्रदायिक  जुगुप्सा  उत्पन्न  हो--ऐसा  साम्प्रदायिक  प्रतिक्षेप  जिसको  आप  रोक  भी  नहीं  पाएंगे  ।

 कृपया  सावधान  रहिए  ।  सबों  का  विश्वास  प्राप्त  कीजिए  और  सभी  सम्बद्ध  व्यक्तियों  की  सलाह
 लीजिए  ।  जल्दबाजी  और  भगदड़  मत  क्योंकि  आपका  भारी  बहुमत  प्राप्त  है  और  आप  जो
 चाहें  णरित  कर  सकते

 अतः  मैं  इस  चरण  पर  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  का  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  अमल  दत्त  :  बहुत-सो  बातें  जो  कहनी  थीं  वे  पहले  ही  कही  जा  चुकी
 यह  विचित्र  बात  है  कि  जो  सरकार  धर्म-निर्षेक्ष  शक्तियों  का  समर्थन  कर  रही  थी  यही  अब  एक

 ऐसा  विधेयक  लाना  उचित  समझ  रही  है  जिसस्ले  प्रगति  100  वर्ष  पीछे  चली  जाएगी  ।  यह  बहुत  ही
 विचित्र  बात  है  कि  वे  देश  जहां  मुसलमानों  की  संख्या  अधिक  है  वे  इस  शरीयत  कानून  की  अनुमति
 नहीं  दे  रहे  अब  यदि  शरीयत  कानून  संविधि  संग्रह  में  पहले  से  ही  है  तो  इसे  रहने  ।  परन्तु
 इसका  एक  भाग  देश  के  सामान्य  कानून  के  साथ  क्‍यों  जोड़ा  जाए  इसका  कोई  कारण  नहीं  हैं  और

 वह  भो  जल्दबाजी  में  क्‍यों  पारित  किया  यह  डनके  प्रति  भेदभावपूर्ण  जिनको  वे  जोर
 जबरदस्ती  सुरक्षा  प्रदान  करने  जा  रहे  किन्तु  वास्तव  में  उन्हें  उनके  अधिकारों  से  वंचित  किया  जा

 रहा

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  को  धारा  125  पर  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  पर  बहुत  हल्लागुल्ला
 मचाया  गया  हमारा  ध्यान  इस  बात  की  ओर  नहीं  गया  है  कि  यह  पहली  बार  ऐसा  नहों  हुआ  है
 कि  न्यायालय  से  ऐसा  निर्णय  मिला  गत  10  वर्षों  से  या उससे  अधिक  समय  से  इस  प्रकार
 के  निर्णय  लिए  जाते  रहे  मेरे  पास  इस  समय  न्यायमूर्ति  बहरूल  इस्लाम  द्वारा  दिया  गया  एक  निर्णय

 है  जो  उन्हें  तब  दिया  था  जब  वह  असम  उच्च  न्यायालय  के  अवर  न्यायाधीश  उन्होंने  कुरान  का
 उद्धरण  दिया  था  ।  कुरान  से  उद्धरण  देकर  उन्होंने  यह  दिखा  दिया  है  कि  कुरान  में  इस  बात  की

 अनुमति  है  कि  तलाक  शुदा  पत्नी  को  भरण-पोषण  देने  की  इजाजत  कुरान  की  आयतों  का  यहां
 उद्धरण  दिया  गया  तत्पश्चातू  यह  विद्वान्‌  न्यायाधीश  पदोन्नति  द्वारा  उच्चतम  न्यायालय  में  पहुंच
 गए  ।  उन्होंने  उच्चतम  न्यायालय  से  एक  न्यायाधीश  के  रूप  में  त्यागपत्र  दे  दिया  ।  वह  इस  दल  के
 द्वारा  राज्य  सभा  को  सुशोभित  करने  के  लिए  लाए  गए  उन्होंने  यह  निर्णय  दिया  उन्होंने
 कुरान  से  ही  आंधकार  और  निष्कर्ष  लिया  अतः  इससे  स्पष्ट  होता  है  कि  मुसलमानों  में  भी  बहुत
 मतभेद  यहां  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  जिनका  विरुद्ध  मत  है  वह  मुसलमान  नहीं  किन्तु  क्या  वह
 कह  सकते  हैं  श्री  बहरुल  इसलाम  भी  मुसलमान  नहीं  हैं  क्योंकि  उन्होंने  यह  विचार  व्यक्त  किया  है  ?
 उच्चतम  न्यायालय  के  सामने  ऐसा  मामला  पहली  बार  आया  होगा  अतः  उच्चतम  न्यायालय  का
 निर्णय  जो  सभी  रुच्च  न्यायालय  के  लिए  अनिवार्य  वह  कानून  बन  जाएगा  ।
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 अब  सत्तारूढ़  दल  द्वारा  अपने  बहुमत  का  लाभ  उठाने  के  लिए  और  उस  प्रगति  को  वाष्स
 मोड़ने  के  लिए  जो  यह  देश  धीरे-घीरे  कर  रहा  है  ।  यह  विधेयक  न  केवल  भेदमुलक  और
 असंवेधानिक  है  बत्कि  यह  उस  कानून  के  विरुद्ध  भी  है  जो  हमारे  देश  में  बहुत  समय  से  विचारों
 की  भिन्‍नता  के  कारण  सरकार  के  लिए  यह  अनिवार्य  है  कि  इस  मामले  में  सभी  से  सलाह  ली  जाए  |
 प्रधान  मन्‍्त्री  ने आश्वासन  दिया  कि  कोई  भी  विधेयक  तब  तक  प्रस्तुत  नहीं  किया  जाएगा  जब  तक
 सभी  सम्बद्ध  दलों  से  विचार-विमर्श  नहीं  कर  लिया  जाता  है  ।  परन्तु  ऐसा  नहीं  हुआ  यहां  तक
 कि  अन्य  मुस्लिम  देशों  द्वारा  प्राप्त  स्थिति  भी  हमारे  सामने  नहीं  लाई  गई  है  |  ऐसा  किए  बिना  ही
 यह  बिधेयक  सामने  लाया  गया

 मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  भर  दृढ़ता  से  इस  विधेयक  को  पुरःस्थाषित  करने  का  विरोध
 करता  हूं  ।

 शो  सानिक  सान्याल  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  को  लाने  का  विरोध
 करता  यह  प्रस्तावित  विधेयक  हमारे  देश  की  लाखों  मुसलमान  महिलाओं  के  मुल  अधिकारों  का
 लज्जाजनक  विश्वासघात  है  ।  यदि  सदन  द्वारा  इस  विधेयक  को  स्वीकार  किया  जाएगा  तो  इससे
 मुस्लिम  महिलाएं  दासी  बन  जाएंगी  और  हमारे  समाज  की  सामाजिक  प्रगति  शताब्दियों  पीछे  चली
 जाएगी  ।  इस  विधेयक  के  खंड  तलाक  प्राप्त  महिला  के  पति  को  भरण-पोषण  की  जिम्मंवारी  से  बचने
 को  अनुमति  देते  हैं  जो  तीन  महीने  की  अवधि  तक  सीमित  इस  विधेयक  को  लाकर  सरकाह  ने
 प्रधान  मन्‍्त्री  महोदय  द्वारा  महिला  संस्थानों  से  और  जनमत  के  अन्य  प्रतिनिधियों  से  की  गई  इस
 प्रतिज्ञा  से  मुंह  मोड़  लिया  है  कि  सरकार  द्वारਂ  कुछ  कदम  उठाए  जाने  से  पूर्व  उनके  साथ  उच्चित
 चर्चा  की  जाएगी  ।  जिस  प्रकार  से  यह  विधेयक  जल्दी  से  पिछले  द्वार  से  पुरःस्थापित  किया  गया
 उससे  मुस्लिम  महिलाओं  की  भारी  संख्या  को  इस  प्रश्न  पर  अपने  वध  विचार  व्यक्त  करने  से  वंचित
 कर  दिया  गया  इस  इस  विधेयक  के  पुरःस्थापन  से  अत्यन्त  पिछड़े  कट्टर  विचारों  की  तुष्टि
 होती  है  और  घोर  अन्याय  होता  है  ।  मैं  सत्तारूढ़  दल  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  मामले  पर  पुनः
 विचार  करें  ओर  इस  समस्या  से  प्रभावित  सभी  वर्गों  का  मत  आप्त  करें  तथा  संकीर्ण  चुनाव  सम्बन्धी
 तथा  पक्षपातीय  सोच-विचार  के  बहाव  में  न  आएं  ।  मैं  इस  विधेयक  के  पुर:स्थापन  का  विरोध
 करता  हूं  ।

 प्रो०  भधु॒_दण्डवते  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  के  ग्रुणावगु्णों  में  नहीं
 जाना  लेकिन  मैं  इसके  पुर:स्थापित  किए  जाने  के  समय  पर  हो  एक  प्रस्ताव  रखना  चाहता
 हूं'*

 एक  साननीय  सदस्य  :  आप  शहाबुद्दीन  को  क्‍यों  नहीं  बोलने  देते  ?

 प्रो०  सधु  दष्डबते  :  आप  चिन्ता  न  करें  ।  हम  अपनी  पार्टी  का  स्वयं  ध्यान  आप  अपनी

 का  प्रबन्ध

 श्री  जियाउरंहमान  अन्सारोी  :  आप  विश्वास  रखे  कि  इसकः  पूर्णतया  प्रबन्ध  है  ।

 प्रो०  सधु  दण्डवते  :  श्री  अन्सारी  मैंने  देखा  है  कि  किस  प्रकार  दो  मन्त्री  भिन्‍न-भिन्‍न  बातें

 कहते  हम  वेसा  नहीं  करेंगे***  ।  विधेयक  का  इसके  पुरःस्थापित  करने  के  समय  हो
 विरोध  करते  हुए  मैं  कुछ  विचार  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  और  एक  प्रस्ताव  देना  चाहता  हूं  जिसे
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 रूढ़  पार्टी  के  सदस्यों  को  भी  स्वीकाय्यं  होना  आज  जो  मुख्य  मुद्दा  छोड़  दिया  गया  वह  यह
 है  कि  प्रधानमंत्री  की  विरोधी  दलों  के  नेताओं  से  दो  बार  बातचीत  हुई  है  और  अन्तिम  दौर  में
 मन्त्री  ने  हमें  आश्वासन  दिया  है  कि  सरकार  इस  स्थिति  पर  दस्तावेज  तैयार  करायेगी  जिसमें  वह  हमें
 संविधान  सभा  में  हुए  वाद-विवाद  भिन्‍न-भिन्‍न  इस्लामी  देशों  को  स्वीय  विधि  की  की  गई
 भिन्न-भिन्न  व्याख्याएं  और  शाहबानो  के  मामले  में  लाई  गई  अन्य  बातों  की  जानकारी  हमें  देगी  और
 उनको  हमारे  सामने  रखेगी  ।  उन्होंने  यह  कहा  है  जब  एक  बार  हम  आपको  यह  सामग्री  दे  देंगे  तो  उसके
 दस  या  पन्द्रह  दिनों  क ेबाद  हम  फिर  मिलेंगे  और  चर्चा  करेंगे  ।”  कई  प्रकार  के  शिष्टमंडलों  के  या  तो

 शाहबानो  के  मामले  के  समर्थक  या  विरोधी  को  एक  आश्वासन  दिया  गया  सभी  प्रकार  के
 शिष्टमंडल  प्रधानमन्त्री  स ेमिले  और  उन  सबको  प्रधानमन्त्री  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  विरोधी  दलों
 के  नेताओं  से  सलाह  किए  बिना  सरकार  विधेयक  का  प्रारूप  तेयार  नहीं  करेंगे  ।  यहां  तक  कि  महिला
 शिष्टमंडलों  जो  वहां  विरोधी  दलों  के  सदस्यों  जो  वहां  उन  लोगों  को  जो  सर्वोच्च
 न्यायालय  के  निर्णय  के  हक  में  थे  और  जो  सर्वोच्च  न्यायालय  के  हक  में  नहीं  वहां  गये  प्रधानमंत्री
 ने  यही  कहां  था ओर  जिस  दिन  हमें  ये  कागज  प्राप्त  हो  जाएंगे  उस  दिन  हमें  यह  प्रारूप  विधेयक  भी
 प्राप्त  हो  मन्त्री  द्वारा  भो  यह  बिलकुल  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  कि  विधेयक  का  प्रारूप  विरोधी
 दलों  की  सलाह  के  आधार  पर  नहीं  बनाया  उन्होंने  कुछ  विद्वानों  के  साथ  परामशं  किया  मैं  एक

 मुद्दा  बिल्कुल  साफ  कर  देना  चाहता  हूं  ।  हम  इस  विवाद  के  उपरान्त  मामलों  को  हल  करना  चाःहते  हैं
 लेदिन  उनको  हल  करते  हुए  मैं  नहीं  चाहूंगा  कि  सारे  समाज  को  इसका  सामना  करना  पड़े  जिसमें  एक
 ओर  कोई  धामिक  समुदाय  यह  महसूस  करे  कि  वास्तव  में  उसका  तिरस्कार  किया  जा  रहा  है  और

 दूसरी  ओर  किसी  महिला  को  यह  महसूस  नहीं  करना  चाहिए  कि  जो  भी  विधेयक  तैयार  किया  जा

 रहा  है  वह  उनके  साथ  अन्याय  वहां  विद्वान  होंगे  वहां  की  भिन्न-भिन्न  व्याख्या

 इस्लामी  कानून  की  व्याख्या  होगी  और  विरोधी  नेताओं  के  साथ  चर्चा  करने  के  बाद  अगर  विधेयक
 बनाया  तो  उस  स्थिति  में  कुछ  सहमति  हो  सकती  है  |  देश  के  विभाजन  के  उपरान्त  मौलाना
 आजाद  ने  बम्बई  में  एक  सभा  में  कहा  था  :

 -

 इस  बात  का  है  कि  पहले  तो  मुल्क  का  बंटवारा  हुआ  और  बाद  में  दिलों  का  ।”

 ]
 देश  का  विभाजन  दो  भागों  में  हुआ  है  लेकिन  मैं  विद्वानों  के  मस्तिष्क  ओर  दिलों  को  दो  टुकड़ों

 में  नहीं  बांटना  चाहता  ओर  इसलिए  हम  अपना  सबसे  ज्यादा  योगदान  इस  दृष्टि  से  देंगे  कि  कोई  हल
 निकाल  लिया  जाए  जिसमें  न  तो  कोई  घामिक  समुदाय  अपने  को  अलग  समझे  और  इसके  साथ  ही
 कोई  भी  महिला  इस  बात  को  महसूस  नहीं  किसी  भी  तलाकशुदा  को  कोई  शिकायत  महसूस  नहीं
 होगी  ।  इस  ढंग  से  हम  इकट्ठू  बैठ  सकते  ओर  कोई  रास्ता  निकाल  सकते  हैं  उस  हालत  में  एक
 अधिक  स्वोकार्य  विधेयक  लाया  जा  सकता  है  और  वही  आधार  है  गुणावगुण  का  आधार  नहीं  ।

 3,00  स०प०

 लेकिन  प्रक्रिया  का  आघार  है  ।  अगर  यह  विशेष  सलाह  को  सुन  लिया  जाये  तो  मुझे  यकीन  है  कि  दोनों
 पक्ष  सहमत  हो  सकते  जेसा  कि  प्रधान  मन्त्री  ने  वायदा  किया  विरोधी  दलों  के  नेता  और  विभिन्न
 व्यक्ति  चर्चा  कर  सकते  हैं  ओर  हम  समस्याओं  को  सुलझाने  का  प्रयास  कर  सकते  हैं  और  एक  विधेयक
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 ला  सकते  हैं  जो  समाज  को  संगठित  करेगा  और  समाज  का  विभाजन  नहीं  करेगा  ।  इसलिए  इस  समय

 हम  नहीं  चाहते  कि  इस  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  में  शीघ्रता  दिखाई  ज।ए  ।  धन्यवाद  !

 प्रधान  मन्त्री  राजोब  :  क्या  मैं  स्थिति  को  स्पष्ट  कर  सकता  हूं  ?  मैं  इस  विषय  पर
 बात  नहीं  करना  चाहता  लेकिन  मैं  इसको  इसलिए  स्पष्ट  कर  रहा  क्यों  प्रो०  मधु  दण्डवत ेने  कहा
 है  कि  मैंने  कुछ  काम  करने  के  वायदे  किये  थे  ।  मैंने  केवल  बाद  की  बातें  सुनी  इसलिए  मुझे  खेद  है
 कि  मैं  पहले  की  बातों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।

 प्रो०  मधु  दण्डव्ते  :  श्रीमान्‌  बाद  की  बातों  का  बहुत  गलत  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 श्री  राजीव  गांधी  :  मैं  आप  को  पहला  भाग  दोहराने  के  लिए  कहूंगा  ।  मूल  पहलू  पर  टिप्पणी
 किये  जो  कि  मैं  बाद  में  कर  सकता  मैं  केवल  यह  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  मैंने  विरोधी  दलों
 के  साथ  दूसरी  बातों  के  अतिरिक्त  जो  मैंने  व्यक्तिगत  लोगों  के  साथ  की  दो  बार  चर्चा  की  और
 अन्तिम  सत्र  के  भाद  हमने  यह  निर्णय  किया  था  कि  हम  कुछ  जानकारी  एकत्र  करेंगे  जो  हम  वहां
 उपस्थित  विरोधी  दलों  के  नेताओं  को  दुर्भाग्य  से  हमें  वह  जानकारी  देने  में  कुछ  देरी  हो  गई  है  ।
 मैं  उस  गलती  को  अपनी  तरफ  से  स्वीकारता  इसके  विपरीत्त  विरोधी  दलों  के  साथ  हुई  पिछली
 बेठक  में  जो  निर्णय  हुआ  था--अगर  मुझे  स्मरण  है-वह  यह  है  कि  मुझे  विरोधी  दलों  ने  जब  कि
 सभी  उपस्थित  थे  जिसमें  कुछ  हमारे  दल  के  सदस्य  भी  उपस्थित  बताया  था  क्रि  मैं  कुछ  मुस्लिम  ग्रुपों
 के  साथ  बात  करूँ  और  यह  जानने  का  प्रयास  करू  कि  उनके  मस्तिष्क  में  क्‍या  उसी  आधार  पर
 मैंने  कुछ  मुस्लिम  नेताओं  के  साथ  बात  की  और  वे  दकियानूसी  नेता  नहीं  वे  व्यक्ति  उनके  दल  के

 अन्य  विरोधी  दलों  के  थे  ।  इन  घर्चाओं  के  आधार  पर  उन  चर्चाओं  के  अनुसार  हम  यह  प्रस्तावित
 विधेयक  लाए  हैं  ।  अब  मैंने  यह  भी  कहा  कि  इस  विधेयक  को  लाने  से  पहले  मैं  विरोधी  दलों  से  परामर्श

 करू  गा  ।  मैंने  इस  विधेयक  के  लिए  विपक्ष  को  19  तारीख  को  मुझसे  मिलने  के  लिए  आमन्त्रित  किया
 था  ।  मेरी  तरफ  से  यह  गलती  हो  सकती  है  दिः  मैंने  यह  विशेष  रूप  से  नहीं  कहा  कि  आप  मुझसे  इस
 विधेयक  के  लिए  मिलेंगे  ।  लेकिन  पिछली  बार  जब  हम  मिले  थे  तो  हमने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि

 हम  इस  विधोयक  पर  अगले  सत्र  से  पूर्व  चर्चा  अब  अगला  सत्र  आरम्भ  होने  में  10  दिन  भी  नहीं
 रह  गये  थे  ।  अगला  सत्र  आरम्भ  होने  में  2  या  तीन  दिन  रह  गये  थे  ।

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  प्रधानमन्त्री  न ेपिछले  दिन  19  तारीख  को  जब  हमें  आमन्त्रित  किया
 था--उस  दिन  भी  आपके  विधेयक  का  पहले  ही  छप  चुका  था  और  यह  तेयार  था  ।  इसलिए
 कृपया  ऐसा  मत  कहिए  कि  विधेयक  तंयार  नहीं

 श्री  राजीव  गांधी  :  दण्डवते  कृपया  मुझे  समाप्त  करने  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शान्त-शान्त  ।  उन्हें  समाप्त  करने  तब  आप  कह  सकते  हैं  ?

 श्री  राजोव  गांधी  :  वे  बहुत  उत्तेजित  हो  रहे  विधेयक  का  प्रारूप  19  तारीख  को  तैयार

 नहीं  था  और  मैं  दूसरे  मुद्दे  पर  भी  आ  रहा  हूं  हमने  यह  महसूस  किया  है  कि  बहुत  से-कारणों  से  जो
 मैं  आपके  ध्यान  में  ला  चुका  हूं  पिछले  शुक्रवार  को  यह  विधेयक  पुरःस्थापित  करना  आवश्यक  हम
 एक  ओर  विश्लेयक  लाये  थे  ।  मैं  यह  नहीं  कहूंगा  कि  ठीक  इसी  परन्तु  इतनी  ही  शी  घ्रता  से--और
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 नी

 वह  था  दल  बदल  विरोघी  विधेयक  |  यह  मोटे  तौर  पर  ठीक  इसी  तरह  से  इतने  हो  समय  में  लाबा  गया
 था|  आपने  उस  समय  सहयोग  दिया  था  और  हमने  खण्डों  में  परिवरतेन  किया  था  जो  आपने  पसन्द

 नहीं  किया  ।  मैं  इस  विधेयक  में  खण्डों  में  परिवर्तन  करना  चाहता  था  जो  आपने  पसन्द  नहीं  किया  ।
 लेकिन  आप  मूल  पहलू  के  बारे  में  बात  भी  नहीं  कर  रहे  हैं  ओर  हमने  कभी  भी  उससे  इनकार  नहीं
 किया  ।  इसलिए  इसके  लिए  अवसर  है  ।

 3.03  म०  प०

 महोदय  पोठासोन

 विपक्ष  के  बुलाये  जाने  की  कार्यवाही  दिखावटी  नहीं  यह  कोई  नाटक  नहीं  था  ।  हम  आपकी
 राय  चाहते  विशेष  तौर  पर  ऐसे  मामले  में  जिससे  सभी  का  सम्बन्ध  है  हम  आपको  सम्बद्ध  करना

 चाहते  हैं  ।

 श्री  नारायण  चोबे  :  इस  बारे  में  प्रवर  समिति

 थ्री  राजीव  गांधी  :  मैंने  प्रवर  समिति  की  बात  नहीं  की  है  ।  मैं  आपके  विशिष्ट  प्रश्न  का  उत्तर

 दे  रहा  धन्यवाद  ।

 डा०  ए०  के०  पटेल  :  अध्यक्ष  इस  विधेयक  के  पुर:स्थापित  करने  का  मैं

 दृढ़ता  से  विरोध  करता  हूं  ।  वास्तव  में  यह  इस  सभा  के  महिला  सदस्यों  का  कत्तंव्य  था  कि  वे  इस
 विषोयक  का  विरोध  करतीं  ।  दुर्भाग्य  से  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  ।

 शोमतो  विभा  घोष  गोस्वामी  :  मैं  इसका  विशेध  करती

 डा०  ए०  कै०  पटेल  :  मैं  अपने  मित्रों  द्वारा  बताई  गई  बातों  को  दोहराऊंगा  नहीं  ।  मैं  केवल

 यही  कहूंगा  कि  यह  विधेयक  संविधान  के  अनुच्छेद  44  और  37  का  उल्लेख  करता  वास्तव  में
 समान  सिविल  संहिता  का  निदेश  दिया  गया  प्ररन्तु  समान  सिविल  संहिता  बनाने  के  स्थान  पर

 हम  उलटे  चल  रहे  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  ऐसी  शीघ्रता  न  करें  ।  इस  विधेयक
 पर  पुनः  विचार  करते  हुए  इसे  प्रवर  समिति  को  धन्यवाद  ।

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  अध्यक्ष  हमारे  सामने  मुख्तलिफ  लोग  इन्ट्रोडकशन
 स्टेज  पर  इस  बिल  के  बिलाफ  बोले  हैं  ।  हमारे  पटेल  गुप्ता  जी  और  चौधरी  साहब  ने  बताया
 कि  यह  संविधान  के  बिल्कुल  खिलाफ  हम  आउट  आफ  कॉंस्टीट्यूशन  इस  बिल  को  ला  रहे  हैं  ।

 आटिकल  44  में  साफ  तौर  से  कहा  गया  है  कि  कामन  सिविल  कोड  लाया

 के  समस्त  राज्य-क्षेत्र  में  नागरिकों  के  लिए  राज्य  एक  समान  सिविल  संहिता
 प्राप्त  करने  का  प्रयास  करेगा  ।”

 ह

 35  साल  को  स्वतन्त्रता  के  बाद  भी  सिविल  कोड  लाने  में  असमर्थ  बल्कि  हम  पीछे  जा  रहे
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 एक  सिविल  कोड  लाने  के  बजाय  हम  क्रिमिनल  कोड  का  भी  बंटवारा  कर  रहे  यह  बिल्कुल
 संविधान  के  खिलाफ  इसके  विरुद्ध  है  ।

 फंडार्मैंट्स  को  कायम  रखने  के  लिए  आर्टिकल  37  में  भी  साफ  तौर  से  बताया  गया  वह
 भी  इसमें  नहीं  है  ।

 जैसा  गुप्त  जी  ने बताया  कि  कोड  आफ  क़िमिनल  प्रोसीजर  की  धारा  125  के  मुताबिक  अगर

 कोई  तलाक  के  माफिक  कोर्ट  में  जाना  चाहती  है  तो  शरीयत  उसे  रोक  सकती  जिस  वक्‍त  उसको

 कहीं  भी  न्याय  नहीं  मिलता  है  तो  उसे  अदालत  के  डोर  को  खटखटाना  पड़ता  उस  अदालत  के  डोर

 को  खटखटाने  से  भी  इस  बिल के  द्वारा  रोका  जा  रहा  है  ।

 आज  मैंने  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  पढ़ा  है  कि  यह  ऐक्ट  आ  रहा  है  तो  लोग  नई-नई  बीबी  से

 रोजाना  शादी  करते  जा  रहे  एक  को  तलाक  देते  हैं  और  दूसरी  से  शादी  करते  जा  रहे  इस  बिल

 के  द्वारा  आप  तलाक  को  एनकरेज  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  बाद  शादी  बन्द  तो  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  इसके  कारण  पिता  जो  पर  और  भाई  पर  बोझ  बढ़  जायेगा  ।

 थ्रों  मधु  वण्डवते  :  यही  कोई  शादी  ज्यादा  नहीं  करता  ।

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  आप  हैदराबाद  में  जाकर  बहां  से  कितने  लोग  अरबिस्तान  आ:रहे
 हैं  अपनी  मजबूरी  और  गरीबी  के  कारण  ।  यह  बाहर  नहीं  हैदराबाद  से  भारत  देश  के  लोग  बाहर
 जा  रहे  इसके  लिए  हमको  शर्म  आनी  चाहिए  ।  इस  ऐक्ट  को  लाने  के  लिए  जो  माफिक  उनको

 भी  शर्म  आनी  चाहिए  कि  इससे  कितने  लोग  अरबिस्तान  में  बिक  रहे  50  साल  की  उम्र  बाला

 25  साल  की  उम्र  वाली  लड़की  से  शादी  करके  ले  जा  रहा  है  भौर  हम  बेठे  हुए  देख  रहे  क्योंकि  वह
 ग़रौबी  की  हालत  में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  नियत  तो  साफ  है  ?

 श्री  सी०  जंगा  रेही  :  हमको  समझना  चाहिए  कि  वक्‍फ  पर  जो  बोझ्न  हम  डालने  जा  रहें
 उससे  सरकार  और  समाज  पर  बोझ  बढ़  अगर  कोई  औरत  अपने  मर्द  को  तलाक  के  कारण

 छोड़कर  बाजार  में  फिरती  है  तो  समाज  पर  उसका  प्रभाव  पड़ता  अगर  पिता  पर  उसका  भार

 पड़ता  है  तो  पिता  को  अपनी  बीबी  को  छोड़ना  उसको  पालने  के  अगर  प्रिता  की  जगह

 भाई  के  पास  जाती  है  तो  भाभी  उनको  छोड़ती  है  कि  तुम  अपनी  बहन  को  मुझे  कहां  मैं

 तुमको  तलाक  देकर  इस  प्रकार  आप  उनको  इनक्रेज  कर  रहे  हिन्दुस्तान  में  बजाय  एक
 सिविल  कोड  बनाने  आप  उसको  अलग-अलग  बना  रहे  हैं  ।  .

 मुसलमान  औरत  तलाक  के  बाद  अपने  गुजारे  के  लिए  पैसा  आदि  मांगने  के  लिए  अदालत  का

 दरवाजा  अवश्य  खटखटायेगी  ।  एक  साल  से  श्री  बनातवाला  साहब  का  बिल  चल  रहा  इस  बारे

 में  बाहर  भी  काफी  हंगामा  हुआ  ।  अगर  आप  यह  बिल  लाना  ही  चाहते  थे  तो  एक  स्लाल  से  पहले  ही  ले

 आते  ।  मन्त्रिमण्डल  के  दो  मन्त्री  भी  इस  बारे  में  काफी  बोले  एक  मंत्री  कहता  है  कि  यह  शरीयत

 के  खिलाफ  है  और  दूसरा  कहता  है  कि  यह  शरीयत  के  अनुकूल  सुप्रीम-कोर्ट  का  जजमेंट  काफी

 भ्च्छा  है  ।  इसको  आपको  लागू  करना  चाहिए  ।
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 मैं  तो  यह  हो  कहना  चाहूंगा  कि आपको  इस  प्रकार  का  बिल  नहीं  लाना  यह  संविधान
 के  खिलाफ  है  और  मौलिक  अधिकारों  का  हनन  करता  है  ।  एक  ही  समाज  में  रहने  वाली  हिन्दू  और

 मुसलमान  स्त्री  में  कोई  अन्तर  नहीं  होना  चाहिए  ।  इस  बिल  को  लाने  से  देश  में  फिर  अशान्ति  फैल
 जायेगी  ।  मुझे  तो  ऐसा  लगता  है  कि  देश  में  बंटवारा  करने  की  तैयारियां  चल  रही  हैं  ।  मेरा  तो  प्रधान
 मंत्री  जी  से  यही  निवेदन  है  कि  वह  इस  बिल  को  वापिस  ले  लें  ।

 े  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  अध्यक्ष  आज  यह  दुःखद  दिवस  है  कि  यह  संसद  इस

 तरह  के  प्रस्तावित  कानून  का  एक  पक्ष  बन  रही  है  जिसका  उद्देश्य  उच्चतम  न्यायालय  के  प्रगतिशील
 निर्णय  को  रह  करना

 |

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  श्री  मूल  चन्द  डागा  विराजमान  हैं  ।

 झी  सोमताथ  चटर्जो  :  जब  उनका  नाम  पुकारा  गया  तब  उन्हें  सभा  से  बाहर  रखा
 गया  ।

 इसके  पुर:स्थापन  के  कार्य  में  अनावश्यक  शीघ्रता  बरती  जा  रही  यदि  आप

 पूर्वक  निर्णय  न  लेते  तो  इसे  पिछले  गुरुवार  को  ही  बिना  सूची  में  शामिल  किए  बिना  इसे  लाया
 जाना  था  ।  माननीय  प्रधान  मन्त्री  ने  एक  वेसे  ही  विधोयक  का  उल्लेख  किया  जिसे  शीघ्रता  से  पारित
 किया  गया  था  ।  क्या  इस  तरह  के  विवादास्पद  विधोयक्र  को  कानून  बनाने  की  यह  सामान्य  प्रक्रिया
 जबकि  इस  बारे  में  बहुत  से  विवादास्पद  मत  हैं  ।

 अब  तक  संविधान  में  अनुच्छेद  14  और  उच्चतम  न्यायालय  ने  स्पष्ट  रूप  से  जीवन
 के  अधिकार  तथा  आजीविका  के  अधिकार  का  उल्लेख  किया  जो  कि  मौलिक  अधिकार  का  एक
 भाग  ये  समानता  के  अधिकार  में  निहित  हैं  ।  स्वयं  के  लिए  कौन  दावा  ये  गरीब

 शुदा  औरतें  उनकी  रक्षा  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  सामने  आया  ।  परन्तु  इस  तरह  के  विधेयक  में

 ऐसी  उत्सुकता  दिश्वाई  जा  रही  यह  मौलिक  अधिकारों  का  मामला  है  और  विधेयक  इस  तरह  से

 पुरःस्थापित  किया  जा  रहा  जिसके  लिए  कोई  ओऔचित्य  नहीं  बताया  गया  यदि  आप  कृपया

 उद्देश्यों  तथा  कारणों  सम्बन्धी  विवरण  को  देखेंगे  तो
 आपको  पता  चलेगा  कि  यह  उच्चतम  न्यायालय

 के  निर्णय  को  रह  करना  आज  मुस्लिम  लोग  के  अध्यक्ष  मुस्लिम  समुदाय  के  प्रसिद्ध  व्यक्तियों  की
 निन्‍दा  कर  सकते

 प्रो०  सथु  दण्डवते  :  एक  योजना  आयोग  के  सदस्य  हैं  ?

 शो  सोमनाथ  चटर्जो  :  परन्तु  सम्मानीय  व्ययित  जैसे  श्री  सलीम  जो  कि  संसद
 सदस्य  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  योजना  आयोग  के  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  के  भूतपूर्व  फिल्म  फिल्‍मो  के  कहानी  प्रोफैसरों  तथा
 वक्ता  हैं'*  उपहास  करना  बड़ा  सरल  मैं  प्रधान  मन्त्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 इस  मामले  को  दलीय  आधार  पर  तय  किया  जाएगा  ।  इसमें  इतनी  जल्दी  क्या  उधर  कोई  भी  नजर
 क्यों  नहीं  आते  ?  श्री  आरिफ  मोहम्मद  खान  को  चुप  करा  दिया  गया  मुझे  विश्वास  है  यदि
 स्वतन्त्रता  दी

 एक  साननोय  सदस्य  :  महिला  सदस्यों  को  क्या  हुआ  है  ?
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 को  सोमनाथ  घटर्जो  :  इस  पर  उचित  विचार  होने  इसमें  हमारा  कोई  व्यक्तिगत  हित
 नहीं  है  ।  हम  समझते  हैं  कि  यदि  ऐसे  मामले  में  जिस  निर्णय  का  भारतीय  महिलाओं
 भारतीय  जनता  द्वारा  स्वागत  किया  गया  था  और  जिसके  द्वारा  उन्हें  न्यूनतम  अधिकार  दिए  गए
 उन्हें  कोई  बेगम  नहीं  बनाया  जा  रहा  है--परन्तु  उन्हें  न्यूनतम  खर्चा  दिए  जाने  की  बात  परन्तु
 आज  यह  शक्तिशाली  भारत  सरकार  भारी  बहुमत  के  साथ  इस  विधेयक  को  थोपना  चाहती  आज
 एक  शिष्ट  मण्डल  अध्यक्ष  महोदय  को  मिला  ।  वे  इस  बारे  में  आन्दोलन  तथा  विरोध  कर  रहे  यह
 न्यूनतम  अधिकार  है  कि  पति  भरण-पोषण  का  खर्च  परन्तु  यह  शक्तिशाली  भारी  बहुमत
 के  साथ  यह  कानून  थोपना  चाहती  सरकार  द्वारा  यह  कार्यवाही  असंवंधानिक  अवैध  अमानवीय
 मैं  नहीं  जानता  कि  इस  बारे  में  किसका  मत  अन्तिम  होगा  ।  आज  श्री  अन्सारी  हंस  रहे

 श्री  जियाउरंहमान  अन्सारी  :  मैं  इसे  अन्तिम  रूप  से  संयंत्र  करूंगा  ।

 शो  सोमनाथ  श्टर्जो  :  आप  ऐसा  सोच  सकते  हैं  क्योंकि  आपको  प्रधान  मंत्री  का  आशीर्वाद
 प्राप्त  जब  आप  इससे  वंचित  होंगे  तब  आपंको  वास्तविकता  मालूम  होगी  ।  इस  बारे  में  मैं  अप्रिय
 बात  नहीं  करना  चाह॒तां  ।  मैं  समझता  हूं  कि  महिलाओं  के  संबन्ध  में  इस  मामले  को  गरम्भीरता  से  लिया
 जाना  इस  देश  की  महिलाएं  स्वतंत्रता  के  बाद  भी  कष्ट  सहन  करनी  आ  रही  देश  में
 36%  साक्षरता  होते  हुए  भी  साक्षर  महिलाओं  का  प्रतिशत  केवल  24  वे  अधिक  कष्ट  उठा  रही

 हैं  एक  कल्याण  मंत्रालय  है  महिलाओं  की  सुरक्षा  तथा  उत्थान  के  लिए  यह  मंत्रालय  उनके  काय॑े
 का  यही  तो  एक  नमूना  वे  चाहते  हैं  कि  इसे  पाडित  किया  जाये  |  क्‍या  महिलाओं  के  कल्याण  के

 लिए  यही  उपबन्ध  मैं  विधि  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  |  मैं  जानता  हूं  कि  वह  प्रसन्न  नहों
 परन्तु  वह  क्या  कर  सकते  हैं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  प्रधान  मंत्री  प्रसन्‍न  हो  सकता  है  कि  अपने
 यौवन  में  वह  लोगों  के  मन  को  न  समझ  पाये  आपने  किससे  परामश  किया  उनका  कहना  है
 कि  उन्होंने  जनता  पार्टी  मुस्लिम  सदस्यों  से  परामर्श  किया  क्‍या  उन्होंने  इन  लोगों  से  परामर्श
 किया  है  ?  मैं  नाम  बताऊंगा  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  जानते  यदि  वह  नहीं  जानते  तो

 हम  उन्हें  बता  सकते  हैं  ।  कया  उन्होंने  किसी  से  परामर्श  किया  अतः  इस  मामले  में  शीघ्रता  नहीं
 की  जानी  चाहिए  ।  इसमें  कोई  प्रतिष्ठा  की  बात  नहीं  है  कि  इसे  आज  ही  पुर:स्थापित  किया

 विपक्ष  के  नेता  भी  अनुभव  करते  हैं  कि  प्रधान  मंद्री  क ेसाथ  उनकी  व्यापक  चर्चा  नहीं

 विधेयक  19  तारीख  को  छपा  था  ।  उनके  पास  बड़ा  तथा  कुशल  मुद्रणालय  है'***'*

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  इसे  भूतलक्षी  प्रभाव  से  छापा  गया

 की  सोमनाथ  चटर्जो  ;  इसे  19  फरवरी  को  आर्थात  परामश  करने  की  नियत  तारीख  को

 मुद्रित  किया  गया  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  किस  सीमा  तक  प्रधान  मंत्री  इस  बारे  में  खुला  दिमाग  रखते

 इसलिए  मैं  प्रधान  मंत्री  तथा  सरकार  तथा  पार्टी  से  अपील  करता  कि  सदा  अपनी  आत्मा  की
 आवाज  को  गिरवी  मत  मैं  विधि  मंत्री  से निवेदन  करता  हूं  कि  आप  इस  विधेयक  को  आज  हो

 पुर.स्थापित  करने  का  आग्रह  मत  करें  ।  कृपया  इस  पर  अपनी  आत्मा  को  न  बेचें  ।

 )

 कुमारी  समता  बनजों  :  क्या  बात  महोदय
 '****'

 ओऔ  सोमनाथ  बया  वह  विधेयक  को  समर्थन  करती  हैं  ?
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 ओर  सेफुदीन  चोधरो  :  आज  उन्हें  संरक्षण  अवश्य  दिया  चाहिए  ।

 शो  सोमनाथ  चढटर्जो  :  **

 थो  आशुतोष  लाहा  :  यह  wer Fans  मैं  जानता  हूं  कि

 इसका  क्या  अथथ  बंगाली  में  इसका  अर्थ  हम  जानते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  असंसदीय  है'*****

 )

 थी  आशुतोष  लाहा  :  इसे  कायेवाही  वृतान्त  से  निकाल  देना  चाहिए  तथा  उन्हें  क्षमा  मांगनी
 वे  महिलाओं  की  और  उनके  अधिकारों  की  बात  कर  रहे  हैं  फिर  वह  महिलाओं  के  प्रति  ऐसी

 अशिष्ट  भाषा  का  प्रयोग  कंसे  कर  सकते  हैं  ?

 प्रो०  के०  के०  तिवारो  :  वह  सभा  के  वरिष्ठ  सदस्य  हैं  ।  उन्हें  अपने  शब्द  को  अवश्य  ही  वापस
 लेना  चाहिए  ।  महिलाओं  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  पटुता  से  कहा  है''''''*  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  शाँत  रहिये  ।  व्यवस्था  बनाये  रखिये  ।

 थी  के०  के०  तिवारी  :  वे  सदन  के  काफी  वरिष्ठ  सदस्य  हैं  तथा  अधिकारों  के  बारे  में  वे  इतना
 ज्यादा  बोलते  हैं  ।  यहाँ  वह  एक  महिला  के  लिये  वे  ऐसे  शब्दों  का  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  ।  यह  बहुत  ही
 घिनोना  शब्द

 अध्यक्ष  महोदय  -:  जो  कुछ  भी  असंसदीय  होगा  मैं  कार्यवाही  वृतान्त  को  देखूंगा  तथा  जो  कुछ
 भी  उसमें  अश्नंसदीय  होगा  उसे  कार्यवाही  वृतान्त  से  बाहर  निकाल  दिया  आप  कृपया  अपने
 स्थान  पर  बेठ  जाइये  ।

 )

 अध्यक्ष  महोबय  :  मेरे  प्रिय  मैं  कार्यवाही  बृतांत  को  देखूंगा  तथा  असंसदीय  शब्द  अगर
 कोई  हुआ  तो  उसे  निकाल  दिया  जायेगा  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  ::  कभी-कभी  सुना  क्या  शोर  मचाने  के  लिये  आपको  कोई  लाइसेंस
 मिलता  हुआ  हे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  इसी  तरह  भड़े  रहे  तो  मैं  आपको  सदन  से  बाहर  जाने  के  लिये

 कहूंगा  ।  मैंने  कुछ  नहीं  सुना  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  वो  शब्द  क्या  मैं  उस  पर  विचार  करूंगा  ।

 ++अध्यक्ष  पीठ  के  आदेशानुसार  कार्यबाही-वृतान्त  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 अगर  आप  सभी  चार  या  पांच  सदस्य  एक  साथ  बोलत्ते  हैं  तो  मुझे  कुछ  मालूम  नही  पड़ता  क्‍या  जा

 रहा

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाइये  ।  मैं  कार्यवाही  वृतान्त  को  पढ़ूँगा  तथा  फिर  निर्णय

 लुंगा  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  उन्हें  ऐसा  बोलने  की  आदत  वह  अनादरपूर्ण  शब्दों  का
 प्रयोग  करते  वह  हमेशा  ऐसी  ही  भाषा  का  प्रमोग  करते  पिछली  दफाਂ  जादवपुर  में  उनकोਂ

 बुरी  तरह  फटकार  मिली  थी  ।

 ओ  रेणुपद  दास  :  यह  सिर्फ  कहावत  यह  असंसदीय  नहीं  आपको  भाषा
 अवगत  होना  चाहिये  |  यह  अनादरपूर्ण  नहीं  है  ।  )

 श्री  के०  के०  तिवारी  :  इस  सदन  किसी  सदस्य  के  लिये  मैं  ऐसी  भाषा  कभी  भी

 नहीं  करूंगा  ।  कृपया  इस  सदन  के  प्रति  सम्मान  प्रकट  कीजिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  जांच  करूंगा  .।

 थ्री  बसुदेव  आजांय  विपक्षी  दलों  के  नेताओं  ने  प्रधान  मंत्री  जी  को  स्पष्ट  रूप
 में  कहा  था  इस  विधेयक  को  लाने  में  जल्दी  मत  इस  विधेयक  को  पुर:स्थापित  मत

 इसके  बावजूद  भी  उस  दिन  विधि  मंत्री  जी  विधेयक  को  पुर:स्यापित  करने  के  लिये  आये  परन्तु  हमनेंਂ
 इसका  विरोध  किया  ।  आपने  विधि  मंत्री  जी  को  ब्रिध्ुय॒कु  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  नहीं

 मुस्लिम  महिलाओं  को  संरक्षण  देने  के  लिए  दण्ड  प्रक्रिया  घंहिता  की  घारा  125  में  जो  बहुत
 कम  अधिकार  दिये  हुये  वे  भी  इस  विधेयक  को  पारित  करके  छीने  जा  रहे  शुक्रवार  को

 मुस्लिम  महिलाओं  का  एक  शिष्ट  मण्डल  यधान  मंत्री  जी  से  मिला  उन्होंने  आश्वासन  दिया  कि

 इस  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  से  पहले  वे  उनसे  सलाह-मशविस  करेंगे  ।  उन्होंने  उन  लोगों  से
 मशविरा  नहीं  किया  ।  वे  आज  आप  से  भी  मिलीं  ।  वे  अध्यक्ष  महोदय  से  शनिवार  या  शुक्रवार  को  मिलीं

 ओर  उन्हें  बताया  कि  वे  क्‍यों  इसके  विरोध  में  कुछ  बुद्धिजीवी  एवं  अन्य  व्यक्ति  भी  हैं  जिन्होंने  इस
 विधेयक  का  विरोध  किया  अतः  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  इस  विधेयक

 '

 को  लाने  में  किसी  प्रकार  की  जल्दबाजी  न  उन्हें  इसे  वापस  ले  लेना  चाहिये  ।  अगर  वे  ऐसा  नहीं
 कर  सकते  तो  वे  इसे  संयुक्त  प्रवर  समिति  को  भेज  सकते  हैं  ताकि  यह  समिति  विभिन्‍न  समुदायों
 व्यक्तियों  तथा  गांव  में  रहने  वाली  मुस्लिम  महिलाओं  की  राम  जान  वे  महिलाओं  की  राय  तो
 जानकर  एकत्र  कर  सकते  अतः  मैं  जपील  कर्ता  हूं  कि  इस  विधेयक  कों  लाकर  जल्दबाजी  न  की
 जाय  ।

 हो  सो०  साधव  रेड्डो  :  महोदय  मैं  उन  बातों  को  नहीं  दोहराना  चाहता
 जिन्हें  पहछे  ही  कहा  जा  चुका  मैं  सिर्फ  एक  हो  मुह  को  लूंगा  और  वह  परामर्श  के  बारे  में  ।
 हमने  अभौ  अभी  सुना  है  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  इस  मुझे  पर  विपक्षी  नेताओं  की  सलाह  नहीं  ली  थी  ।
 मैं  ब्यौरे  में  नहीं  जाना  चाहू गा  परन्तु  एक  बात  उन्हें  महसूस  करनी  21  तारीख  को  जब  हम  -
 उनसे  मिले  तो  हमनें  उनसे  अनु  रोध  किया  था  कि  हमें  समय  दिया  जाये  ।  क्योंकि  उसी  दिन  बैठक  में
 दही  हमें  कुछ  सामग्री  उपलब्ध  करायी  गई  हमें  विधेयक भी  दिया  गया  औरं  इसके  बांद  हमने
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 उनसे  अनुरोध  किया  कि  इस  सामग्री  को  पढ़ने  के  लिये  हमें  कुछ  नियम  दिया  जाये  तथा  हमने  सुझाव
 दिया  कि  इसके  कुछ  दिन  बाद  हम  फिर  से  मिल  सकते  कुछ  लोगों  ने  सप्ताह
 वह  कह  सकते  आप  3  दिन  लीजिये  ।”  किसी  भी  तरह  से  उन्होंने  5  दिन  तक  इन्तजार
 किया  ।  कल  हमसे  सलाह  करने  के  लिए  उन्हें  किसने  रोका  था  ?  जहां  चाह  वहां  राह'**

 ]

 अगर  आप  कंसल्ट  करना  चाहते  थे  तो  कल  भी  कर  सकते  आज  भी  कंसल्ट  कर  सकते
 आपको  याद  होगा  जब  आप  एंटो  डिफेक्शन  बिल  पर  हम  से  कंसल्ट  कर  रहे  थे  तो  यहां  पर  बिल
 डिसकस  हो  रहा

 ]

 विधेयक  पर  विचार  किया  जा  रहा  था  तथा  हम  लोग  आपके  कमरे  में  थे  तथा  आप  हमसे
 मशविरा  कर  रहे  थे  ।

 अगर  आप  कंसल्ट  करना  चाहते  हैं  तो  अब  भो  कर  सकते  मगर  हमारी  शिकायत  यह  है  कि
 आपको  कंसल्ट  करने  को  नीयत  ही  नहीं  है  ।

 ]

 आप  मशविरा  करने  का  सिफ  नाटक  करते  हैं  ।

 अभी  हाल  हो  में  एक  नई  स्टंट  जो  आपने  मुझे  बड़ा  अफसोस  है  कि  आप  हमें  15
 मिनट  आधा  घण्टा  पहले  कंसल्ट  करते  हैं  जबकि  हर  चीज  तैयार  होती  तब  आप  हमें
 बुलाते  हैं

 |

 हम  आपके  कमरे  को  तरफ  भागते  हैं  ।

 आप  कहते  हैं  कि  ये  चोजें  हो  गई  ठोक  जब  हमने  यह  प्वाइन्ट  रेज  किया  तो  आपने
 फर्माया  इस  हाउस  में***

 मैं  परामर्श  नहीं  कर  रहा  मैं  तो  सिफ  आपको  जानकारी  दे  रहा

 प्रधान  सम्त्री  राजोब  :  मैं  दो  शब्द  बोलूं  ?
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 अनुवाद  |

 श्री  राजीव  गांधी  :  माननीय  सदस्य  एकदम  ठीक  कह  रहे  हैं  कि  आज  मंगलवार  अगर

 मुझे  ठीक  से  याद  है  तो  यह  विधेयक  सदस्यों  को  शुक्रवार  को  उपलब्ध  हो  गया  उनका  यह
 कहना  भी  ठीक  है  कि  शुक्रवार  की  उत्त  बेठक  के  पश्चात्‌  मैंने  विधोयक  पर  चर्चा  करने  के  लिये  विरोधी

 को  नहीं  इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  पहली  बात  तो  यह  है  कि  विषय
 अभी  विचाराधीन  है  न  सिर्फ  दो  या  तीन  दफफे  विरोधी  पक्ष  के  साथ  इस  बारे  में  हमारी  बैठक  हुईं
 अपितु  यह  विषय  लगभग  10  महीने  से--सही  तारीख  तो  मुझे  याद  नहीं  है--देश  में  सभी  लोगों  के

 दिलो-दिमाग  पर  छाया  हुआ  यह  मसला  अचानक  नहीं  पैदा  हुआ  है  ।  यह  आजकल  चर्चा  का
 विषय  सदन  में  इस  पर  चर्चा  हुई  काफी  लम्बे  समय  से  यह  मामला  चला  आ  रहा  है  ।  और
 अगर  कोई  ऐसी  बात  थी  कि  विरोधी  पक्ष  का  कोई  भी  सदस्य  विधेयक  पर  कुछ  सुझाव  देना  चाहता
 था  तो  उसके  लिए  आपके  पास  पांव  दिन  का  समय  आप  टेलीफोन  उठाकर  कह  सकते

 विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  क्या  आप  मुझे  समय  दे  सकते  हैं  ?”  ओर  मैं  आपको  समय
 दे  देता  ।  परन्तु  आपने  ऐसा  करने  की  जरूरत  नहीं  समझी  ।  आप  सिर्फ  यहां  पर  चर्चा  का  विषय  बनाना

 चाहते  हैं  ।

 )

 थ्रो  राजोव  गांधी  :  मैं  सिफे  इतना  कह  रहा  हूं  ।  अगर  मेरे  पास  आपसे  पूछने  के  लिए  पांच
 दिन  का  समय  मैंने  आपको  दस्तावेज  वगे रह  भी  दे  दिये  मैंने  आपसे  प्रतिक्रिया  बताने  को  कहा
 था  परन्तु  आपने  कोई  जवाब  नहीं  आपके  पास  भी  पांच  दिन  का  समय  था  जवाब  देने  के
 आप  इन  दिनों  में  मेरे  कार्यालय  में  फोन  करके  पूछ  सकते  हमें  समय  हम  इस
 विधेयक  को  तुरन्त  रोकना  चाहते  इसे  रोकने  के  लिए  हमारे  पास  वंध  मुहं  किसी  भी
 अवस्था  पर  आपने  कोई  ठोस  तक  नहीं  दिया  है  ।

 )

 प्रो०  सघु  दंडवते  :  प्रश्न  मिलकर  वार्त्ता  करने  का  सर्वंसम्मति  पैदा  करने  का  तथा  मसले
 को  हल  करने  का

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  मैं  पह  कहना  चाहता  था  कि  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  बिल्कुल  सहो
 अभी  मुझे  यह  पता  चला  है  कि  वे  चाहते  हैं  कि  प्रत्येक  नेता  पृथक  रूप  में  उनसे  मिले  तथा  उनसे
 मशविरा  pee

 शी  राजोव  गांधी  :  चाहे  अकेले  मिले  या  समूह  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  आपको  सिर्फ

 मुझे  टेलीफोन  करना  होगा  और  मेरे  कार्यालय  से  समय  देने  के  बारे  में  पूछिये  हम  आपको  समय

 श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  अब  मैं  पूछ  रहा  ओर  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  कृपया  विधेयक  पर
 अन्तिम  रूप  में  विचार  करने  से  पहले  विपक्षी  नेताओं  से  परामर्श  करिये  |  अगर  आप  ऐसा  चाहते  हैं
 तो  इसी  समय  आप  इस  पर  अमल  कर  सकते
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 प्रो०  सधु  दंडवते  :  पृथक  रूप  से  हम  रात्रि  भोजन  के  लिए  तो  जा  सकते  हैं  परन्तु
 मशविरा  इकट्ट  बेठकर  ही  होना  चाहिए  ।  ु

 थ्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  जैसा  कि  मैं  बता  रहा  था  कि  जब  हम  दल-बदलू  विधेयक  पर  चर्चा
 कर  रहे  उस  समय  हम  सभी  से  सलाह  ली  गई  थी  ।  आज  या  फिर  कल  आपको  सलाह  लेने  से  कौन
 रोकता  है  ?  इस  आधार  पर  मुझे  कुछ  आपत्ति  इस  विधेयक  को  पुर:स्थापित

 कक्रने  पर  मुझे  कोई  आर्पात  नहीं  हे  ।

 अध्यक्ष  महो  दय  :  मंत्री  महोदय  ।

 विधि  ओर  न्याय  मंत्री  ए०  के०  :  अध्यक्ष  महोदय
 '*****

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  श्री  डागा  भी  बोब़ना  चाहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  लनका  नाम  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 श्री  राजीव  गांधी  :  अगर  विपक्षी  दल  पृथक  रूप  से  या  इकट्रे  होफर  कोई  ठोस  बात  कहना
 चाहते  हैं  तो हम  उस  मुददे  पर  उनके  साथ  चर्चा  करेंगे  और  अगर  हमें  वह  बात  संगत  लगी  तो  हम
 उस  पर  विचार  करेंगे  ।  पा

 श्री  ए०  के०  सेन  :  अध्यक्ष  मैं  बह  अवश्य  ही  स्वीकार  करूंगा  कि  मुझे  प्रसन्नता  है
 कि  जो  विधेयक  हम  रहे  हैं  उसमे  विपक्षी  दलों  को  एकजुट  करने  के  लिए  एक  प्लेटफार्म  का  काम

 किया  है  जो  कि  एक  दुलंभ  बात  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  वह  भड़का  कर  ज्यादा  से  ज्यादा  एकता  पैदा  कर  रहे

 श्री  ए०  के०  सेन  :  जैसा  कि  मैंने  मुझे  बहुत  हो  प्रसन्‍तता  है  कि  आपकी  एकता  बनाए
 रखने  के  लिए  मैं  आपकी  मदद  कर  सका  ।  परन्तु  प्रत्येक  सदस्य  द्वारा  उठाये  गये  मुह  का  अलग-अलग

 उत्तर  देने  की  बजाए  क्‍या  मैं  मुख्य  मुद्ों  को एक  साथ  सदन  में  संक्षिप्त  रूप  में  ल ेसकता  हूं  ?  पहली
 बात  है  अनावश्यक  उतावली  ।  मेरे  विचार  से  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  अनुचित  उतावली  की  बात  कही

 है  ।  नो  महोने  इन्तजार  किया  गया  जिसमें  श्री  बनातवाला  के  विधेयक  पर  सदन  में  चर्चा  की

 गई  थी  ।

 भ्री  सफुद्दोत  चौधरी  :  वह  आपका  विधोयक  नहीं  था  ।  वह  सरकारी  विधेयक  नहीं  था  ।

 करी  ए०  के०  सेन  :  अगर  आप  समझते  हैं  कि  इन  नौ  महीनों  में  आपने  अपनी  आंखें  और  कान

 बन्द  कर  रखे  तो  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  सदन  सतके  था  तथा  हमने  उस  चर्चा  को

 सुना  जो  कि  काझ़ी  दिनों  तक  चली  ।  तथा  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  ने  अप्रत्यक्ष  रूप  में  लग्रभग  प्रत्येक  वर्ग  के

 व्यक्तियों  के  विचार  पता  लगाने की  कोशिश  की  है  ।

 यह  सच  है  कि  मुस्लिम  नेताओं  के  साथ  मशविरे  को  प्राधमिकता  दी  गई  थी  तथा  इसे  महत्व
 भी  अधिक  दिया  मया  और  ऐसा  होता  भी  अगर  हम  किसी  समुदाय  के  व्यक्तिगत

 कानून  को  बना  रहे  हैं  तो  यह  हमारा  कतंष्य  हो  जाता  है  कि  उस  समुदाय  के  को  महत्व
 दिया  जाए  एवं  प्राथमिकता  दी  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  समय  से  बह  सस्कार
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 की  घोषित  नीति  है  कि  व्यक्तिगत  कानून  के  मामलों  में  सम्बन्धित  समुदायों  के  विचारों  को  जरूर
 जानना  चाहिए  तथा  सरकार  को  तब  तक  उसे  पेश  नहीं  करना  चाहिए  जब  तक  कि  उस  समुदाय  में
 स्वंसम्मति  न  हो  जाए  |  वही  नीति  आज  भी  है  तथा  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  ने  इसे  कई  दफे  कहा  भी  है  तथा
 मैं  आशा  करता  हूं  कि  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  रह  जाता  महोदय  इस  नीति  का  हमने  वास्तविक  एवं
 सच्चे  रूप  में  अनुकरण  किया

 श्री  नारायण  चोबे  :  अगर  आप  समुदाय  के  भीतर  स्वंसम्मति  की  बात  करते  हैं  तो  आपको
 सती  प्रथा  फिर  से  लानी  होगी

 **  ह

 श्री  ए०  के०  सेन  :  श्री  चौबे  हमेशा  ही  अधीर  रहते  चौबे  का  अर्थ  होता  है  ऐसा  व्यक्ति

 जो  चारों  वेदों  का  ज्ञाता  हो  ।  मैंने  ये  कभी  नहीं  सुना  कि  वे  कुरान  सम्बन्धी  कानून  के  भी  विद्वान

 मुझे  यह  जानकर  खुशी  हुई  हैं  कि  उन्होंने  अपना  ध्यान  वेदों  से  हटाकर  कुरान  की  तरफ  लगाया  है  ।

 अगली  दफा  मैं  श्री  चोबे  से  कुरान  पढ़ूंगा  ।

 श्री  इब्राहोम  सुलेमान  सेट  :  आप  उनसे  कुरान  नहीं  पढ़  सकते  ।  (

 भरी  ए०  के०  सेन  :  एक  जिम्मेदार  को  जो  करना  चाहिए  उसी  भांति  प्रधान  मन्‍्त्री
 जो  के  तथा  सरकार  ने  मुस्लिम  समुदाय  ने  विचारों  को  जानने  का  ध्यान  रखा  ।  इस  बारे  में  मैं  प्रधान
 मन्त्री  जी  को  बधाई  दूंगा  जिन्होंने  व्यस्त  कार्यक्रम  के  बावजूद  भी  इस  विषय  पर  अत्यधिक  धैय॑  एवं
 परिश्रम  से  काम

 प्रो०  मध्‌  दष्डबते  :  नीति  को  ध्यान  में  रखे  बिना  हमेशा  वे  ऐसा  ही  करते  हैं  ।

 श्री  ए०  क०  सेन  :  उन्होंने  उस  समुदाय  के  विचारों  को  जानने  के  लिए  व्यक्तिगत  रूप  से  ध्यान
 जिन  पर  कि  यह  अधिनियम  लागू  होगा  ।

 बात  बिलकुल  स्पष्ट  हमें  विधेयक  के  कार्यक्षेत्र  का  विस्तार  नहीं  करना  चाहिए  ।  हम
 qa  बहुत  ही  सीनित  समस्या  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  गरीब  तलाकशुदा  महिलाओं  को  निर्वाह  खर्च
 देते  का  प्रश्न

 चूंकि  मैंने  सम्बन्धित  कानून  का  मुस्लिम  विद्वानों  की  मदद  से  अध्ययन  किया  इसलिए
 सगझते  हैं  कि  मुस्लिम  कानून  मात्र  विधवाओं  का  तलाकशुदा  महिलाओं  के  हित  में  ही  कानून  नहीं
 बनाता  बल्कि  सभी  महिलाओं  के  हित  में  बनाता  अब  हम  तलाकशुदा  महिलाओं  के  मामले  पर
 विधार  कर  रहे  आदेश  यह  कि  उन्हें  घरों  से  उठाकर  सड़कों  पर  भटकने  के  लिए  नहीं  छोड़ा

 परन्तु  फिर  भी  बहुत  से  ऐसे  चरण  होते  हैं  जिनमें  समस्या  को  इस्लाम  धर्म  को  व्यवस्था  के

 आदेशानुसार  सूलझाना  होगा  ।  पहली  समस्या  वह  अवधि  है  जिसके  दौरान  महिला  का  अपने  पूर्व  पति
 के  साथ  तब  तक  सम्बन्ध  होने  का  आभास  मिलता  वह  इददत  कहलातः  है  ।  इस  अवधि  के  दौरान
 पति  को  उसका  खर्च  उंठाना  पड़ता  है  और  इद्दत  के  बाद  अगर  स्त्री  पति  का  बच्चा  लिए  हुए  हैं  तो
 जन  तक  गर्भावस्‍था  रहती  है  पति  पर  वही  दायित्व  रहेगा  ।  उस  अवधि  के  बाद  अगर  वह  पति  के  बच्चे
 को  दूध  पिलाकर  पालतोी  है  तो  पति  को  उसका  खर्च  वहन  करना  पड़ेगा  जब  तक  कि  बच्चा  दो  वर्ष  का

 नहीं  हो  जाता  ।  अब  हमें  क्या  करना  है  ?  क्‍या  हमें  इस  विषय  पर  मुस्लिम  कानून  के  आदेश  का
 सरण  नहीं  करना  हमें  करना  होगा  ।  इसके  बारे  में  कोई  गलतफहमी  नहीं  होनी  हमारे
 घ्रमु-निरपेक्षवाद  का  अथ  यह  नहीं  है  कि  प्रत्येक  स्त्री  व  पुरुष  को  एक  ही  धर्म  या मत  का  एक  ही  तरह
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 से  अनुसरण  करना  होगा  ।  इस  देश  की  सांस्कृतिक  समृद्धि  का  कारण  यह  है  कि  यहां  पर  प्रत्येक  समुदाय
 जो  देश  का  एक  अंग  बन  चका  देश  को  अपनी  जीवनधारा  का  अंशदान  किया  है  और  उन्होंने  बिना

 किसी  हस्तक्षेप  के  अपने  धर्म  व  मत  का  अपनी  ही  तरह  से  अनुसरण  किया  है  ।  यही  घमंनिरपेक्षता  है  ।

 दूसरे  शब्दों  में  इसका  अर्थ  है किसी  धर्म  न्‍्यायाधिकरण  का  न  अपने  धर्म  को  मानने  के  लिए
 लोगों  पर  कोई  अत्याचार  नहीं  होना  चाहिए  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  अनुच्छेद  25  तथा  26  के  अन्तर्गत
 अपने  धर्म  तथा  मत  को  अपनी  तरह  से  मानने  का  अधिकार  रखता  उसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि
 प्रत्येक  व्यक्ति  एक  ही  भाषा  प्रत्येक  व्यक्ति  को  इसी  प्रकार  से  पूजा  करनी  जैसे  कि
 शैवों  और  वेष्णवों  को  एक  ही  मार्ग  अपनाना  पड़ेगा  अथवा  शिया  ओर  सुन्नियों  को  एक  ही  प्रकार  से

 पूजा  करनी  होगी  ।  कृपया  सुनिये  ।  कृपया  हमने  आपको  काफी  देश  सुना  है  ।
 किसी  समुदाय  की  नब्ज  को  समझने  का  यह  तरीका  नहीं  ऐसे  भावावेशों  से सहनशक्ति  या  धंय  की
 भावना  का  पता  नहीं  चलता  ।  कृपया  धैयं  ऐसा  नहीं  लगता  कि  आपने  विषय  का  अध्यक्न
 किया  है  ।  जब  हम  विचार  करते  समय  तथ्यों  को  सामने  रखते  हैं  तो  हमें  सभी  मामलों  की  तह  में
 जाना  पड़ेगा  ।

 हमने  मामले  को  समझने  के  लिए  काफी  समय  लिया  है  और  हमारी  समक्ष  में  यह
 आया  है  कि  विधेयक  में  अधिकांश  मुस्लिमों  की  अपने  कानून  के  बारे  में  राय  की  झलक  मिलती

 यह  बिलकुल  सत्य  है  कि  लगभग  सौ  या  पांच  सौ  विद्वान  उस  खास  सूची  के  बाहर  के  काफी  लोग  भिन्‍न
 प्रकार  से  सोचते  एक  लोकतांत्रिक  राष्ट्र  में  ऐसा  होता  ही  है  जहां  प्रत्येक  व्यक्ति  अपने  जिसमें

 कुरान  भी  राम्मिलित  की  व्याख्या  करने  का  हकदार  परन्तु  हमें  समुदाय  की  आम  राय  मालूम
 करनी  होगी  और  हमने  इसे  एक  खास  तरह  से  पता  लगा  लिया  हम  नहीं  समझते  कि  हमने  जो  राय

 मालूम  की  है  वह  गलत  अब  कठिनाई  सहनशीलता  न  होने  के  कारण  पैदा  हुई  हैं  जिसे  उन  व्यक्तियों
 द्वारा  दर्शाया  जा  रहा  है  जो  ये  समक्षते  हैं  कि  हमारा  दृष्टिकोण  गलत  भगषत  गीता  में  भी  यही
 कहा  गया

 धर्मम्‌  न  चमेव
 जानामि  अधमंम्‌  न  चमेव  निवृत्ति  ।”

 मुझे  नैतिकता  का  पता  है  परन्तु  मैं  उसका  पालन  नहीं  करना  मैं  जानता  हूं  कि  क्या

 है  परन्तु  मैं  इसे  रोकता  नहीं  चाहता  ।  असहनशीलता  का  यही  मुख्य  सार

 ब्रो०  मधु  वंडवते  :  क्या  यह  कांग्रेस  को  अधिकृत  नीति  है  ?

 थी  ए०  के०  सेन  :  कौन-सी  ?  कांग्रेस  की  अधिकृत  नीति  है  हर  प्रकार  से  विरोधी  आवाज  की

 अनुमति  देना  ।  हमारे  संविधान  का  यही  मुख्य  आधार  सहिष्णुता  की  भावना  जिससे  क्रोधी
 विचारधारा  का  पता  चलता  हमें  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  घारा  125  के  सभ्नन्‍्ध  में  मुस्लिम  समुदाय
 के  विचारों  को  आदर  से  देखने  के  लिए  बाध्य  करती  है  कि  इसको  मुस्लिम  समुदात  पर  कढ़ाई  के
 साथ  अमल  में  नहीं  लाया  जाना  मैं  यह  नहों  समझता  कि  हनकी  मांग  बिलकुल
 गलत  है  ।

 श्री  सत्यगोपाल  सिर  :  दलील  क्या  कोई  दलील  नहीं
 थी  ए«  के०  सेन  :  गगर  माननीय  सदस्थ  दलील  को  नहीं  समझते  तो  यह  मेरा  दोष  नहीं  है  ।

 ्
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 दलोल  को  समझना  होगा  तथा  सुनना  होगा  ।  मेरे  विचार  से  चौबे  जी  अषने  ही  बारे  में
 बात  कर  रहे  हैं  ।  वह  केवल  अपने  ही  बारे  में  बात  कर  सकते  हैं  ।

 थी  सोमताथ  चटजों  :  श्री  चोबे  जी  कहते  हैं  कि आप  और  पाप  क्‍यों  करते  जा  रहे  हैं  ?

 थी  ए०  के०  सेन  :  इसी  को  कानूनी  भाषा  में  डिक्सिटਂ  कहते  हैं  ।  श्री
 जोबे  जी  सदेव  अपनी  ही  बात  कहते  हैं  ।  मुझे  आशा  नहीं  कि  जो  हम  कहते  हैं  उसमें  वह  विश्वास
 करेंगे  ।  इस  बात  पर  हम  सब  एक  हैं  ।  मैं  स्वयं  को  कभी  आश्वस्त  नहीं  कर  पाया  कि  मैं  जो  कह  रहा

 हूं  इस  पर  वह  विश्वास

 हमने  इस  मामले  पर  काफी  समय  तक  अध्ययन  कियां  है  और  यह  आरोप  कि  हम  इस  विधेयक
 को  बहुत  जल्दब।जी  में  लाए  हैं  सही  नहीं  है  ।  अगला  मुद्दा  विशोध  पक्ष  के  साथ  परामर्श  न  करने  का

 है  ।  प्रधानसन्त्री  ने  पहले  इस  आरोप  का  उत्तर  दे  दिया  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  आरोप  सही
 उन्हें  आमन्त्रित  किया  गया  था  और  मुझे  ज्ञात  है  कि  मुस्लिम  समुदाय  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले
 विपक्ष  ने काफी  अधिक  विचार-विमर्श  तुलना  के  रूप  में  यह  हो  सकता  है  कि  प्रधानमन्त्री
 ने  इस  कामून  से  प्रभावित  होने  वाले  समुदाय  के  विचारों  को  अन्यों  को  अपेक्षा  अधिक  महत्व  दिया

 हो  ।

 महिलाओं  के  बारे  में  हम  काफी  सुन  चुके  हैं  ।

 एक  साननीयर  सदस्य  :  इस  देश  में  कोई  भी  मुस्लिम  चुनाव  क्षेत्र  नही  है  ।  आप  ऐसा  नहीं  कह
 सकते  कि  आप  हो  केवल  एक  ऐसे  व्यक्ति  हों  जो  मु।स्लम  समुदाय  का  प्रतिनिधित्व  करते  हों  ।

 ओो  ए०  $०  सेन  :  इस  सभा  के  सामने  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  समय  हमने  कभी  भी
 किसी  चुनाव  क्षेत्र  अयवा  किसी  वोट  के  बारे  में  नहीं  सोचा  ।

 ॥

 भौ-सत्यगोगाल  सिश्ष  :  तो  आप  यह  दावा  क्यों  कर  रहे  हैं  कि  आप  केवल  मुसलमानों  को
 तरफ  से  बोल  रहे  हैं  ।

 झो  ए०  के०  सेन  :  ऐसा  किसने  कहा  ?  मेरे  ख्याल  से  हमने  ऐसा  नहीं  कहा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  टीका-टिप्पिणियों  नहीं  ।  आप  एक  भलत  आदत  डाल  रहे

 थ्रो  ए०  के०  सेन  :  मैंने  तो केवल  यह  कहा  था  कि  इस  कानून  का  प्रभाव  एक  खास  समुदाय
 पर  पड़ेगा  और  उस  समुदाय  के  दृष्टिकोण  का  हमारे  निर्णय  पर  प्रभाव  पड़ना  चाहिए  तथा  एक
 निरपेक्ष  लोकतन्त्र  में  इस  समस्या  के  प्रति  ऐसा  ही  दृष्टिकोण  होना

 अब  यह  कहा  गया  है  कि  हमने  महिलाओों  के  बारे  में  विचार  नहीं  किया  हमने
 कया  सोचा  सम्पूर्ण  विषय  महिलाओं  को  तलाक  देने  के  बारे  में  पह  सत्य  है  कि  हमने

 तलाकशुदा  महिलाओं  के  सम्बन्ध  में  नहीं  सोचा  ह ैऔर  वह  इस  अधिनियम  के  दायरे  से  बाहर  हम
 आम  महिलाओं  के  बारे  में  नहीं  सोचते  निस्सन्दह  हम  सभी  को  महिला  मां  के  रूप  में  या  बहस  के
 यास्‍्त्री  के  रूप  में  तथा  मित्रों  के  रूप  प्रिय  हैं  परन्तु  यह  विधेयक  की  बिघय-घस्तु  नहीं

 थो  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  नहों  जानताथां  कि  इस  प्रकार  के  मामले  में  आप  ऐसी
 टिप्पणियां  करेंगे  ।
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 झही  सत्यगोपाल  भिश्व  :  यह  ऐसे  बोल  रहे  हैं  जैसे  कि  वे  बैठक  में  बंठे  यह  संसद  है  जो
 देश  का  सबसे  बड़ा  मंच  है  ।

 भरी  ए०  के०  सेन  :  इसमें  कुछ  परिहास  जैसी  चीज  अगर  यह  विषय  किसी  सदस्य  की
 जानकारी  में  नहीं  है  तो  मैं  इसमें  उनकी  सहायता  नहीं  कर  अब  आमतोर  पर

 महिलाओं  के  प्रति  सहानुभूति  सम्बन्धी  विषय  विधेयक  की  विषय-वस्तु  बिल्कुल  नहीं  हम
 महिलाओं  के  तलाक  तथा  उनके  जीवन  की  विभिन्‍न  अवधियों  के  दौरान  उनके  भरण-पोषण  की  व्यवस्था

 एवम्‌  कतिपय  जो  उत्पन्न  हो  सकती  से  सम्बन्धित  विषयों  तक  सीमित  हैं  अर्थात्‌
 उन  अवधियों  में  उनके  भरण-पोषण  की  जिम्मेदारी  जिनपर  हैं  वे  भरण-पोषण  नहीं  करते  हैं  तो
 समाज  को  उनकी  जिम्मेदारी  उठानी  होगी  ।  यह  मुस्लिम  कानून  को  हमारे  समझने  के  अनुसार  है  ।

 यह  सर्वोच्च  न्यायालय  के  दृष्टिकोण  से  भिन्‍तर  हो  सकता  हम  गुण-दोषों  पर  विचार  नहीं  कर  रहे
 जैसा  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  उद्ध.त  किया  गया  जैसा  कि  बकरਂ  की  आयत  241  मात्र

 यह  कहती  गरीब  तलाकशुदा  महिला  का  भरण-पोषण  करना  नेक  व्यक्ति  का  कत्तंव्य  है  ।  अब  मुस्लिम
 विद्वानों  के  अनुसार  नेक  व्यक्ति  का  मतलब  समुदाय  से  है  न  कि  तलाकशुदा  महिला  के  पति  से  ।  उसके
 भरण-पोषण  की  जिम्मेदारी  सम्पूर्ण  समुदाय  पर  है  ।  अतः  हमने  उपबंध  किया  है  कि  कतिपय  हालातों  में
 गरीब  तलाकशुदा  महिला  का  भरण-पोषण  करने  की  जिम्मेदारी  उसके  परिवार  के  कतिपय  सदस्यों  और
 उनकी  असमथंता  में  समुदाय  को  मेरे  विचार  में  मुस्लिम  कानून  महिलाओं  के  प्रति  सहानुभूति  की
 भावना  को  भी  ब्यक्त  करता  है  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मेरा  नम्न  निवेदन  हैं  कि  प्रस्तावों  को  पारित  किया
 जाए  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  प्रश्न  यह  है  :

 उन  मुस्लिम  स्त्रियों  के  अधिकारों  का  संरक्षण  करने  के  लिए  जिनका  उनके  पति
 द्वारा  विवाह-विच्छेद  हो  गया  है  या  जिन्होंने  अपने  पति  से  विवाह-विच्छेद  कर  लिया  है  और
 उससे  सम्बद्ध  ओर  उसके  अनुषंगी  विषयों  का  उपबन्ध  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 थ्रो  सो०  जंगा  रेड्डी  :  मैं  सभा  भवन  से  बाहर  जा  रहा  हूं  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  सभा  भवन  से  बाहर  चले  गए  ।)

 श्री  ए०  के०  सेन  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.50  भ्र०  प०

 राबी-व्यास  जल  न्यायाधिकरण  विधेयक

 ]
 जल  संसाधन  मंत्री  बो०  :  मुझे  हरियाणा  और  राजस्थान  के  कृषको

 द्वारा  रावी-व्यास  प्रणाली  जेसी  वह  1  1985  को  दावा  किए  गए  जल के  प्रयोग  की  और
 उपयोग  के  प्रयोजनों  के  उपयोग  किए  गए  जल  की  मात्रा  के  सत्यापन  के  लिए  ओर  उनके  शेष
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 जन्न  में  हिस्से  की  बाबत  पंजाब  और  हरियाणा  के  दावे  के  न्याय  निर्णयन  के  लिए  अधिकरण  के  गठन

 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 हरियाणा  और  राजस्थान  के  कृषकों  द्वारा  रावी-ब्यास  प्रणाली  जैसी

 बह  1  दावा  किए  गए  ज॑ंल  के  प्रयोग  की  और  उपयोग  के  प्रधोजनों
 के  उपयोग  किए  गए  जल  को  मात्रा  के  सत्यापन  के  लिए  और  उनके  शेष  जल  में  हिस्से
 की  बाबत  पंजाव  और  हरियाणा  के  दावे  के  न्याय  निणंयन  के  लिए  अधिकरण  के  गेंठन  का
 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 थ्री  बो०  शंकरानन्द  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थाप्रित  करता

 3.514  स०  प०

 राबी-व्यास  जल  न्यायाधिकरण  अध्यादे  1986  के  बारे  में  वक्तव्य

 ]

 जल  संसाधन  मंत्री  बी०  :  मैं  जल  न्यायाधिकरण
 1986  द्वारा  तुरन्त  विधान  बनाए  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण  तथा
 अंग्रेजी  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 3.52  स०  प०

 नियम  377  के  अधीन  सामले

 ]

 सभो  कृषि  उत्पादों  के  समर्थन  मूल्य  में  लगभग  25%  की  वृद्धि  करने  को  सांग

 थ्रो  के०  रामचन्द्रन  रेड्डी  :  श्रीमान्‌  अध्यक्ष  किसानों  को  अपने  उत्पाद  के
 लिए  अलाभकारी  मूल्य  मिलने  के  कारण  बहुत  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  किसानों  की
 दशा  अत्यन्त  खराब  है  ।  जब  उन्हें  अवश्यक  वस्तुएं  खरीदनी  होती  हैं  तो  ऊंचे  मूल्य  चुकाने  पड़  ते
 जब  वे  अपनी  उत्पादित  वस्तुएं  बेचते  हैंतो  उन्हें  कम  मूल्य  मिलते  मिट्टी  के  पेट्रोलियम  पदार्थ
 और  खाद  के  मूल्यों  में  बर्तमान  वृद्धि  ने खेती  की  निवेश  सामग्री  के  मूल्यों  में  बहुत  अधिक  वृद्धि  कर  दी

 है  ।  गेहूं  जोर  चावलो  के  सूल्यों  म  तुलनात्मक  दृष्टि  स  वृद्धि  बहुत  कम  अन्य  कृषि  उत्प।दों  के  मूल्य
 बहो  रहे  वर्तमान  मूल्य  बुद्धि  न ेकिसानो  को  आ्थिक  रूप  से  अपग  कर  दिया  कषि  उत्पाद  के

 लिए  समथन  मूल्य  बहुत  कम  रखा  गया  है  और  इस  मूल्य  में  जोखिम  तथा  जो  रात-दिन  कार्य
 करते  को  कठिनाइयों  को  सम्मिलित  नही  किया  गया  है  ।  अब  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  अविलम्ब
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 सभी  कृषि  उत्पादों  के  समर्थन  मूल्य  में  25  प्रतिशत  बढ़ोत्तरी  की  जानी  चाहिए  और  किस्तानी  को
 आधिक  विपत्ति  से  बचाया  जाए  ।

 3.53  म०  प०
 एन०  बेंकटरत्नस  पीठासोन

 पयंटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  केरल  के  उत्तरो  भाग  का  विकास
 फरने  की  सांग

 श्री  मुल्लापल्लों  रामचन्द्रन  :  श्रीमान्‌  केरल  राज्य  में  पर्यटन  में  वृद्धि  की  बहुत
 अधिक  सम्भावनाएं  हैं  जिसका  अभी  तक  लाभ  नहीं  उठाया  गया  है  ।  उत्तरी  केरल  के  आधे  भाग  के  बारे

 जो कि  भारत  के  पर्यंटक  मानचित्र  से  बिल्कुल  कटा  हुआ  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  होती  है  ।

 केरल  अपनी  बहुत  लम्बी  तटीय  अनेक  पश्चजल  ओर  उष्णकटिबंधीय  वनों  जैसे
 वेली  और  वेनाड  के  हरे-भरे  दुलेम  पशु-पत्षियों  और  अनेक  ऐतिहासिक  मंदिरों  तथा

 स्थानों  के कारण  यह  राज्य  परयंटन  का  मुख्य  आकषंण  है  ।  फिजासी  राजा  के  जन्म-स्थान  और  कुंन्हाली
 जो  विदेशियों  के  विरुद्ध  वह  स्थान  जहा  पुतंगाली  नाविक  व।स्को-डी-गामा  पहली  बार

 भारत  में  बहुत  सारे  किलों  इत्यादि  राज्य  स्तर  पर  और  केन्द्रीय  स्तर  पर  पर्यटन  विभाग  द्वारा
 नजरअन्दाज  किया  गया

 यह  बात  ध्यान  देने  योग्य  है  कि मालाबार  के  मन्दिरों  की  कलां  ज॑से  थैय्याम  और  थर्ड  और

 युद्ध  कला  जैसे  केलारीपेयाटू  फ्यंटकों  का  निश्चित  रूप  से  मन  मोह

 उत्तरी  केरल  में  सबसे  अक्छा  आयुर्वेदिक  इलाज  उपलब्ध  है  और  आज  की  दुनिया  में  इसे  ढंग
 उपचार  की  तिःसंदेह  बाहर  से  आने  वाले  पर्यटकों  को  आकर्षित  करेगी  ।

 उक्त  सब  बातों  के  बावजूद  यह  देखकर  बहुत  दुख  होता  है  कि  इस  क्षेत्र  में  पयंटन  कार्य  का
 कोई  विकास  नहीं  हुआ  है  |  यह  बहुत  उपयुक्त  है  जब  मंत्रालय  को  केरल  के  इस  भाग  में  पयंटन  को
 विकसित  करने  के  लिए  आगे  भाना

 स्थानोय  लोगों  को  लाभकारी  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  बिहार
 के  भधुबनो  जिले  में  ओज्योनिक  इकाइयां  स्थापित

 करने  को  आवद्यकता

 डा०  गौरो  शंकर  राजहुंश  :  उत्तरी  बिहार  के  मिथिला  क्षेत्र  का  मधुबनी  जिला
 औद्योगिक  रूप  से  बहुत  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  यद्यपि  कच्चा  माल  जैसे

 चावल  का  छिलका  ओर  दूसरे  कृषि  उत्पाद  वहां  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  हैं  फिर  भो
 अभो  तक  उस  क्षेत्र  में  कोई  कारखाना  नहीं  लगाया  गया  ।

 पहले  वहां  कुछ  चोनी  के  कारखाने  लगाए  गए  थे  लेकिम  वे  बहुत  तक  बन्द  रहे
 परिणामस्वरूप  बहुत  से  स्थानीय  श्रमिक  काम  की  तलाश  में  कहीं  और  चले  जाते  हैं  ।

 बहुत  कम  मू-यों  पर  स्वादिष्ट  आम  यहां  उपलब्ध  हैं  ।  खाद्य  एवं  पूर्ति  मन्त्रालयं  द्वारा  आम  पर
 आधारित  उद्योग  लगाए  जा  सकते  हैं  जो  बहुत  से  लोगों  को  रोजगार  दे  सकते

 उपर्युक्त  कच्चे  माल  के  आधार  पर  दूसरे  कारखाने  भी  वहां  लगाए  जा  सकते  हैं  ।  इससिए  मैं
 भारत  सरकार  से  मधुबनी  राज्य  में  जल्दी  से  जल्दी  कारखाने  लगाने  का  अनुरोध  कहूंगा  जिससे  स्थानीय
 लोगों  को  लाभप्रद  रोजगार  प्राप्त  हो  सके  ।
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 6  1907  नियम  377  के  अधीन  सामले

 उड़ीसा  में  उद्योगों  तथा  लथु  एककों  को  कोयले  की  पर्याप्त  सप्लाई
 को  व्यवस्था  करने  को  आवध्यकता

 श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  उड़ीसा  राज्य  में  उद्योगों  को  चलाने  के  लिए  ग्रेड  छ ुऔर

 बी  किस्म  के  कोयले  की  बहुत  कमी  है  इस  कोयले  की  देनिक  आवश्यकता  562  वंगन  इस  प्रकार

 2500  बैगन  प्रति  माह  वनते  इस  आवश्यकता  को  तालचेर  कोयला  घानों  से  पूरा  किया  जाता

 है  जबकि  वहां  का  उत्पादन  45  वेंगन  अथवा  लमश्ग  1500-1600  वंगन  प्रति  माह  इसके
 परिणामस्वरूप  राज्य  में  अधिकांश  उद्योग  अपनी  क्षमता  से  कम  उत्पादन  करने  पर  मजबूर  हो  रहे  हैं  ।

 कुछ  बन्द  हो  गए  हैं  और  विशेषरूप  से  दो  बड़ो  इकाइयां  जैसे  उड़ीसा  टेक्सटाइल  टीटागढ़  पेपर
 चौदवार  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुई  है  ।  इस  रीति  से  कारबानों  के  उत्पादन  में  काफी  कमी  हुई

 यह  एक  बहुत  ही  उपर्यूपत  समय  है  जबकि  दशा  को  शांत  करने  के  प्रबन्ध  किए

 अब  उड़ीसा  में  लगाए  गए  लघु  नए  उद्योगों  के  सामने  भारत  क्रोकिग  कोल  लिमिटेड
 जो  कोरकिंग  कोल  इण्डिया  लि०  का  सहायक  उपक्रम  से  हार्ड  कोक  सम्बन्धी  अपनी  आवश्यकता

 पूरी  करने  हेतु  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड

 नई  इकाइयों  को  नियमित  रूप  से  हाढं  कोक  देने  का  प्रग्नन्ध  नहीं  कर  पाया  लेकिन

 प्रतिमाह  के  हिसाब  से  व्यवस्था  करना  पसन्द  करता  है  जिससे  अनिश्चितता  का  वातावरण

 रहता  है  और  प्रतिमाह  के  आधार  पर  सप्लाई  नहीं  हो  पाती  जिससे  लघु  उद्योगों  के  कार्य  में  रकावट
 और  समय-समय  पर  उन्हें  हानि  होती  यह  आवश्यक  है  कि  नए  उद्योगों  को  हाई  कोक
 नियमित  हप  से  प्राप्त  इसलिए  मैं  भारत  सरकार  से  लघु  उद्योग  को  संक्ट  से  बचाने  लिए
 तुरन्त  प्रभावी  कदम  उठाने  का  अधुरोध  करता  हूं  ।

 कालोकट/बेपोर  पसत  पर  बेकार  भ्रसिकों  को  रोजगार  देने  के  लिए
 मंगलोर  ओर  तृतोकोरिन  पसनों  से  पोतों  को  कालीकट/बेपोर

 पत्तन  में  भेजने  को  सांग

 डा०  के०  जो०  अदियोडो  :  कालीकट/बेपोर  पत्तर  देश  के  सबसे  पुराने  पत्तनों  में
 से  एक  है|  हाल  ही  में  इस  पत्तन  में  सुधार  करने  के  लिए  विशेष  रूप  से  गाद  आदि  की  सफाई  के
 लिए  कुछ  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 इस  पत्तन  में  अब  जहाजों  से माल  उतारा  जा  सकता  है  जबकि  यह  भी  पता  चला  है  कि
 मंगलौर  और  तूतीकोरिन  पत्तनों  पर  जहाज  प्रतीक्षा  में  खड़े  हैं  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  बेरोजगार

 मजदूरों  को  रोजगार  दिलाने  के  लिए  कुछ  जहजों  को  अविलम्ब  काली  कट/ब्ेपोर  पत्तन  पर  भेजा

 राजस्थान  सरकार  को  सूले  को  गम्भीर  स्थिति  से  निएटने  के  लिए  पांच  सो

 करोड़  रुपए  की  विसोय  सहायता  देने  को  भांग

 झभो  बटि  चन्द्र  जेन  :  सभापति  अपर्याप्त  एवं  अनिश्चित  वर्षा  के  कारण

 सम्पूर्ण  राजस्थान  में  इस  वर्ष  भयंकर  अकाल  की  स्थिति  का  सामना  करना  है  ।  पिछली  सात  शताब्दियों

 में  ऐसा  अकाल  कभी  नहीं  पड़ा  ।  पिछले  पांच  वर्षों  में  यह  चोथा  अकाल
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 राजस्थान  प्रान्त  के  सभी  जिलों  में  33000  ग्रामों  में  28000  ग्राम  जिनकी  आबादी  2  करोड़
 और  तीन  करोड़  मवेशी  भयंकर  अकाल छैे  प्रभावित  हैं  ।

 राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  को  प्रतिवेदन  के  द्वारा  अकाल  से  निपटने  के  लिए  580  करोड़
 रुपये  को  मांग  की  थी  जिसमें  350  करोड़  रुपये  राहत  कार्य  50  करोड़  रुपये  पशु  धन

 20  करोड़  रुपये  पोषण  कार्यक्रम  तथा  10  करोड़  रुपग्रे  औजारों  एवं  अन्य  पीने  के
 रिग्स  और  टैंकरों  के  लिए  मांग  की  थी  जिसमें  सिर्फ  7।  करोड़  रुपये  जिनमें  से  अधिकांश  एडवांस
 प्लान  के  स्वीकृति  जो  कि  अपर्याप्त  है  ।

 राज्य  में  राज्य  के  सीमित  साधनों  के  कारण  अपर्याप्त  राहत  कार्य  खुले  हैं  जिसके  कारण

 भुखमरी  को  स्थिति  पैदा  हो  रही  है  ।  राजस्थान  के  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  पीने  के  पानी  का  संकट  छाया

 हुआ  है  ।

 अभी  संकट  के  दिन  मार्च  से  15  जुलाई  तक  होंगे  जिनमें  अधिक  लोगों  को  रोजगार  नहीं
 दिया  तो  वे  कई  बीमारियों  से  ग्रसित  होकर  मृत्यु  के  शिकार  होंगे  ।  यदि  पशुओं  के  लिए  पर्याप्त
 चारा  एवं  पशु  आहार  का  प्रबन्ध  नहीं  किया  तो  वे  भी  हजारों  की  संड्या  में  मृत्यु  के  शिकार
 होंगे  ।

 सातवें  एवं  आठवें  वित्त  आयोग  ने  ऐसी  विशेष  परिस्थिति  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  शत-प्रतिशत
 अनुदान  राज्यों  को  देने  की  सिफारिश  की  केन्द्र  सरकार  से  पुरजोर  निवेदन  है  कि  वे  अपनी
 विशेष  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुए  विशेष  सहायता  के  रूप  में  500  करोड़  राज्य  सरकार  को  प्रदान
 करें  जिससे  वह  अकाल  का  मुस्तेदी  से  मुकाबला  कर

 लागत  में  वृद्धि  से  बचने  के  लिए  बड़ी  परियोजनाओं  का  कास  समय  से  पूरा
 करने  के  लिए  तत्काल  कवस  उठाने  को  आवश्यकता

 शो  मूल  चन्द  डागा  :  सभापति  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  की  23  बड़ी
 रेल  और  परमाणु  ऊर्जा  जैसी  परियोजनाओं  में  देरी

 होने  के  कारण  लागत  दुगुनी  और  डेढ़  गुनी  हो  गई  बिजली  परियोजनाओं  को  पूरा  किए  जाने  में
 ओसतत  10-11  साल  लग  रहे  हैं  और  सरकारी  निवेश  का  बड़ा  भाग  बिजली  योजनाओं  में  लगता
 है  और  सिंचाई  योजनाओं  में  तो  बीस  साल  तक  ले  लिए  जाते  मूल  लागत  दुगुनी  हो  जाने  वाली
 कुछ  महत्वपूर्ण  योजनाएं  हैं--रामागुंडम  में  दो  सुपर  थर्मल  बिजली  फरवन्दा
 बोकारो  थर्मल  सलाल  परियोजना  दुलहस्ती  और  विशाखापटनम  रिफाइनरी  विस्तार

 बीना  और  राजमोलू  कोयला  परियोजनाएं  और  नेमवल्री  द्वितीय  बिजली  उत्पादन
 परियोजना  ।  इसका  मूल  कारण  सरकारी  फंसंलों  में  केन्द्रीयकरण  के  बढ़ने  का  अधिकार  देने  के
 साथ  प्रबन्धकों  को  जवाब  देय  बनाए  बिना  यह  हालत  सुधरने  वाली  नहीं  मगर  अफस  रशाही
 अधिकार  बांटना  नहों  चाहती  और  राजनोतिक  नेतृत्व  भी  इनका  साथ  देतो  इसलिए  23  सरकारी
 परियोजनाओं  की  लागत  नियोजन  से  दुगुनी  करने  के  लिए  सरकारी  कमंचारी  जिम्मेदार  जैसे  कि
 नाथपा  झाखरी  परियोजना  12  वर्षों  से  अधर  में  लटकी  हुई  इसकी  अनुमानित  लागत  भी  कई
 गुणा  बढ़  चुकी  1974  में  जब  इसका  खाका  तैयार  किया  गया  था  तो  अनुमानित  लागत  2  अरब
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 :54  करोड़  रुपए  थी  और  में  यह  अरब  आंकी  गई  है  तथा  अभी  तक  यह  परियोजना
 न्क्‍्शों  और  फाइलें  तक  ही  सीमित

 सरकार ने  कार्यान्वयन  मंत्रालय  बना  दिया  मगर  अभी  वह  मंत्रालय  ठीक  से  गठित  भी
 नहीं  हो  पाया  प्रशासन  में  चुस्ती  और  मुस्तैदी  अभी  भी  महज  एक  नारा  इसलिए  में  कार्यान्वयन
 मन्‍्त्री  का  ध्यान  इस  महत्वपूर्ण  विषय  की  ओर  आकर्षित  कराना  चाहता  हूं  ।

 ] ह
 जाय  बागानों  के  वित्त  पोषण  के  सम्बन्ध  में  यूनाइटेड  बेंक  ऑफ  इ्श्या  को

 अपनी  नोतिं  उदार  बनाने  के  अनुदेश  देने  को  आवदयकता

 श्री  आनन्द  पाठक  :  ऐसा  कहा  जाता  है  कि  यूनाइटेड  बैंक  ऑफ  इण्डिया  द्वारा
 wea  के  मौसम  में  चाय  बागानों  को  वित्त  देने  के  बारे  में  अचानक  नियम  कड़े  कर  देने  से  अपर  ,

 तराई  और  दाजिलिंग  में  बड़े  चाय  बायानों  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ा.है  और
 परिणामस्वरूप  कुछ  चाय  विशेष  रूप  से  दर्जिलिग  और  जलपाईगुड़ी  जिलों  में  श्रमिकों

 को  कई  सप्ताहों  से मजदूरी  और  वेतन  और  राशम  नहीं  मिल  रहा  चाय  बागानों  की  खेती  पर

 बहुत  बुरा  असर  पड़ा  है  और  खेती  के  काम  आने  वाली  आवश्यक  सामश्री  की  सप्लाई  भी  बन्द  कर  दी
 गई  इस  स्थिति  से  चाय  बागान  के  नियोजकों  और  अन्य  सम्बन्धित  लोग  बहुत  चिंतित

 ऋण  देने  के  मानदण्ड  में  किए  गए  परिवतंन  के  अनुसार  यूनाइटेड  बेंक  आफ  इण्डिया  ने  यह
 व्यवस्था  की  है  क्रि  ऋण  लेने  वाले  और  पंजीकृत  तथा  मान्यता  प्राप्त  दलालों  द्वारा  रजिस्टर  किए
 गए  स्टाँक  के  मूल्यांकन  को  अस्वीकार  करने  वाले  चाय  बागान  25%,  अतिरिक्त  राशि  का  निवेश
 करें  जबकि  अन्य  बेंकों  ने  यह  राशि  निर्धारित  की  है  ।  बैंक  ने  दार्जिलिंग  में  भारत  सरकार
 द्वारा  रुण  चाय  जिनसे  सभी  विकास  कार्यों  में  बाधा  पहुंच  रही  के  पुनः  उद्धार  के  लिए
 स्वोकृत  दीघंकालीन  विकास  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राशि  देने  से  इंकार  कर  दिया

 ,  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मेरा  भारत  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  सम्बन्धित  बैंक
 को  अपनी  नीति  उदार  बनाने  के  लिए  कहे  और  यह  सुनिश्चित  करे  कि  चाय  बामानों  का  काये  ठीक
 चलाने  के  लिए  उन्हें  पर्याप्त  घन  दिया  जाए  ।

 मैं  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  सभा  में  वक्‍तब्य  दें  ।

 4.00  म०  प०

 गृजरात  में  सूखे  को  गम्भीर  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  उपचारात्मक
 उपाय  करने  को  आवद्ययकता

 ,..  श्री  एम०  अहमद  प्रटेल  :  गुजरात  राज्य  में  कई  जिलों  में  विशेष  रूप  से  सौराष्ट्र
 और  उत्तरी  गजरात  में  सखे  के  कारण  गम्भीर  स्थिति  पैदा  हो  गई  इससे  राज्य  की  लगभग  आधी
 जनसंख्या  प्रभावित  हुई  नदियां  और  तालाब  सूख  गए  बड़े  बांधों  और  सरोबरों  में  पानी
 तेजी  से  सूख  रहा  है  |  वर्षा  की  अनिश्चितता  के  कारण  स्थिति  और  खराब  हो  गई  गांवों  में  रहने
 वाले  किसान  इससे  ज़्यादा  प्रभाषित  हुए  वहां  फसल  और  चारा  उपलब्ध  नहीं  पशु  मर  रहे

 वहां  से  +फी  संख्या  में  लोगों  के  दूसरे  राज्यों  में  चले  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 ॒
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 राज्य  सरकार  वहां  पानी  और  चारे  की  सप्लाई  के  लिए  अपनी  ओर  से  भरसक  प्रयत्न  कर
 रही  वे  तालाबों  और  परिवहन  वाहनों  की  व्यवस्था  कर  रही  इसने  रेलवे  मंत्रालय  से  अवुरोध
 किया  है  कि  वह  विशेष  टैंकर  गाड़ियां  चलाएं  4  इसने  केन्द्रीय  सरकार  से  भी  अधिकतम  वित्तीय  सहायता
 देने  और  चारे  आदि  की  सप्लाई  करने  की  मांग  को

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध्र  है  कि  वह  तुरन्त  निम्नलिब्ित  मांगों  पर  विचार  करे  जिससे  सूखे  की
 स्थिति  से  निपटने  में  काफी  सहायता  मिलेगी  :--

 1.  रेलवे  मंत्रालय  सूखा  प्रभावित  क्षोत्रों  में  यथासम्भव  अधिक  संख्या  में  टेंकर  सप्लाई  करे

 जैसा  कि  हाल  ही  में  मद्रास  में  किया  गया  था  ।

 2.  पानी  के  वितरण  की  सुविधा  के  लिए  रक्षा  के  कोटे  से  टैंकर  उपलब्ध  कराए  जाएं  ।

 3.  भमिगत  पानी  निकालने  के  लिए  रिग  सप्लाई  किए  जाएं
 '  4.  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  पड़ी  खाद्य  सामग्री  जो  कि  खराब  हो  रही  है  राज्य  सरकार

 छ्रो  रियायती  दरों  पर  उपलब्ध  कराई  जाए  ताकि  चारे  की  कमी  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 5.  वहां  की  समस्याओं  का  पता  लगाने  और  उपचारात्मक  उपायों  का  सुझाव  देने  के  लिए
 एक  विशेषज्ञ  दल  का  गठन  किया

 6.  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  उन्हें  342  करोड़  रुपए  को

 सहायता  प्रदान  की  वर्तमान  सूखे  को  गम्भीर  प्राकृतिक  आपदा  मानकर  राज्य  सरकार  को

 प्रतिशत  सहायता  उपलब्ध  कराई  जाए  ।

 4.05  म०  १०

 राष्ट्रपति  के अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव

 ]

 सभापति  महोदय  :  अब  श्री  एड्आर्डो  फैलीरो  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाड़  प्रस्ताव
 रखेंगे  ।  "

 थी  एडुआर्डो  फंलोरों  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 राष्ट्रपति  की  सेवा  में  निम्नलिखित  शब्दों  में  एक  समावेदन  प्रस्तुत  किया
 जाये  :--

 |

 इस  सत्र  में  समवेत  लोक  सभा  के  राष्ट्रपति  के  उस  अभिभाषण  के
 जो  उन्होंने  20  1986  को  एक  साथ  समवेत  संसद  की  दोनों  सभाओं  के  समक्ष  देने
 की  कृपा  की  उनके  आभारोी  हैंਂ

 ।””

 क्षेत्रों  का  व्यापक  मूल्यांकन  दिया
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 है  ।  उन्होंने  वास्तव  में  राष्ट्र  की  स्थिति  हमारे  समक्ष  रखी  हैं  और  उन्होंने  विशेष  रूप  से
 राजनैतिक  और  विदेशी  नीति  के  पहलुओं  पर  विचार  किया  मैं  अपना  वक्तव्य  राष्ट्रपति  के

 अभिभाषण  के  उस  अंश  अर्थात  आथिक  पहलू  से  शुरू  जिस  पर  उन्होंने  सबसे  अधिक  देर  तंक
 बोला  ।.

 इस  सभा  में  हुई  अन्तिम  चर्चा  के  सम्बन्ध  में  ही  मैं  आगे  कह  रहा  हूं  और  वह  उसे  चर्चा  का

 पहलू  यह  भी  था  कि  देश  इस  समय  आथिक  संकट  से  गुजर  रहा  पिछले  एक  वर्ष  की  इस
 सरकार  को  जिनकी  वास्तव  में  राष्ट्रपति  जी  ने  अपने  अभिभाषण  में  प्रशंसा  की  भारंतीय

 राष्ट्रीय  कांग्रेत  की  जो  अश्विन  भारतीय  कां  कमेटी  के  अमेक  संकल्पों  में  स्पष्ट  की  गई
 की  पुनरावृत्ति  है  और  इन  नीतियों  को  के उन  से  विभिन्‍न  कांग्र सी  सरकारें  क्रियांन्बित  कर  रही  हैं  ।
 इन  नीतियों  के  कारण  यह  देश  जबक्रि  के  उन  जब देश  में  लोग  भूख  से  मर  रहे  की  स्थिति
 से  वर्तमान  स्थिति  तक  पहुंचा  है  जबक्रि  हम  यह  कहने  में  गव॑  महसूस  करते  हैं  कि  इसका  श्रीयं  इंस
 सरकार  को  है  कि  हम  भूख  ओर  यहां  तक  कि  छठे  जब  कि  हम  आयात  किए  गए
 खाद्यान्न  पर  निर्भर  करते  से  अब  एक  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच  गए  हैं  जब  कि  हमारे  पासे  पर्याप्त
 मात्रा  में  खाद्यान्न  उपलब्ध  है  ।  इस  समय  हम  इन  वस्तुओं  का  निर्यात  करने  में  समर्थ  है  जिंनके  लिए
 30  वंष  पहलें  तक  हमारे  लोग  तरसते  थे  ।-

 इस  सरकार  ने  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्र  स  की  नीतियों  को  दोहराया  इस  सरकार  की  वही
 नीतियां  जिन्हें  वह  बड़े  उत्साह  से  चला  रही  जिनके  प्रति  वह  वचनबद्ध  है  तथा  इनके  कार्यान्वयन
 के  लिए  उनमें  समपंण  की  भावना

 भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  में  ही  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  दिः.हमारी  ऑद्योगिंक  स्थिंति
 जो  स्वतन्त्रता  क ेसमय  ऐसी  थी  कि  हमें  इंगलेंड  और  अन्य  देशों  से  आलपीनों  और  सुईयों  तक  का
 आयाते  करना  पड़  आज  इतना  सुधार  हुआ  है  कि  विश्व  में  हंवारा  देश  बड़ा  ओध्यीगिर्क
 रॉ्ट्र  हम  वाथुयान  बना  रहे  हम  अत्याघुनिक  मेशीनरी  का  निर्माण  कर  रहे  अंत  वास्तंथ
 में  हमारी  स्थिति  किसी  भी  विकासशौल  देश  के  सामने  अद्वितीय  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  और
 पिछेलें  36  वर्षों  स ेअधिक  समय  तीन  वर्ष  के  शासनांतराल  को  छोड़कर  जिसेंकी  बांत॑  हँम  बाँद
 में  सत्ता  में  रही  कांग्रेस  सरकारों  की  यह  उपलब्धि  रंही  ।  कांग्रेस  सरकांर  ने  यह  उपलब्धि  जनतो
 के  हर  वर्ग  विशेष  रूप  से  सर्वाधिक  उपेक्षित  वर्गों  की  समृद्धि  और  कल्याण  के  रास्ते  पर  चलकर  और
 संसदीय  लोकतन्त्र  में  आत्मनिर्भ रता  के  कठिन  ओर  संकीर्ण  रांह  पर  चलकर  प्राप्त  की  ।

 ये  उपलब्धियां  छोटी  नहीं  हैं  ।  ये  उपलब्धियां  इन्हें  अच्छे  मानसून  और  मौसम  के  कारण  प्राप्त
 नहीं  हुईं  |  हरित  क्रांति  की  सफलता  का  कारण  यह  नहीं  है  कि  भगवान  ने  कुछ  वर्षों  या  कुछ  मौसमों
 में  हमारे  ऊपर  कृपा  की  हरित  क्रांति  से  हमारे  देश  का  नाम  विश्व  के  कृषि  मांनचिंत्र  में  आ  गया

 हरित  जिसका  अध्ययन  विश्व  के  प्रत्येक  कृषि  विश्वविद्यालय  में  किया  जाता  कृषि  क्षेत्र
 में  एक  चमत्कार  है  और  विशेष  रूप  से  सभी  विकासशील  देशों  में  इस  दीति.का  अनुसरण  किया  गया

 है  ताकि  कृषि  क्षेत्र  में  आत्म-निर्भ रता  प्राप्त  की  जा  सके  ।  हरित  क्रांति  हमारा  आधारभूत  ढांचा
 तेयार  करने  ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करने  के  लिए  किए  गए  गहने
 ओर  सर्वागी  प्रयासों  का  ही  परिणाम

 ह

 इसके  परिणं।मंस्वेरूप  ही  हमारे  खाद्य  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  ।  में  प्रथम  योजना
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 के  समय  हमारा  खाद्य  उत्पादन  158  लाख  टन  था  जो  बढ़कर  अब  1462  लाख  टन  हो  गया  है  ।

 यह  1984-85  के  आंकड़े  यह  अभूतपुवं  सफलता  उस  आधारभूत  ढांचे  के  कारण  प्राप्त  हुई  जो

 इस  देश  में  विभिन्‍न  कांग्रेस  सरकारों  ने  तंयार  किया  ।

 आप  सिंचाई  को  लीजिए  1950-51  में  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  शुरू  में  226  लाख

 हेक्टेयर  क्षेत्र  में सिंचाई  की  जाती  थी  जो  कि  1984-85  में  बढ़कर  तीन  गुना  605  लाख  हेक्टेयर
 तक  पहुंच  गयी  ।  उर्वरक  की  खपत  का  अपना  इ.तहास  जो  कि  असाधारण  और  अद्वितीय  है  ।

 1950-51  में  इसकी  खपत  70  लाख  टन  थी  जो  कि  मात्र  20  वर्षो  में  10  गुना  से  भी  अधिक

 बढ़कर  820  लाख  टन  तक  पहुंच  |  जहां  तक  औद्योगिक  उत्पादन  का  सम्बन्ध  उसकी  भी  यही

 स्थिति  1950,  1947  947  को  बात  भूल  जाइए  ।  जैसा  कि  मैंने  कृहा  हमारे  देश  में  सुइयों  और

 आलपिनों  का  भी  उत्पादन  नही  हो  रहा  वर्ष  1960-61  में  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  शुरू  हुई  ।

 1970  को  आधार  वर्ष  मानत  1960-61  में  स्थिर  कीमतों  पर  हमारे  औद्योगिक  उत्पादन  की

 लागत  60  20  वर्ष  पहले  सूचकांक  60  20  वर्षों  में  यह  183.4  तक  पहुंच  गया  जो  कि

 तीन  गुना  से  भी  अधिक  है  ओर  विश्व  में  मन्दी  के  बावजूद  ऐसा  हुआ  है  ।  तेल  के  जिससे

 समूचे  विश्व  की  विशेष  रूप  से  विकासशील  देशों  को  अथं-व्यवस्था  पर  बुरा  असर

 के  बावजूद  यह  हमारे  निर्यात  के  कोटे  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  और  विश्व  के  धनी  देशों

 द्वारा  विकासशाल  दशा  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  बावजूद  हमें  यह  उपलब्धि  ये  सब  उपलब्धियां

 अचानक  या  अ+ने  आप  नहीं  मिली  यह  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्र  स  नीति  कितनी  सफल  रही  इसका

 पता  इससे  चलता  है  कि  यह  सरकार  उसी  को  कितने  उत्साह  से  दोहरा  रही  है  ।  इस  रास्ते  से  हटना

 कितना  खतरनाक  यह  1977  से  80  के  बीच  हुए  दुःखद  और  विनाशकारी  अनुभव  से  स्पष्ट

 इन  ब्षों  के  दोरान  ऊंषि  विकास  दर  कया  थी  ?  1979-80  में  विपक्षी  दल  आपस  में  मिल  गए  ओर

 उनके  शासन  के  कारण  हमारी  अथं-व्यवस्था  का  विनाश  हुआ  ।  उनके  सत्ता  से  हटने  के  बांद  कषि

 बिकास-की  क्या  स्थिति  तक  कमी  आई  ।  ओद्योगिक  विकास  कमी

 आई  अथं-व्यवस्था  के  कुल  विकास  कमी  हम  सोभाग्य  से  तेजी  से  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  के  सक्तिय  ओर  महान  नेतृत्व  के  अधीन  कांग्न  स  पार्टी  की  नीति  को  दोहरा  रहे

 उनके  नेतृत्व  में  हम  इन्हें  पूरा  करन  में  समर्थ
 थे

 और  अब  हमारी  विकास  दर  में  6.3:  वृद्धि  हुई  है

 ओर  इस  तरह  इस  सरकार  के  उत्साह  से  जिसमें  गतिशील  युवक  ओर  पुरानी  पीढ़ी  के  अनुभवी  हमें

 सन्देह्‌  नहीं  हट  कि  सातवी  पंचवर्षीय  योजना  में  अथं-भ्यवस्था  के  विकास  का  लगभग  8%  का  जो  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  है  वह  प्राप्त  हो

 पिछले  एक  साल  में  विशेष  रूप  से  तथा  उपलब्धि  हुई  मैं  अधिक  समंय  नहीं  लूँगा  पर

 कुछ  प्रमुख  क्षेत्रों  के  आंकड़ों  का  उल्लेख  करते  हुए  आशिक  क्षेत्र  में  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  इस  सरकार

 की  उपलब्धि  का  उल्लेख  करूंगा  ।

 जहां  तक  विद्युत  उत्पादन  का  सम्बन्ध  यह  1984-85  5  में  156८0  लाख  यूनिट  से  बढ़कर

 17000  लाख  यूनिट  हो  गया

 गैस  का  उत्पादन  लाखों  घन  मीटर  में  उपभोगकर्त्ताओं  द्वारा  1984-85  ऋण  की

 तुलना  में  1985-86  में  बढ़कर  3,662  हो  इस  अवधि  के  कोयला  उत्पादन

 1474.40  लाख  टन  से  बढ़कर  1545  लाख  टन  हो  गया  ।  ये  कुछ  संकेत  हैं  ।  इस  सरकार  के  लिए

 इससे  भी  अधिक  प्रभावशाली  ओर  कहीं  अधिक  महत्वपूर्ण  गरीब  जोर  कमजोरों  के  लिए  तथा  गरोबो
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 हटाने  के  लिए  किए  गए  उपाय  इससे  पता  चलता  है  कि  कांग्रेस  की  नीतियों  पर  न  चलने  पर  इस
 देश  के  लोगों  और  अधथ॑-व्यवस्था  को  कितना  नुकसान  होता  1977-78  में  कांग्रेस  पार्टी  के  सत्ता
 में  न  रहने  के  समय  48%  जनसंख्या  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रही  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे
 रहने  वालों  बदलती  कीमतों  में  अभी-अभी  कहा  गया  कि  मोजूदा  कोमतों  ओर  आंकड़ों  पर  ग्रामीण
 क्षेत्रों  मे ं6,400  रुपये  सालाना  आय  तथा  शहरी  क्षेत्रों  मे ंसालाना  67,300  रुपये  वाले  परिवोर  बाते

 ज़ित  समय  . हम  सत्ता  से  बाहर  आए  उस  सभव  गरीबी  की  रेजा  से  नीवें  रहने  वा.वों  दी  संख्या
 48%  थी  ।  दो-तीन  सालों  में--मेरे  दाहिनी  ओर  बैठने  वाले  सज्जन  गरीबों  के  बारे  में  जो  र-शोर  से
 बोलते  हैं--उन्होंने  गरीबों  के  लिए  यह  किया  कि  वे  इस  देश  में  गरीबों  की  संख्या  में  पर्याप्त  वृद्धि  में
 सफल  हो  और  तीन  सालों  में  1977  से  1979  तक  या  1977-78  से  1979-80  तक
 जब  वे  गये--गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  को  संख्या  अभूतपूर्व  रूप  में  48%  से  बढ़कर
 52%  हो  गई  ।  हमारी  सरकार  को  तथा  छठी  पंचवर्षोथ  योजना  में  अपनाए  गए  गरीबी  हटाओ  उपायों
 को  इसका  श्रेय  जाता  है  कि  चार-पांच  सालों  में  ही  गरीबी  की  रे  आ  से  बीचे  रहने  वाले  लोगों  को  संख्या
 अब  चमत्कारिक  रूप  से  घटकर  37%  ही  रह  गई  है  ।  ये  1984-85  5  के  आंकड़  हैं  ।  ह

 यह  उपलब्धि  किस  प्रकार  प्राप्त  की  ?  यह  उपलब्धि  सामान्यतया  अथं-व्यवस्था  के  विकास  के
 माध्यम  से  और  विशेष  रूप  से  इस  देश  में  का  मुकाबला  करने  के  लिएं  छठी  पंच  वर्षीय  योजना
 में  आरम्भ  किये  गये  कार्यक्रमों  ओर  गरीबी  हटाओ  एकोकृत  ग्रामीण  विकास

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  प्राप्त  की  इसका  केवल
 कार्यक्रमों  को  ही  नहीं  इसका  श्रेय  तो  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  को  जाता
 हमें  इस  देश  के  शीष॑स्थ  नेता  प्रधान  मन्‍्त्री  को  बधाई  देना  न्राहिए  कि  वह  इन  कायंक्रमों  के
 कार्यान्वयन  को  देखने  के  लिए  देश  के  दूर-दराज  स्थित  क्षेत्रों  मिट्टी  और  कीचड़  में  चलकर
 गए  |  नेतृत्व  अगर  इस  तरह  का  निष्ठापूर्ण  और  स्फूतिदायक  रवेया  अपनाता  रहा  तो
 हमारा  भविष्य  निश्चिय  ही  उज्ज्वल  होगा  ।  हमें  लगता  है  कि  इन  कार्यक्रमों  को  निश्चिय  ही  सर्वाधिक
 सफलता  मिलेंगी  ।

 ह

 गरीबी  हटाओ  कार्यक्रमों  को  किस  तरह  से  और  कितनें  कार्यक्रुशल  ढंग  से  लागू  किया  जा  रहा
 इसे  बताने  के  लिए  मैं  योजना  आयोग  ओर  भारत  सरकार के  केन्द्रीय  सांख्यिकी  सगठन  द्वारा  दिए

 *ए  आंकड़ों  का  उल्लेख  करूंपा  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  एकोकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  को  ही
 1984-85  के  लिए  1,500  करोड़  रुपए  निर्धारित  किये  गये  थे  लेकिन  उपलब्धि  लक्ष्य  से  कहीं  अधिक
 हुई  क्योंकि  1,76  5.81  करोड़  रुपये  अर्थात्‌  300  करोड़  रुपए  अधिक  व्यय  किये  गये  ।  इसका  परिणाम
 यह  हुआ  कि  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  आने  वाले  लोगों  की  संख्या  बढ़ी  लक्ष्य  एक  सौ  पंचाप  लाख
 घरों  का  अर्थात्‌  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  न  केवल  150  लःख  को  वास्तब  में  लाभ  हुआ
 अपितु  15  या  15  से  अधिक  लाख  ओर  लोगों  को  भो  लाभ  हुआ  |  वास्तव  में  805  अधिक  या
 165.62  लाख  थे  ।  यह  कार्य  निष्वादन  वास्तव  में  बहुत  बढ़िया  है  ।  सरकार  के  इस  सभय  के

 निष्पादन  को  देखते  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  अगर  इसी  रास्ते  को  अपनाया  गया  तो  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया  जाएगा  ।

 जहां  तक  मुझे  ध्यान  है--बहुत  सालों  में  पहली  बार  राष्ट्रपति  ने  अपंने  अभिभाषण  के  आरम्भ
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 में  पंजाब  का  प्रश्न  उठाया  मुझे  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  पंजाब-असम  समझौता  करने  के  लिए
 सदन  के  सभी  वर्ग  इस  देश  की  सरकार  की  प्रशंसा  करने  में  मेरा  साथ  यह  महान  राजनी  तिश्ों
 के  कायं  हैं  ।  प्रधान  मन्त्री  न ेनिजी  अपार  क्षति  से  ऊपर  उठकर  तथा  देश  की  एकता  और  अखण्डता
 के  प्रति  आस्था  दर्शाते  हुए  ऐसे  समय  में  पंजाब  का  ऐतिहासिक  समझोता  किया  जब  विनाश  के  दूत  कह
 रहे  थे  कि यह  सफल  नहीं  होगा  और  पंजाब  में  स्थिति  सामान्य  नहीं  हमने  देखा  कि  एक

 .'  प्रजातांत्रिक  विकल्प  अपनाया  हमने  देखा  कि  विनाश  दूतों  के  बावजूद  असम  ओर  पंजाब  में

 शान्तियूवंक  चुनाव  कार्य

 यह  सच  है  कि  पंजाब  की  विधिवत्‌  चुनी  गई  अकालो  सरकार  का  ब!र-बार  यही  कहना  है  कि

 वह  इस  देश  की  एकता  और  अखण्डता  में  रखती  यह  भी  निसन्देह  सच  है  कि  उन्होंने
 -  खालिस्तान-समर्थंक  उग्रवादियों  के  नाम  से  जाने  जाने  वाले  देश-द्रोहियों  का  विरोध  किया  लेकिन

 यह  भो  सच  है  कि  पंजाब  सरकार  के  काय॑  उसके  वायदों  और  वक्‍्तव्यों  को  पूरा  नहीं  कर  पाये  ।
 श्री  बरनाला  और  अकाली  सरकार  के  हाथ  से  समय  निकला  जा  रहा  उन  सभी  राजनंतिक
 ताकतों  के  हाथ  से  समय  निकलता  जा  रहा  है  जो  सोचते  हैं  कि  हर  परिस्थिति  का  एक  राजनंतिक
 विकल्प

 हम  सभी  के  हाथ  से  समय  निकला  जा  रहा  है  जो  सोचते  हैं  कि  पर
 की  विजय  के  लिए  हमेशा  एक  रास्ता  होता

 कहते  हैं  कि  शान्ति  अविभाजित  होती  है  ।  देश  के  दूसरे  हिस्सों  में  जो  कुछ  होगा  उसका  असर

 हम  पर  हमारे  देश  पर  पड़ेगा  ।  आज  हम  परमाणु  विनाश  के  कगार  पर  बंठे  जी  रहे  आथिक  और
 राजनैतिक  प्रगति  से  किसी  को  क्या  अगर  विश्व  का  विनाश  होने  वाला  परमाणु  शीतकाल
 एक  सम्भावना  वस्तुतः  वैज्ञानिकों  का  कहना  है  कि  हमारे  देश  से  चाहे  कितनी  भी  दूरी  पर  परमाणु
 युद्ध  तो  भी  ऐसा  होगा  ।  अत  इसकी  भ्रशंता  की  जानो  चाहिए  |  हम  सबका  कत्तंव्य  है  कि  हम
 सोवियत  संध  के  महांसंचिय  श्री  भोवाचोव  द्वारा  रखे  गए  शान्ति.प्रस्तावों  का  स्वागत  करें  और  आशा
 तथा  कामना  करें  कि  अमरीकी  प्रशासन  पर  इन  प्रस्तावों  की  सकारात्मक  तथा  रचनात्मक  प्रक्रिया

 होगी  ।

 विश्व  तनःव  को  कम  करने  का  जेनेवा  सम्मेलन  एक  प्रमुख  उपाय  है  ।  इससे  बहुत  प्रगति  नहीं
 हुई  लेकिन  बहुत  समय  से  रुको  पड़ी  वार्ता  का  दौर  शुरू  हुआ  है  ओर  यही  एक  प्रमुख
 लब्धिं  इस  उपलब्धि  का  श्रेय  वहां  मौजूद  दो  पक्षों  को  ही  नहीं  बल्कि  अंबरोकी  तथा
 सोवियत  संघ  नेतृत्व  के  अलावा  वहां  एक  तीसरा  पक्ष  ओर  भी  वह  तीसरा  पक्ष  अदृश्य  था  लेकिन
 इसके  बावजूद  इसने  प्रमुख  भूमिका  निभाई  ।  इस  तोसरे  पक्ष  के  बिना  जेनेबा  वार्ता  नहीं  हो  सकती  थी  ।
 ओर  यह  तीसरा  पक्ष  था  विश्व  जनमत--जो  शांति  चाहता  जो  तनाव  में  कमी  चाहता  जो  अपने
 और  अपनी  भावी  पोड़ी  के  लिए  एक  सुरक्षित  भविष्य  कहता  इस  विश्व  चनमत  को  तंयार  करने

 इस  देश  के  प्रधान  मन्त्री  तथा  विश्व  भर  को  क्षेत्रीय  ताकतों  के  पांच  अन्य  नेताओं  ने  इनमे  से  संन्‍्य
 ब्जाक  के  है--शान्ति  और  तभाव  कंम  करने  के  ठोस  प्रस्तावों  के  लिए  यह  प्रहल  दक्षिण  अफ्रीका
 के  प्रश्त  खासकर  नासाऊ  सम्मेलन  में  प्रधान  मन्त्री  ओर  भारत  सरकार  की  भूमिका  बहुत  प्रशंसनी य

 क्योंकि  बहुत  से  ऐसे  देश  इस  मामले  में  कठोर  रवबेया  नहीं  अपना  रहे  हैं  जो  दक्षिण  अफ्रीका  को
 रंगभेद  को  नीति  का  विरोध  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  खासकर  हमारे  प्रधान  मन्त्री  की  सद्भावना  के
 कारण  एक  समझ्नोते  तक  पहुंचा  हमारे  पास  महत्वपूर्ण  लोगों  का  एक  दल  है  ज़ो  दक्षिण  अफ्रीका

 2  ऊँंबे

 -
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 के  प्रश्न  का  शान्तिपर्ण  हल  निकालने  का  प्रयास  हमारे  लिए  बहुत  सम्मान  की  वात  है  कि

 इसके  विशिष्ट  सदस्यों  में  एक  भारतीय  सरदार  ग्वर्ण  सिंह  भी  बहरहाल-मेरा  विचार  तथा  विश्वास

 है  कि  पड़ौसी  देशों  के  साथ  हमारे  सम्बन्धों  तथा  विदेश  नीति  के  क्षेत्र  में  पिछले  एक  साल  में  इस
 सरकार  का  योगदान  बहुत  महत्वपूर्ण  और  अद्वितीय  रहा  है  ।  स्वतन्त्रता  के  बाद  कभी  यह  उपमहाद्वीप
 उतना  तनावरहित  नहीं  रहा  तथा  यहां  मित्रता  का  ऐसा  माहौल  नहीं  बना  या  बनाने  का  प्रयास  नहीं
 किया  जितना  कि  इस  समय  है  ।  बहरहाल  पाकिस्तान  के  साथ  हमारी  सम्रस्थाएं  पाकिस्तान
 के  साथ  सम्रझोता  करने  में  कठिनाई  है  ।  कठिनाई  है  क्योंकि  पाकिस्तान  का  अल्पतन्त्र  भारत  से  खतरा

 महसूस  करता  वह  भारंत  से  उसके  उसकी  सैन्य  शवित--पाकिस्तान  पूरी  तरह
 शस्त्रों  से  लेंस  है--कें  कारण  महसूस  नहीं  करता  ।  पाकिस्तान  के  लिए  खतरा  है  क्‍योंकि  यह
 घर्म-निरपेक्ष  देश  क्योंकि  यह  प्रजातांत्रिक  देश  हैं  और  इस  धर्म-निरपेक्ष  प्रजातांत्रिक  देश  की  नजरें
 पाकिस्तान  पर  हैं  जो अपनी  जनता  को  यह  उपदेश  देता  रहा  है  और  समझाने  की  कोशिश  करता  रहां
 है  कि  उप-महाद्वीप  के  देशों  में  सम्प्रदायिकता  का  तत्त्र  वहां  घ॒र्मं  का  शासन  वहां  तानाशाही
 पाकिस्तान  के  नेताओं  की  स्थिति  यह  है  कि  उनके  देश  की  सीमा  के  साथ  एक  ऐसा  देश  है  जो
 निरपेक्ष  पाकिस्तान  की  सीमा  के  साथ  एक  ऐसा  विशाल  देश  है  जो  लोकतांत्रिक  और  संसंदीय
 तन्त्र  के  प्रति  वचनबरद्ध  ह ैऔर  एक  ऐसा  विशाल  देश  है  जिसका  विश्व  में  आदर  किया  जाता
 मैं  यहां  यह  कह  दूं  कि  पिछली  जनवरी  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  ऐसे  देशों  का  एक  सर्वेक्षण  किया

 गया  जो  विश्व  के  मत  को  अधिक  प्रभ्नांवितं  कर  सकते  और  परिणाम  था  कि  संयुक्त  राज्य
 और  तीसरे  स्थान  पर  भारत  ऐसा  देश  है  जिसका  विश्व  में  आदर-मान  एक  ऐसा  देश  जिसका

 अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  में  आदर  किया  जाता  यह  सचपुच  पाकिस्त!न  के  श/सक  गुट  को  खतरा

 वह  किस  प्रकार  अपनी  जनता  को  यह  विश्वास  दिला  सकते  हैं  कि  एक  धर्म  तान्त्रिक  शासन  भी  चल
 सकता  है  जबकि  सीमा  के  पार  धर्म-निरपेक्ष  क्षेत्र  वह  अपनी  जनता  को  कैसे  विश्वास  दिला  सकते

 हैं  कि  तानाशाही  और  सेना  की  तानाशाही  बहुत  आवश्यक
 8,  जब  सीमापार  भारी  समस्याओं  के

 होते  हुए  भी  30  वर्ष  से  भी  अधिक  समय  से  हमने  संसदीय  लोकतन्त्र  चलाया  उन्हें  इसो  की
 आशंका  उन्हें  विश्व  के  इस  भाग  से  केवल  इस  बात  का  भय  भारत-पाकिस्तान  वार्ता  के  दौरान

 ,  हमारी  प्रतिक्रिया  और  हमारे  उत्साह  के  अनुरूप  उनकी  भी  अतिक्रिया  होनो  चाहिए--पाकिस्तान  के
 नेताओं  के  वक्‍तव्य  और  कार्य  भी  उसी  प्रकार  के  होने  और  जहां  हमें  इस  प्रकार  को  पहल  के
 काये  में  प्रतिक्रिया  को  जांचते  वहां  हमें  पाकिस्तान  के  लोगों  के  साथ  सम्बन्ध  स्थापित  करने  चाहिएं
 क्योंकि  इस  देश  में  एक  विशाल  चुनाव-क्षेत्र  ह ैओर  इतना  ही  बड़ा  चुनाव-क्षेत्र  में  भी
 हमारे  दो  देशों  के  बीच  मैत्री  का  क्षेत्र  ।  हपारी  बहुत  सी  बातें  एक-जसी  हैं  ।  हमारा
 इतिहास  एक  जैसा  हमारी  सांस्कृतिक  परम्परा  एक  जैसी  है  और  हमारी  आपसे  में  मेत्री  होनी
 हमें  दोनों  देशों  की  खुशहाली  के  लिए  जीना  चाहिए  जो  वास्तव  में  कई  मामलों  में  एक  ज॑से  हैं  ।  पिछले

 एक  वर्ष  में  यह  गतिशोल  सरकार  राष्ट्र-निर्माण  के  कार्य  में  बहुत  आगे  बढ़  गई  इस  देश  के  इतिहास
 में  बहुत  सी  चुनौतियां  आई  और  चुनौतियां  आने  वाले  पांच  दर  एक  शताब्दी  तक  आती

 रहेंगी  किन्तु  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  इस  देश  की  जनता  एक  हो  ।  इस  बात  का  कोई  महत्त्व
 त्हीं  है  कि  क्या  कोई  व्यक्ति  किसो  ऐसे  वर्ग  से  सम्बद्ध  हैं  जो  जनसंद्रया  का  80  प्रतिशत  है  अथवा
 ऐसे  वर्ग  से  जो  ज़्नता  का  दस  अथवा  दो  प्रतिशत  प्रश्न  लोगों  की  संख्या  का  नहीं  प्रश्न  तो
 राजनी  सामाजिक  तथा  राष्ट्रीय-एकता  और  अखप्डता  का  हम  एक  दल  से  सम्बद्ध  हो  अथवा

 दूसरे  दल  हमें  किसी  भी  ध॒र्मं  पर  विश्वक्त  हो  अथवा  न  हम  सभी  देशभक्त  हम  सब  भारत
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 माता  के  बच्चे  और  भारत  माता  हम  सन  को  एक-जै सा  प्यार  देती  किसी  को  भी  इस  बात  पर
 सन्देह  नहीं  होना  चाहिए  कि  कुछ  ऐसी  शक्तियां  काये  कर  रही  हैं  जिनका  उ्ं श्य  केवल  हमारी  एकता
 को  भंग  करना  है|  धार्मिक  कट्टूरता  बढ़ती  जा  रही  घामिक  स्पष्ट  रूप  में  फासिज्म  का

 एक  क्र  ओर  घिनोना  संस्करण  धामिक  कट्टरता  फासिज्म  है।वे  समाज-विरोधी  तत्त्व  हैं  और
 उनको  ऐसी  ही  सजा  भी  मिलनी  चाहिए  ।  आने  वाले  कार्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  इस  बात  की
 आवश्यकता  है  कि  इस  देश  के  लोगों  को  इस  देश  के  जाति  अंथवा  क्षेत्र  का  विचार  किए
 बिना  मिलकर  काम  करना  चाहिए  ।  हमें  एको कृत  राष्ट्रीय  शक्ति  को  निश्चित  रूप  देना  चाहिए  ।  हमें
 ऐसे  अनावश्यक  टकरावों  में  नहीं  पड़ना  चाहिए  जो  राष्ट्रीय  शक्ति  को  मिटा  देंगे  ।  यदि  हम  संगठित

 हैं  तो  निश्चित  रूप  से  हम  जीत  जाएंगे  और  निस्सन्देह  हम  अपने  लिए  और  आने  वालो  पीढ़ियों  के

 लिए  शान्ति  और  समन्वय  का  वातावरण  करेंगे  ।  हम  निस्सन्देह  अपनी  सारी  कठिनाइयों
 पर  विजय  पाएंगे  ।  धन्यवाद  ।

 सभाषति  महोदप  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 राष्ट्रपति  की  सेवा  में  निम्नलिखित  शब्दों  में  एक  समवेदन  प्रस्तुत  किया
 जाये  :--

 ह

 इस  सत्र  में  समवेत  लोक  सभा  के  राष्ट्रपति  के  उस  अभिभाषण  के
 जो  उन्होंने  20  1986  को  एक  साथ  समवेत  संसद्‌  की  दोनों  सभाओं  के  समक्ष  देने
 की  कृपा  की  उनके  आभारी  हैंਂ  ।”

 श्री  जैनुल  बशर  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  करेंगे  ।

 भ्रो  जेनूल  बशर  :  सभापति  मेरे  मित्र  श्री  फैलीरो  ने  जो  प्रस्ताव  पेश  किया
 मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 सभापति  राष्ट्रपतिं  जी  ने  अपने  अभिभाषण  में  पिछले  वर्षों  में  सरकार  द्वारा  किए  गए
 कार्यों  की  समीक्षा  की  है  और  आने  वाले  वर्ष  में  सरकार  द्वारा  किए  जाने  वाले  कामों  की  रूपरेखा
 प्रस्तुत  की  राष्ट्पति  जी  ने  सबसे  पहले  अपने  अभिभाषण  में  देश  के  सामने  कुछ  चुनौती  भी  रखी

 उन्होंने  इशारा  किया  है  उन  राष्ट्‌  विरोधी  ताकतों  की  तरफ  जो  फिर  से  संग्रठित  होकर  इस  देश
 में  विघटन  की  कार्यवाही  करने  जा  रही  हमें  अच्छी  तरह  से  मालूम  है  कि  राष्ट्र  विरोधी  ताकतें
 हमेशा  इस  देश  में  सक्रिय  रही  ऐसी  ऐसी  शक्तियां  चाहे  वे  किसी  लिवास  में  राजनीतिक
 लिवास  में  भी  उन्होंने  भारत  हितों  को  नुकसान  पहुंचाया  है  ।

 सभापति  संन्‌  1971  और  1977  के  बीच  का  समय  तरह  से  हमें  याद  है  जबकि
 आन्दोलनों  से  सरकार  का  तख्ता  पलटने  की  कोशिश  की  गयी  थी  +  उस  समय  यह  प्रयास  हिंसा  का
 रूप  तो  नहीं  ले  पाया  लेकिन  सड़कों  पर  बड़े  पैमाने  पर  विधि  के  अनुसार  गठित  सरकार  को  हटाने
 के  विधि  के  अनुसार  और  संविधान  के  अनुसार-चुने  गये-विधान  सभा  और  संसद्‌  के  सदस्यों  से
 त्यागपत्र  लेने  की  कोशिश  इस  देश  में  हुई  भर  यह  कोशिश  बराबर  जारी  रही  ।  सन्‌  1980-85  5  के
 बीच  इन  प्रयासों  ने  हिसा  का  रूप  ले  लिया  ।  सन्‌  1980  के  चुनाव  जब  हम  लड़  रहे  तो  उस
 समय  तमाम  जगहों  पर  चुनाव  हो  रहे  थे,लेकिन  आसाम  में  आग  लगी  हुई  वहां  पर  चुनाव
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 कराना  असम्भव  हो  वहां  पर  कुछ  ताकतें  राष्ट्र-विरोधी  कार्यों  में  लगी  हुई  राष्ट्र  विरोधी
 कार्य  कर  रही  सन्‌  1980-85  के  बीच  में  आसाम  की  आग  को  किसी  तरह  से  बुझाने  का  प्रयास
 किया  तो  उसो  समय  पंजाब  में  आग  लग  गई  ।  पंजाब  में  साम्प्रदायिकता  के  आधार  पर  ऐसी
 ताकतों  से  संगठन  बनाया  और  वहां  हिंसा  का  नंगा  नाच  शुरू  हिंसा  का  एक  ऐसा  नंगा  नाच
 शुरू  हुआ  जो  पंजाब  को  देश  से  अलग  करने  का  प्रयास  कर  रहा

 गोल्डन  टेंपिल  जैसे  पवित्र  स्थान  के  एक  युद्ध-किले  के  रूप  में  बदला  गया  और  वहीं  से  सारी
 अशांति  ओर  हिंसा  फंलाने  वाली  का्यंवाहियां  शुरू  की  पंजाब  में  भले  आदमी  का  जीवन  सुरक्षित
 नहीं  रह  गया  था  ।  पंजाब  की  अर्थ-व्यवस्था  पूरी  तरह  से  लड़खड़ा  गई  थी  और  .  ऐसा  लगता  कि
 पंजाब  में  जो  आग  लगी  वह  कुछ  करिश्मा  करके  लेकिन  हमारी  सरकार  ने  पंजाब  की
 स्थिति  का  दृढ़ता  से  मुकाबला  किया  ।  सरकार  ने  पंजाब  की  स्थिति  पर  काबू  पाने  के  न  चाहते
 हुए  भी  मजबूती  के  साथ  कदम  उठाए  और  उसकी  कीमत  हमको  बहुत  भारी  और  महंगी  अदा  करनी
 पड़ी  ।  हमारी  लोकप्रिय  हमारी  पार्टी  ओर  देश  की  ही  दुनिया  की  एक  महान  नेता
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को  देश  की  एकता  और  अखण्डता  बनाए  रखने  के  पंजाब  में  शांति
 स्थापित  करने  के  प्रयास  में  अपना  बलिदान  देना  अपनी  कुर्बानी  देनो  शहादत  देनी
 पड़ी  ।

 ॥

 उस  वातावरण  में  एक  नवयुवक  कन्धे  पर  देश  का  भार  सौंपा  1984  में
 जब  लोकसभा  के  चुनाव  हो  रहे  उस  समय  भी  देश  के  दो  प्रांतों--पंजाब  और  असम  में  लोकसभा
 के  चुनाव  नहीं  हो  रहे  थे  ।  यह  सारी  समस्‍यायें  उन  लोगों  के  जो  जनतन्त्र  में  विश्वास  करते  हैं  जो
 ज़नतन्त्र  से  प्रेम  करते  भारो  चुनोती  थीं  कि  इस  देश  की  जनतांतज़िक  व्यवस्था  में  सुदूर  पूर्व  ओर

 सुदूर  पश्चिम  के  दो  प्रांत  भाग  नहीं  ले  पा  रहे  हैं  और  उनके  चुने  हुए  प्रतिनिधि  लोकसभा  में  नहीं
 आयेंगे  ।  इस  चुनौती  के  पंजाब  और  अप्तम  में  तनावपूर्ण  वातावरण  के  देश  की  राष्ट्रीय
 एकत्ता  और  अश्ण्डता  के  खतरे  के  बीच  1984  में  लोक  सभा  में  चुनाव  हुए  और  इस  देश  के
 लोगों  ने  चट्टान  की  तरह  एक  साथ  खड़े  होकर  हमारे  नवयुवक  प्रधानमन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  को  और
 कांग्रेस  को  अपार  जन-समर्थन  किया  ।  यह  अपार  जन-समर्थन  किया  देश  को  एकता  और  भअखण्डता  के
 लि  !,  देश  की  अधथंत्यवस्था  बनाने  के  लिए  और  देश  को  आगे  ले  जाने  के  लिए  ।

 प्रधानमन्त्री  बनने  के बाद  सबसे  पहले  श्री  राजीब  गांधी  ने  कहा  कि  वह  असम  और  पंजाब  की
 समस्याओं  को  राष्ट्रीय  हित  के  अनुसार  सुलझाना  चाहते  प्रधानमन्त्री  उस  मां  के  बेटे  जिसके
 सीने  को  उप्रवादियों  ने  गोली  से  छेद  दिया  था  ।  उनके  दिल  में  कटुता  होना  स्वाभाविक  है  ।  कोई  भी

 इंसान  या  आदमी  जिसकी  मां  को  कुछ  लोगों  ने  मार  डाला  वह  कटु  हो  सकता  लेकिन
 प्रधानमन्त्री  ने  जब  राष्ट्‌  की  बागडोर  संभाली  तो  उनके  दिल  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  थी  ।  वह  राष्ट्रीय

 देश  में  शांति  व्यवस्था  बनाए  सभी  लोगों  को  सम्मानजनक  जीवन  जीने  देने  के  लिए
 कटिबद्ध  थे  ओर  तैयार  थे  ।

 प्रधानमन्त्री  बनने  के  बाद  श्री  राजीव  गांधी  के  सामने  केवल  दो  विकल्प  थे  ।  एक  तो  यह  था
 कि  पंजाब  और  असम  में  तनावपूर्ण  वातावरण  कायम  न  अनिश्चित  काल  तक  पंजाब  और  असम

 तनावपूर्ण  वातावरण  में  बने  या  इस  वातावरण  को  दूर  किया  जाए  और  असम  व  पंजाब  के  लोगों
 को  भी  लोकतांतजिक  व्यवस्था  की  परिधि  में  लाया  उन्हें  भी  सम्मानजनक  भारतीय  नागरिक  की
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 तरह  सम्भानजनक  जीवन  बिताने  का  अवसर  दिया  जाए  ।  यही  पृष्ठभूमि  है-पंजाब  और  असम  के
 आंदोलन  की  ।

 प्रधानमन्त्री  न ेजब  पंजाब  का  समझौता  क्रिया  तो  यही  दिमाग  में  था  कि  पंजाव  की  स्थिति  को
 हमेशा  अनिश्चित  काल  के  लिए  तनावपूर्ण  नहीं  रहना  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  अकाली  दल  के  नेता
 संत  लॉगोवाल  की  तारीफ  जिनना  भी  सोचने  का  तरीका  यही  था  ।  जब  वह  प्रधानमन्त्री  से  मिले
 तो  पंजाब  का  एक  सम्मानजनक  समझौता  पंजाब  में  शांति  स्थापित  लेकिन  वह  शक्तियां
 जो  पंजाब  को  विघटित  करना  घाहती  थीं  बाकी  देश  वह  भी  खामोश  न  थीं  ।  उन्होंने  इन्दिरा  गांधी
 जी  की  तरह  संत  लोंगोवाल  जी  की  ह॒त्या  कर  दी  ।  दो  कुर्बानियां  देश  में  पंजाब  के  लिए  की  देश
 बी  एकता  अं  र  अखण्डता  को  कायम  रखने  के  लिए  दो  खून  बनाए  गए  जिसमें  से  एक  खून  श्रीमती  गांधी
 और  संत  लोंगोवाल  जी  का  था  |  पंजाब  में  इसके  बाद  चुनाव  हुए  और  जनतांत्रिक  व्यवस्था  बहाल
 हुई  ।  इस  बारे  में  पंजाब  के  बहुत  बड़े  बहुमत  की  तारीफ  करनी  होगी  कि  उन्होने  पंजाब  समझोते  का
 सम्मान  किया  ।  वह  क्‍यों  नहीं  करते  ?  इस  समझौते  ने  पंजाब  में  रहने  वाले  बहुसंख्यक्  लोगों  को  सम्मान
 दिया  था  ।

 इस  देश  में  एक  वर्ग  के  लोगों  ने  जिनमें  से  कुछ  का  ताल्लुक  आतंकवादियों  से  था  और

 जिन्होंने  प्रधानमन्त्री  जी  की  हत्या  की  उनके  खिलाफ  सारे  देश  में  एक  नफरत  का  वातावरण
 मैं  खुलकर  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  सिख  भाई  जो  कि  केवल  पंजाब  में  ही  नहीं  रहते  बल्कि  देश  के

 दूसरे  भागों  में  भी  रहते  उन्होंने  अपनी  मेहनत  ईमानदारी  और  कमंठता  की  बदोलत  चाहे  वह
 खेती  सेना  में  या  कोई  अफसर  वह  जहां  भी  उन्होंने  अपनी  ख्याति

 अजित  की  है  और  समाज  में  सम्मान  प्राप्त  किया  हमारे  कुछ  सिख  भाई  जो  कि  अपने  आपको
 दबा  महसूस  कर  रहे  पंजाब  के  समझौते  ने  ऐसे  सभी  लोगों  को  सम्मान  और  इज्जत

 आशा  की  गई  थी  कि  पंजाब  समझोता  पंजाब  की  समस्या  का  समाधान  कर  देगा  ।  हमारे
 सामने  थोड़ी  बहुत  दिक्‍्कतें  जरूर  थीं  कि  कौन-सा  हिस्सा  पंजाब  में  पंजाब  का  कौन-सा  हिस्सा
 हरियाणा  में  आए  ।  यह  सारो  दिक्‍कतें  आपस  में  बेठकर  समझौते  की  परिधि  में  आसानी  से  तय  की  जा
 सकती  लेकिन  हमें  दुख  और  अफ्सोस  हो  रहा  है  कि  जिस  नीयत  के  साथ  पंजाब  का  समझोता  हुआ
 ओर  जिसकी  पंजाब  के  बहुसंख्यक  लोगों  ने  सराहना  की  और  उसको  आज  वहां  पर  फिर
 मशांति  के  बादल  मंडरा  रहे  आज  उग्रवादी  फिर  अपना  प्रिर  उठा  रहे  हैं  और  पंजाब  में  फिर  वही
 कुछ  हो  रहा  है  जो  समझौते  के  पहले  और  चुनावों  के  पहले  हो  रहा  था  ।  आज  भी  वहां  पर  निर्दोष
 लोगों  की  हत्यायें  हो  रही  हैं  ।  गोल्डन  टेम्पल  पर  उग्रवादियों  का  कब्जा  बहुत  से  गुरुद्वारों  पर
 उग्रवादियों  का  कब्जा  हो  गया  है  ।  ऐसा  लगता  है  कि  अकाली  दल  बहुत  परेशानी  में  पड़  गया  वह
 समझ  नहीं  पा  रहा  है  कि  वह  क्‍या  करे  और  क्या  न  करे  ।  लेकिन  राष्ट्रपति  ने अपने  अभिभाषण  नें
 ठीक  ही  कहा  है  कि  आज  उन  लोगों  की  जिम्मेदारी  है  जो  कि  पंजाब  की  सरकार  चला  रहे  उनकी
 जिम्मेदारी  है  कि  वह  बाकी  लोगों  से  उग्रवादियों  को  अलग-थलग  करवा  दें  ।  पंजाब  में  विघटनकारी
 गतिविधियां  बर्दाश्त  नहीं  की  जाएंगी  ।  प्रधानमन्त्री  जी  ने  जो  समझौता  किया  और  पंजाब  के  लोगों  को
 को  जो  इज्जत  दी  वह  राष्ट्र  हित  में  थी  ओर  जनतांत्रिक  व्यवस्था  के  हित  में  लेकिन  कोई  भी  इस

 का  प्रधानमन्त्री  चाहे  इन्दिरा  जी  हों  या  राजीव  गांधी  कभी  भी  यह  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकते
 कि  पंजाब  को  देश  से  अलग  कर  दिया  जाए  या  पंजाब  में  खालिस्तान  बन  इस  देश  का  कोई
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 व्यक्ति  जो  कि  इस  देश  से  प्यार  करता  जो  कि  यहां  की  व्यवस्था  से  प्यार  करता  वह  भी  इस
 बात  को  बर्दाश्त  नहीं  करेगा  ।

 हमारे  प्रधानमन्‍्त्री
 के
 ऊपर  और  भारत  सरकार  के  ऊपर  एक  बहुत  बड़ी  जिम्मेदारी  है  कि  वह

 इस  देश  को  एक  प्रधानमन्त्री  जी  ने  पंजाब  समझौते  के  लिए  राष्ट्रीय  हित  में  जो
 उसको  उनकी  कमजोरी  नहीं  समझना  प्रधानमन्त्री  अगर  समझौता  कर  सकते  हैं  तो
 प्रधानमन्त्री  जी  देश  की  एकता  को  बहाल  रखने  की  भी  क्षमता  रखते

 सभापति  आज  देश  के  अन्य  भागों  में  साम्प्रदायिक  शक्तियां  सिर  उठा  रही  हैं  जो  कि
 केवल  एक  वर्ग  में  नहीं  है  ।  देश  के  सभी  वर्गों  में  ऐसी  साम्प्रदायिक  शक्तियां  मौजूद  जो  अपने
 अलग  तरीके  से  काम  करती  लेकिन  उनका  मकसद  एक  है  देश  की  एकता  और  अखण्डता  को  खतरा
 पहुंचाना  ।  अलग-अलग  तरीके  हमारे  हिन्दू  भाइयों  में  वह  शक्तियां  मुस्लिम  भाइयों  में  भी  ऐसी
 शक्तियां  सिक्‍्ख  भाईयों  में  भी  ऐसी  शक्तियां  ईसाई  भाइयों  में  भी  ऐसी  शक्तियां  हैं--ये  सारी
 शक्तियां  अपने  अलग-अलग  तरीके  से  काम  करती  इन  सबका  खास  मकसद  देश  की  एकता  को
 खतरा  पहुंचाना  है  ।  आज  जम्मू-काश्मीर  में  जो  साम्प्रदायिक  तनाव  फंला  हुआ  जो  कभी-कभी
 साम्प्रदायिक  दंगों  की  शक्ल  ले  लेता  उसकी  निन्‍्दा  करनी  इसी  प्रकार  से  उत्तर  प्रदेश
 महाराष्ट्र  मध्य  प्रदेश  बिहार-और  दूसरी  जगहों  पर  जो  साम्प्रदायिक  दंगे  कराए  जा  रहे
 जो  साम्प्रदायिक  दंगे  कराए  जा  रहे  उनकी  निदा  करनी  ण्ह॒  नहीं  देखना  चाहिए  कि  कौन
 गलती  पर  है  ओर  कौन  सही  है  ।

 भारत  के  आम  भारत  की  आम  गांव  में  रहने  वाले  लोग  शांति  पसन्द  करते
 भारत  के  गांवों  में  रहने  75  से  85  फीसदी  बहुसंखयक  समुदाय  के  लोग  वहां  दंगे

 नहीं  होते  हमारे  गांवों  में  दंगे  नहीं  होते  दंगे  शहरों  में  होते  हैं  और  कुछ  राष्ट्र  विरोधी  ताकतें
 इन  दंगों  के  पीछे  होती  हैं  ।  देश  की  एकता  और  अखण्डता  को  खतरा  पहुंचाने  के  लिए  कुछ  शक्तियां
 अन्दर  से  काम  कर  रहो  हैं  और  कुछ  शक्तियां  बाहर  से  भी  काम  कर  रहो  हैं  ।  बाहरी  शक्तियां  इशारा
 पाकर  अन्दर  ५)  शतितयां  अपने  को  मजबूत  करने  के  लिए  इकट्ठी  हो  रही  रःष्ट्र  विरोधी  कार्यों  में
 देश  की  एकता  और  अखण्डता  को  समाप्त  करने  के  लिए  ।  सभाप्रति  राष्ट्रपति  जी  ने  सही  कहा  है
 कि  देश  के  जो  लोग  भी  जनतनत्र  को  प्रेम  करते  जो  लोग  भी  राष्ट्रीय  एकता  को  प्रेम  करते  जो
 लोग  राष्ट्रीय  अखण्डता  को  चाहते  उन  सबको  आपस  में  मिलकर  कन्धे  से  कन्धा  मिलाकर  इन
 शक्तियों  का  मुकाबला  करना  चाहिए  ।  लेकिन  मुझे  अफसोस  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  हमारे  जो

 राजनी  तिक  प्रतिद्वन्द्दी  वे  इस  अपील  पर  कितना  ध्यान  देंगे  और  कितना  ध्यान  नहीं  देंगे  |  मैं  इस
 बात  को  कह  सकता  हूं  कि  अब  तक  का  उनका  रिकाडं  वह  यह  है  कि  उन्होंने  हमेशा  ऐसी
 शक्तियों  को  होंसला  दिया  ऐसी  शक्तियों  को  बढ़ावा  दिया  है  ।

 हमारे  देश  में  ऐसी  राजनीतिक  पार्टियां  जो  साम्प्रदायिक  दलों  को  बढ़ावा  देती  जो
 साम्प्रदायिक  शक्षितयों  को  बढ़ावा  देती  हैं  ।  ऐसी  हमारे  देश  में  राजनीतिक  पार्टियां  बसे  नेता  जो

 जन  त्रिक  व्यवस्था  के  संविधान  के  विधि  के  अनुसार  चुनी  हुई  सरकारों  को
 आन्दोलनों  के  लिए  बदलने  की  कोशिश  करते  बात  करते  जनता  पार्टी  के  एक  मैं  उनका
 नाम  नहीं  लेना  चाहता  वे इस  सदन  के  सदस्य  भी  नहीं  दंडवते  ध्ाहब  ऐतराज  कर  सकते  मैं
 उनका  नाम  नहीं  लेकिन  उन्होंने  अभी  धमकी  दी  Bn

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  लेना  तो  मेरा  नाम  ले  दीजिए  ।
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 श्री  जेनूल  बशर  :  मैं  आपका  नाम  इज्जत  के  साथ  लेकिन  जिन  साहब  की  बात  कर  रहा

 मैं  उनका  नाम  इज्जत  से  नहीं  ले  पाऊंगा  ।  उन्होंने  धमकी  दी  है  कि  इस  सरकार  को  आंदोलन  से
 पलट  देंगे  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  ट्रेन  भी  पलट  देते  हैं  ।

 ओर  जेनुल  बशर  :  अब  सरकार  को  पलट  इस  प्रकार  की  इस  प्रकार  को  बांतें

 ऐसी  शक्तियों  को  बढ़ावा  देती  जो  राष्ट्र  विरोधी  कार्यों  में  लगे  जो  देश  की  एकता  और
 अखण्डता  के  रास्ते  में  विधघटन  पहुंचा  रहे  1971  से  1977  के  बीच  इन  लोगों  ने  यह  काम  किया

 1971  से  1977  के  बींच  पटना  के  गांधी  मैदान  में  सरकार  पलटने  की  बात  होती  थी  ।  पटना
 के  गांधी  मैदान  में  सरकार  का  तख्ता  पलटने  की  बात  होती  ओट  में  आंदोलन  के

 सत्याग्रह  के  प्रदर्शन  के  धरने  के  घेराव  के  इस  तरह  से  क्या  जबतन्त्र
 में  मधु  दंडवते  साहब  सरकारें  बदलती  सरकार  को  वोट  से  बदला  जाता  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  अच्छा  गांधी  जी  नहीं  नहीं  तो  उनकी  भी  आलोचना  करते  ।

 क्री  जेनल  बदर  :  गांधीजी  ने  यह  नहीं  कहा  है  कि  संविधान  के  जरिए  अपनी  जो

 चुनो  हुई  उसको  सड़क  पर  डाल  दिया  जाए  ।  गांधी  जी  ने  तो  सत्याग्रह  किया  था  ।

 श्री  बालकवि  बेरागी  आपने  अखबार  में  पढ़ा  होगा  कि  उन  नेता  ने  यह  कहा  है
 कि  श्री  मधु  दंडवते  को  भी  उलट  आपको  पता  नहीं  ।

 श्री  जेनूल  बशर  :  कम  से  कम  श्री  मधुदंडवते  के  उलटने  से  मुझे  बड़ा  दुख  होगा  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  इस  तरह  से  तो  मैं  खुद  उलट

 थी  जेनूल  बध्वर  :  सभापति  इस  प्रकार  की  बातें  आज  देश  में  चल  रहो  हैं  कि  जनतांत्रिक
 तरीके  के  द्वारा  चुनी  हुई  सरकार  को  बे  आंदोलनों  सत्याग्रहों  से  पलट  देंगे  ।  चुनाव  बीत  गया  ।  एक
 अपार  जन-समथंन  हमारी  पार्टी  को  हमारे  प्रधानमन्त्री  जी  को मिला  ।  चार-सात  बाद  चुनाव
 आने  वाला  है  ।  आप  उस  चुनाव  में  हमको  हरा  दीजिए  ओर  उस  चुनाव  में  सत्ता  छीन  लोजिए  अगर
 आपके  पास  ताकत  अगर  जनता  आपकी  बात  मानती  है  हालांकि  हम  जानते  हैं  कि  जिस  प्रकार  से
 ये  लोग  काम  कर  रहे  बहुत  दिनों  तक  वे  लोग  इघर  नहीं  आ  जनता  इनकी  बात  नहीं
 मानती  ओर  ये  अपनी  टांग  हर  चीज  में  अड़ाते  हैं  ।  पंजाब  के  मामले  में  टांग  बड़ाते  हैं  ओर  कहते  हैं
 कि  सरकार  ने  हमसे  बातचीत  नहीं  की  ।  आखिर  पंजाब  में  आपका  है  पंजाब  में  हम  हैंऔर
 अकाली  दल  है  ।  आसाम  के  मामले  में  कहते  हैं  कि  हमसे  बातचीत  नहीं  की  ।  बात  हम  कर  लेते  हैं
 और  करनी  भी  चाहिए  लेकिन  आसाम  में  आपका  क्‍या  आसाम  में  हम  हैं  ए०  जी०  की  की  है
 तीसरी  कोई  रोजनल  पार्टी  होगी  |  ये  जो  रोजनल  पार्टियां  बढ़  रही  यह  राष्ट्रीय  पारियों  की
 कमजोरी  को  तरफ  करता  है  ।

 झोी  नारायण  चोबे  :  आपको  कमजोरी  भी

 क्री  जेनुल  बश्र  :  यह  आपकी  कमजोरी  हम  आपको  केसे  मजबूत  कर  क्‍या  इंजक्शन
 दे
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 लो  नारायण  चोबे  :  आसाम  में  तो  आप  वे  कैसे  आ  AT

 शी  जेनुल  बशर  :  सच  तो  रीजनल  पाद्ियों  का  बढ़ना  राष्ट्रीय  पार्टियों  के दीवालियेपन
 के  तरफ  इशारा  करता  है  ।

 ]
 क्री  नारायण  चोबे  :  कांग्रेस  के दल  समेत  ।

 भरी  जेनुल  बशर  :
 नहीं  ।  कांग्रेस  दल  एक  राष्ट्रीय  दल  है  ।

 हमको  खुशी  होती  अगर  राष्ट्रीय  पार्टी  आसाम  में  चुनाव  जीत  कर्नाटक  में  जनता  पार्टी

 चुनाव  जीत  इसका  हमें  दुःख  नहीं  है  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  आपके  प्रधानमन्त्री  जी  ने  तो  यह  कहा  है  कि  हमें  खुशी  है
 कि  रीजनल  पार्टी  चुनाव  जीत  गई  ।

 श्री  जेनूल  बश्चर  :  प्रधानमन्त्री  जी  ने  कहा  होगा  कि  जनता  ने  जिसको  चुन  उसका  हम
 स्वागत  करते  हैं  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कांग्रेस  का  विकल्प  आप  नहीं  बन  तो  रीजनल
 पार्टी  बन  गई  ।

 भी  सो  ०  झाधव  रेड्डी  :  आपको  दुःख  है  कि  रीजनल  पार्टी  जीत  गई  ।

 ओओ  जेनुल  बन्नर  :  मुझे  दु:ख  है  ।  मुझे  खुशी  होती  अगर  आंध्र  प्रदेश  में  मधु  दंडवते  जी  की
 पार्टी  जोत  जाती  क्‍योंकि  रीजनल  पार्टी  साम्प्रदायिकता  को  भाषण  की  बात  को  उभारकर
 ओर  क्षेत्रीयता  की  वात  को  उभारकर  उन  शक्तियों  को  बढ़ावा  देती  है  और  उन  शक्तियों  के  हौसले  को

 बुलन्द  करती  है  जो  राष्ट्र  विरोधी  कार्य  में  लगी  हुई  उन  शक्तियों  को  उनसे  बल  मिलता  मैं

 यह  नहीं  कहता  कि  रीजनल  पाश्यां  राष्ट्‌  विरोधी  ऐसा  कहने  की  मैं  हिम्मत  नहीं  कर  सकता
 क्योंकि  वे  सरकारें  चला  रही  हैं  लेकिन  मैं  यह  जहर  कहूंगा  कि  उनके  क्रियाकलापों  से  राष्ट्र  विरोधी
 पार्टियों  को  बढ़ावा  मिलता  है  ओर  राष्ट्र  विशेधी  शबित्यों  के  होरूले  बुलन्द  होते  हैं  ।

 सभापति  हमारे  सामने  आज  ये  चुनौतियां  जिनकी  तरफ  राष्ट्रपति  जी  ने  इशारा  किया

 है  ।  इन  चुनौतियों  का  सामना  करना  होगा  ।  हमें  देश  की  एकता  और  अखण्डता  सबसे  अधिक  प्यारी

 है  और  देश  की  एकता  और  अखण्डता  को  समाप्त  करने  की  बात  सोची  नहीं  जा  सकती  ।  देश  की

 एकता  और  अखण्डता  को  कायम  रखने  के  लिए  भारत  के  सभी  लोगों  को  अपनो  कुर्बानी  देनी  पड़े  और
 अपना  खून  बहाना  तो  भी  उससे  पीछे  हटने  को  कोई  तंयार  नहीं  मैं  अपील  करना  चाहता  हूं
 अपने  उधर  बंठे  हुए  साथियों  कि  ज॑सा  कि  राष्ट्रपति  जी  ने  कहा  है  कि  उन  सभी  शवितयों  को  जो
 जनतांपिक  व्यवस्था  में  आस्था  रहतो  एकजुट  होकर  और  कन्धे  से  कन्ध्रा  मिलाकर  राष्ट्र  विरोधी
 ताकतों  का  मुकाबला  करना  चाहिए  ।

 सभापति  इस  अभिभाषण  में  जो  जाथिक  उपलब्धियां  सरकार  ने  की  हैं  उनका  पूरा  ब्योरा

 हमारे  मित्र  श्री  एडुआडों  फंलोरो  साहब  ने  दे  दिल्या  मैं  उसकी  डिटेल्स  में  नहीं  जाना
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 लेकिन  में  एक  चोज  का  बहुत  स्वागत  करता  हूं  जो  राष्ट्रपति  जो  के अभिभाषण  में  दी  गई  विस्तृत
 कृषि  नीति  वी  घोषणा  इस  अभिभाषण  में  को  गई  है  उसका  मैं  स्वागत  करता  उसकी  मैं  तारीफ
 करता

 सभापति  यह  देश  किसानों  का  इस  देश  में  75  फीसदी  लोग  किसान  वे  खेती  करते
 इनमें  दो  राय  नहीं  हैं  कि  खेती  के  मामले  में  इस  देश  के  किसानों  ने  बड़ी  तरक्की  को  आज

 सारे  विश्व  में  भारत  की  प्रशंता  है  कि  भारत  के  किसानों  न ेकमाल  कर  दिया  |  जहां  इस  देश  में

 यहां  के  लोगों  के  खाने  भर  को  गलला  पैदा  नही  होता  था  भौर  अंग्रज  लोग  अमेरिका  के  बाजारों  में

 कटो रा  लेकर  अनाज  मांगा  करते  थे  जिससे  कि  भारत  के  लोगों  को  भोजन  मिल  सके  आज  इस  देश  में

 इतना  गल्‍ला  पैदा  होता  है  कि  न  केवल  भारत  के  लोगों  को  भरपेट  खाना  बिलाया  जा  सकता  है
 बल्कि  वह  आज  विदेशों  को  भी  भेजा  जाता  है  ।

 सभापति  मुझे  सन्‌  1958,  59  और  60  की  बात  याद  उस  समय  में  इलाहाबाद
 विश्वविद्यालय  का  विद्यार्थी  था  ।  मैं  गाजीपुर  के  जिले  के  अपने  गांव  जाया  करता  रास्ते  में  एक

 सैंदपुर  बाजार  पड़ता  उस  बाजार  में  मोलायसिस  के  ड्रम  फैले  हुआ  करते  हमारे  खेत

 के  75  प्रतिशत  लोग  चोटा  पीकर  अपनी  भृद्व  मिटाया  करते  मुझे  यह  चीज  अच्छी  तरह  से  याद
 आज  कहीं  वह  चोटा  नहीं  मिलता  |  आज  सारे  लोग  ठोक  से  भोजन  करते  हैं  ।

 क्या  कारण  है  कि  आज  देश  में  इतना  अनाज  पैदा  होता  है  ?  वही  खेती  बल्कि  खेतों  पर
 आबादी  का  बोझ  बढ़ा  खेती  की  जमीन  का  पहले  से  बंटवारा  हुआ  है  ।  लेकिन  उसी  खेत  में  आज

 ज्यादा  अनाज  पैदा  होता  है  ।  किसान  ने  इस  देश  में  कमाल  कर  दिया  भारत  के  किसान  ने  जो  यह
 सारा  कमाल  किया  इसके  पीछे  कौन  खड़ा  था  ?  भारत  की  सरकार  खड़ी  थी  ।  कांग्रेस

 की  सरकार  भारत  की  सरकार  ने  किसान  के  लिए  सिंचाई  की  व्यवस्था  खाद  की  व्यवस्था

 बिजली  की  व्यवम्था  आधुनिक  ढंग  से  खेती  करने  के  तरीके  किसान  को  बताए  नए-नए
 किस्म  के  बीज  ईजाद  अनेक  प्रकार  अलग-अलग  किस्म  के  बीज  किसानों  को  यही
 कारण  है  कि  आंज  देश  में  इतना  गल्ला  पैदा  होता  है  कि  न  केवल  हमारे  देश  के  लिए  वह  भरपूर  है
 बल्कि  उसे  आज  हम  बाहर  भी  भेजने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 सभापति  हमारी  अथंव्यवस्था  कृषि  पर  निभर  करती  हमारी  सरकार  कृषि  नीति

 बनाकर  और  दीघंकालीन  कृषि  नीति  बनाकर  हमारे  देश  के  किसानों  के  लिए  बहुत  बड़ा  काम  कर

 सकती  आज  हमारे  देश  में  20  प्रतिशत  भूमि  में  ही  सिंचाई  की  व्यवस्था  अगर  शत  प्रतिशत

 भमि  में  या  75  प्रतिशत  भूमि  में  सिंचाई  की  व्यवस्था  हो  बिजली  किसानों  को  ठोक  प्रकार  से

 मिलने  खाद  भी  उन्हें  ठोक  प्रकार  से  भिलने  लगे  तो  इस  देश  का  किसान  दुनिया  के  किसानों  से

 भी  अधिक  अनाज  पैदा  करेगा  ।  इसके  साथ  यह  भी  जरूरी  है  कि उसको  उसकी  उपज  का  उचित  दाम

 मिले  ।
 महंगाई  बढ़  रही  है  ।  महंगाई  के  बारे  में  मैं  अभो  बहुत  कुछ  नहीं  कहना  चाहूंगा  ।  क्योंकि

 अभी  रेल  बजट  आने  वाला  जनरल  बजट  आने  वाला  जब  तक  ये  दोनों  बजट  नहीं  आ  जाते  तब

 तक  इस  बारे  में  मैं  चुप  रहना  ही  ठीक  समझूंगा  ।  लेकिन  मुझे  इतना  तो  मालूम  है  कि  यह  जो

 महंगाई  बढ़ाने  का काम  किया  गया  है  यह  जान-बूझ्षकर  दिया  गया  सरकार  की  नीति  के  अनुसार
 किया  गया  है  और  वित्त  मंत्री  ने उसके  लिए  कुछ  तक॑  भी  रखे
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 आज  हमारा  ध्यान  उन  गांवों  की  तरफ  भी  जाना  है  जहां  देश  के  75  प्रतिशत  लोग  रहते  हैं
 और  75  प्रतिशत  बच्चे  शिक्षा  पाते  आज  गांवों  के  50  प्रतिशत  प्राइमरी  स्कूलों  में  छतें  नही  हैं  ।
 वे  बिना  भवनों  के  चलते  हैं  ।  बच्चे  पेड़ों  के  नीचे  पढ़ते  आज  हमें  यह  भी  सोचना  है  कि  बहां  25
 किलोमीटर  के  आसपास  कोई  अस्पताल  नहीं  जहां  अस्पताल  हैं  वहां  जाज़े  के  लिए  सड़कें
 नहीं  हैं  ।  मरीज  रास्ते  में  ही  दम  तोड़  देता  आज  उनके  बारे  में  भी  हमको  सोचना  आज  हमें
 $.00  स०  प०

 सोचना  है  कि  हमारी  कृषि  की  पैदावार  को  मंडियों  में  ले  जाना  सड़कें  नहों  यातायात  नहीं
 कोई  सुविधा  नहीं  उन  सुविधाओं  को  उपलब्ध  कराना  हैं  ।  आज  गांव  की  तरफ  जाकर  देखें  सभापति

 हम  तो  इक्कीसवीं  शताब्दी  में  जाने  को  बात  करते  हैं  लेकिन  हमारे  गांव  तो  बीसवीं  शताब्दी  में
 भी  नहीं  पहुंच  पाए  उनको  तेजी  के  साथ  आगे  बढ़ाना  उनको  तेजी  के  साथ  विकास  के  साधन
 उपलब्ध  कराना  तेजी  के  साथ  वहां  स्कूल  बनाने  तेजी  के  साथ  वहां  सड़कों  का  बनाना  वहां
 तेजी  के  साथ  लोगों  को  आगे  बढ़ाना  विकास  करना  इस  मु्द  को  भी  सोचना  पड़ेगा  ।  बहुत
 विकास  हुआ  है  और  बहुत  दूर  तक  हम  विकास  के  रास्ते  पर  गए  लेकिन  अभी  हमें  मीलों  आगे  जाना

 है  ।  एक  हिन्दी  के  कवि  ने  कहा

 इस  पथ  का  उद्द  श्य  नहीं  श्रांति  भवन  में  टिक

 किन्तु  पहुंचना  उस  सीमा  जिसके  आगे  राह  नहीं  ।

 विकास  की  कोई  सीमा  नहीं  अभी  मीलों  आगे  हमझो  जाना  है  ।  इसके  लिए  पैसा
 इसके  लिए  रुपया  इसके  लिए  साधन  इसके  लिए  धन  इस  परिप्रेक्ष्य  में  हमें
 सारी  चीजों  को  ठंडे  दिम्नाग  क ेसाथ  सोचना  है  और  समझना  है  ।  वित्त  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  उनका
 दिमाग  खूला  हुआ  अभी  उनका  आब्शन  ओपन  कांग्रेस  कार्यकारिणी  के  कुछ  हमारे  मित्रों  ने

 महंगाई  का  कुछ  विरोध  किया  है  ओर  कुछ  दाम  कम  हुए  मुझे  आशा  है  कि  बजट  आने  के  बाद
 सारी  पिक्चर  साफ  होगी  ।

 सभापति  इस  तरह  से  इस  वर्ष  का  राष्ट्रपति  जी  ने  जो  ब्यौरा  दिया  एक  साल  में
 जितने  अच्छे  काम  हुए  उतने  शायद  पहले  कभो  नहीं  हुए  थे  ।  सावंजनिक  जीवन  में  सुधार  लाने  के

 सार्वजनिक  जीवन  को  स्वच्छ  बनाने  के  लिए  दल-बदल  पर  रोक  लगाने  का  बिल  पेश  किया
 गया  ।  एक  साल  बीत  कोई  दल-बदल  नहीं  हुआ  |  नहीं  तो  अब  तक  तो  कितनी  सरकारें  उलट
 गई  फितने  लोग  इधर  से  उधर  और  उघर  से  इधर  आ  गए  होते  ।

 श्री  हरोश  रावत  :  उधर  से  इधर  आते  इधर  से  उधर  नहीं  जाते  ।

 भरी  जेनुल  बशर  :  हो  सकता  पता  नहीं  क्या  हो  सकता  रेड्डी  आपकी
 पार्टी  तो  यहां  आई  ही  आप  भी  पता  नहीं  कंसे  आ  गए  लगप्ता  है  तेलगरू-देशम  के
 कंधे  पर  बेठे  हुए  चले  तेलगू-देशम  के  कंधे  पर  बैठकर  चले  वरना  आप  भी  नहीं
 गाते  ।

 थी  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  इसके  लिए  आपको  रीजनल  पार्टी  को  दाद  चाहिए
 कि  वो  इस  तरह  से  लोगों  को  ले  आती
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 थी  जनुल  बशर  :  आप  तो  किसी  को  नहीं  ले  सुब्रह्ण्यम  स्वामी  को  तो  आप  नहीं

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  अच्छा  है  रेड्डी  साहब  आ  हम  दो  हमारे  दो'**

 श्री  जेनूल  बशर  :  दल-बदल  विरोधीं  विधेयक  से  सावंजनिक  जीवन  में  एक  स्वच्छता  आई  है  ।
 अदालती  कायंवाही  में  भी  का  गठन  किया  बहुत  से  जो  सरकारी  कमंचारी

 उनके  लिए  टिब्यूनल्स  खोला  कपड़े  की  नई  नीति  बनाई  गई  ताकि  हैंडलूम  सेक्टर  को
 बढ़ावा  मिले  ।  नई  शिक्षा  नीति  की  तरफ  हम  कदम  बढ़ा  रहे  हैं  ।  पिछले  साल  बहुत  अच्छे-अच्छे  काम

 ऊसर  और  बंजर  जमीनों  को  खेती  योग्य  बनाने  का  काम  गंगा  से  प्रदूषण  दूर  करने  का
 गरीबी  उन्मूलन  प्रगति  हुई  इसका  ब्यौरा  श्री  फैलोरो  ने  दिया  इंडस्ट्यल  ग्रोथ  में  जो  प्रगति  हुई

 उसका  ब्शौरा  भी  उन्होंने  दिया  है  ।  इस  तरह  से  यह  वर्ष  बहुत  ही  उपलब्धियों  का  वर्ष  रहा  ह ैऔर

 मुझे  पूरी  आशा  है  और  विश्वास  है  कि  आने  वाला  वर्ष  और  भी  अच्छा  साबित  होगा  ओर  सरकार

 पहले  से  भी  बेहतर  काम  कर  सकेगी  और  विकास  की  तरफ  हम  पिछले  वर्ष  से  भी  अधिक  टेज  रफ्तार
 से  बशर्ते  कि  राष्ट्‌-विरोधी  ताकतों  पर  काबू  पाया  जा  बशतें  कि  देश  में  शांति-व्यवस्था  को
 ठीक  प्रकार  से  स्थापित  किया  जा  बशर्ते  कि  जो  राष्ट्र-विरोधी  ताकतों  को  होसला  देने  वाले  हमारे
 राजनीतिक  दल  हैं  वे  ठीक  प्रकार  से  ब्रिहेव  ठीक  प्रकार  से  अपने  कत्तंव्य  का  निर्वाह  करें  ।  पूरे  देश
 में  शांति-व्यवस्था  कायम  रहे  तो  हम  प्रगति  के  रास्ते  पर  और  मीलों  आगे  बढ़  जाएंगे  ।  इसों  आशा
 और  विश्वास  के  साथ  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  पर  जो  प्रस्ताव  हमारे  फैलीरो  साहब  ने  पेश  किया

 मैं  पुन  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 सभापति  महोदय  :  पदन  में  उपस्थित  माननीय  सदस्य  जिनके  धन्यवाद  प्रस्ताव  के  संशोधन
 परिचालित  हुए  वे  यदि  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  तो  पन्द्रह  मिनट  में  उन  संशोधनों
 की  परच्चियां  जिसमें  की  क्रमसंख्या  दर्शाई  गई  सभा  पटल  पर  पहुंचा  दें  ।  केवल  उन्हीं  संशोधनों  को
 प्रस्तुत  किया  गया  माना  जाएगा  और  पेश  किये  अंशोधनों  की  एक  सूची  जिसमें  उन  संशोधनों  की  क्रम
 संख्या  दी  शीघ्र  ही  नोटिस  बोर्ड  पर  लगा  दी  यदि  कोई  सदस्य  सूची  में  किसी  विषमता
 की  और  घ्यान  दिलाना  चाहे  तो  गह  कृपया  किसी  विलम्ब  के  ब्रिना  यह  बात  सभा  पटल  के  अधिकारी
 के  ध्यान  में

 श्री  ई०  अय्यप्पु  रेड्डी  :  वह  सदस्य  जो  यहां  उपस्थित  हैं  कृपया  बता  दें  कि  वें
 संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  यदि  संख्या  अधिक  हो  तो  आपको  इसे  सभापति  को  लिख  कर  देना
 होगा  ।

 थी  ई०  अय्यप्पु  रेड्डी  :  इसे  दोबारा  लिखने  और  पटल  पर  रखने  की  मैं  कहता  हूं  कि
 मैं  वह  संशोधन  प्रस्तुत  करता  हूं  जो  मेरे  नाम  पर  कृपया  नोट  कीजिए  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  कृपया  पर्चो  भेज
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 श्री  ई०  अय्यप्पु  रेड्डी  :  वास्तव  में  हमने  इसे  पहले  ही  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जब  हम
 उठ  कर  कहते  तो  यह  उन्हें  नोट  करना

 श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  कार्यालय  को  उनकी  सूची  तैयार  कर  लेनी  चाहिये  थी
 जो  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।

 क्री  यो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  मैं  संशोधन  संख्या  66  से  83

 प्रस्तुत  करता  हूं  जिसके  लिए  मैंने  सूचना  दे  दी

 सभापति  महोदय  :  कृपया  पर्ची  भेज  दीजिए  ।  केवल  इसे  एक  पर्ची  पर  लिख  कर  भेज
 दीजिए  ।

 श्री  सौ०  जंगा  रेड्डी  :  मैं  अपने  संशोधन  1  से  11  प्रस्तुत  करता

 सभापति  महोदय  :  कृपया  पर्ची  भेज  श्री  मेवा  सिंह  गिल  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  आर्थात्‌  :--

 ,  वेद  है  कि  अभिभाषण  जैसा  कि  राष्ट्रपति  के  पिछले  अभिभाषण  में  वायदा  किया
 गया  वर्ष  1985  में  चुनाव  प्रक्रिया  में  सुधार  करने  में  सरकार  की  असफलता  के
 बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (1)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  दूरदर्शन  तथा  रेडियो  द्वारा  किये  जा  रहे  गलत
 विशेषकर  दिल्ली  बन्द  के  समाचार  के  मामले  में  10-2-1986  को  21.30  बजे

 दूरदर्शन  पर  प्रसारित  किया  गया  था  कि  दिल्ली  बन्द  के  लिए  विपक्षी  दलों  द्वारा  किए
 गए  आह्वाहन  का  कोई  असर  नहीं  हुआ  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (2)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  हाल  के  वर्षों  में  समाचार  पत्र  जो  कि  संचार  के  क्षेत्र  में

 एकमात्र  स्वतंत्र  साधन  उद्ग्रहणों  और  अखबारी  कागज  के  मूल्यों  में  वृद्धि  क ेकारण
 निरंतर  महंगे  होते  जा  रहे  कोई  उल्खेख  नही  (3)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  मुकदमों  के  निर्णयों  में  होने  वाले  अत्यधिक  विलम्ब  और
 उन  पर  आने  वाले  अत्यधिक  ख्च  के  कारण  लोगों  का  न्यायिक  प्रणाली  पर  से
 विश्वास  उठने  के  बारे  में  कहीं  भी  कोई  गहन  चिन्ता  व्यक्त  नहीं  की  गई  (4)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  सरकारी  उपक्रमों  में  सरकारी  धन  की  भारी  राशि  का  निवेश
 करने  और  उन्हें  दक्षतापूवंक  चलाये  बिना  डनके  उत्पादों  के  मूल्यों  में  बार-बार  वृद्धि
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 करके  आम  आदमी  पर  अधिकाधिक  कर  लगाने  की  सरकार  की  नीति  के  बारे  में

 गहरी  चिन्ता  व्यक्त  नहीं  की  गई  (5)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  भारत  में  बंगलादेशवासियों  की  जो  देश  की
 आन्‍्तरिक  और  बाह्य  सुरक्षा  के  लिए  सुनिश्चित  रूप  से  खतरा  को  रोकने  के

 लिए  सरकार  के  उदासीन  रवैये  और  अपूर्ण  उपायों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं
 (6)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  भर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  दिल्ली  के  कालेजों  में  प्रोफेसर  ग्रेड  लागू  करने  के  बारे  में
 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  शिक्षक  संघ  के  साथ  1983  में  हुए  समझौते  को  लागू  न  करने
 में  सरकार  की  असफलेता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (7)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पंजाब  और  देश  के  अन्य  भागों  में  उग्र-वादियों  के
 जो  पाकिस्तान  में  उमग्रवादियों  के  प्रशिक्षण  से  और  भी  सक्रिय  रूप  से  भड़क  रहा
 को  समाप्त  करने  में  सरकार  की  असफलता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (8)

 4]

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 किन्तु  खेद  है  कि अभिभाषण  में  दिल्ली  में  गोपाल  टावर  में  आग  लगने  के  बाद  आग  के

 उपयुक्त  निवारक  उपाय  सीखने  और  अपनाने  में  सरकार  की  असफलता  के  बारे  में
 जिसके  परिणामस्वरूप  24  1986  को  दिल्‍ली  के  पांच  तारा  सिद्धार्थ
 कन्टिनेन्टल  होटल  में  आग  से  जान  और  माल  की  अत्यधिक  हानि  कोई  उल्लेख

 नहीं  (9)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषाण  में  सरकारी  कमंचारियों  को  बिना  कोई  कारण  बताए  सेवा  से
 निकाल  देने  के  बारे  में  उनका  भय  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  सकारात्मक
 कदम  न  उठाए  जाने  पर  सरकारी  कमंचारियों  में  व्याप्त  गहरे  क्षोभ  के  बारे  में  कोई
 उल्लेख  नहीं  (10)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  आर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  के  कुछ  क्षेत्रों
 चल  रही  भारी  सूखे  की  स्थिति  के  कारण  लोगों  को  हो  रही  अत्यधिक  परेशानियों  और
 कष्ट  के  बारे में  कोई  उल्लेख  नही  (11)
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 श्री  वो०  एस०  कृष्ण  अय्पर

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  आवश्यक  वस्तुओं  पेट्रोलियम
 कोयला  इत्यादि  की  हाल  में  बढ़ाई  गई  कीमतों  को  कम  करने  के  बारे  में  कोई

 उल्लेख  नहीं  (66)

 प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  महाराष्ट्र-कर्नाटक  सोमा-विवाद  से  सम्बन्धित  महाजन
 आयोग  के  निर्णय  को  क्रियान्वित  करने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (67)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  कर्नाटक  से  लम्बे  समय  से  लम्बित  विजयनगर  इस्पात  संयत्र
 को  शुरू  करने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है

 ।”
 (68)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए
 किसी  ठोस  उपाय  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (69)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  बर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सरकारी  करमंचारियों  की  नौकरी  समाप्त  करने  के  मामले  में
 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  परिणामस्वरूप  सरकारी  कमंचारियों  में  व्याप्त
 असंतोष  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।”  (70)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  भर्थात्‌  :  --

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  आतंकवादी  गतिविधियों  को  समाप्त  करने  के  लिए
 सरकार के  प्रस्ताबित  उपायों  का  कोई  उल्लेख  नहीं  (  1)

 ह

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---
 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  श्रोलंका  की  समस्या  का  समाधान  किये  जाने  के  बारे  में  कोई
 उल्लेख  नहीं  (72)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेंद  है  कि अभिभाषण  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  बाढ़  और  सूखे  की  स्थिति  का  स्थायी
 रूप  से  समाधान  करने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (73)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  भर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  विविध  शुल्कों  तथा  करों  में  राज्यों  के  हिस्से  को  बढ़ाये  जाने
 की  आवश्यकया  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (74)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  को  सांविधिक  निकाय  बनाये  जाने

 का  कोई  उल्लेख  नहीं  (75)
 ‘

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  बर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  यह  विनिरदिष्ट  नहीं  किया  गया  कि  चतुर्थ  वेतन  आयोग  का

 प्रतिविदन  सरकार  को  कब  तक  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।”  (76)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  आकाशवाणी  और  दूरदशेन  को  स्वायत्त  निकाय  बनाने  के

 बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (77)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  बिजली-संकट  का  तथा  उसे  दूर  करने  के  लिए  किये

 गए  उपायों  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (78)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  काले  धन  का  पता  लगाने  में  सरकार  की  असफलता  की
 ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।'  (79)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेंद  है  कि  अभिभाषण  में  मानव-जाति  को  परमाणु-युद्ध  स ेखतरे  का  तथा

 युद्ध  को  रोकने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  किये  गए  उपायों  का  कोई  उल्लेख  नहीं

 हि  (80)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  विश्व  बेंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  का  भारतीय
 व्ववस्था  में  जो  अधिक  सुनिश्चित  हो  चुका  है  तथा  यह  कि  विश्व  बैंक
 खाद्यान्न  सम्बन्धी  सहायता  को  समाप्त  करने  की  मांग  कर  रहा  है  और  जनता  के
 उपभोक्ता  स्तरों  में  कमी  लाने  के  लिए  जोर  दे  रहा  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं

 (81)
 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  कर्नाटक  में  मंगलोर  तेल  परिष्करण  शाला  तथा  इलेक्ट्रानिक
 डिजिटल  ट्रंक  एक्सचेंज  जिसकी  स्थापना  बहुत  पहले  हो  जानी  चाहिये
 की  स्थापना  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (82)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सरकारी  सेवा  में  आरक्षण-संबंधी  मंडल  आयोभ  की
 रिशों  को  क्रियास्क्ति  करने  को  आवश्यकता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  (83)
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 श्री  के  ०  रामसन्द्र  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  ऐसे  व्यक्तियों  को  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  किसी
 योजना  का  उल्लेख  नहीं  है  जो  देश  में  ओर  विशेषकर  आन्ध्र  प्रदेश  के  रायलसोमा
 जिले  में  निरन्तर  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  रहते  हैं  ।”  (84)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  आन्ध्र  प्रदेश  के  अनन्तपुर  जिले  में  सूबे  की  भयावह  स्थिति
 से  निपटने  के  लिये  धनराशियों  के  आवंटन  के  संबंध  में  दिखाई  गई  पूर्ण  उदाप्तीनता
 और  उपेक्षा  के  बारे  में  कोई  उल्लेब्च  नहीं  (85)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  चुनाव  सुधारों  के  बारे  में  जेसाकि  1985  में  राष्ट्रपति  के
 अभिभाषण  में  वचन  दिया  गया  कोई  उल्लेख  नहीं  (86)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  बिम्नलिब्वित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  गरोबी  को  दूर  करने  के  लिये  उठाये  गए  कदमों  और  ग्रामीण
 गरीबों  तथा  शहरी  अमीर  लोगों  के  बीच  की  खाई  को  पाटने  के  बारे  में  कोई  जल्‍लेख

 नहीं  (०7)

 प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 बज
 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  समाजवादी  ढांचा  अपनाने  के  प्रति  सरकार  के

 उपेक्षापूर्ण  रवेये  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।'  (88)

 कि  प्रस्ताव  के  अच्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  शहरी  सम्पति  पर  कोई  अधिकतम  सीमा  लगाने  के  बारे  में

 कोई  उल्लेख  नहीं  (89)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  लोगों  की आय  तथा  व्यय  के  बीच  असमानताओं  को
 कम  करने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (90)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  औद्योगिक  क्षेत्र  में  रुणता  को  दूर  करने  ओर  भद्योगिक
 श्रमिकों  व्याप्त  असन्तोष  को  दूर  करने  के  बारे  में  उठाने  जाने  वाले  कदमों  का  कोई
 उल्लेख  नहीं  है  ।”  (91)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  संघ  सरकार  की  अदूरदर्शी  तथा  आत्मघाती  वस्त्र  नीति  के
 कारण  हुई  हथकरघा  मजदूरों  की  कठिनाइयों  तथा  विपत्तियों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख

 नहीं  है  ।”  (92)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिब्वित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  ग्रमीण  जनता  की  गरीबी  को  दूर  करने  लिये  चलाये  जाने
 वाले  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  डी०  पी०

 ए०  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  टी०  आर०  वाई०  एस०  हें०  एस०  कायंत्रमों
 की  असफलता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (93)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  ग्रामीण  लोगों  को  तथा  शिक्षित  बेरोजगारों  को  बेरोजगारी
 तथा  अल्प  बेरोजगारी  दूर  करने  के  उपायों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (9  )

 प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिब्वित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  गर  कांग्र  स सरकारों  द्वारा  शासित  कुछ  राज्यों  में  सिंचाई
 परियोजनाओं  के  लिये  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  मंजूरी  देने  में  बिलम्ब  तथा  पक्षपात
 करने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (95)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  पीने  के  पानी  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए
 प्रभावी  उपायों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (96)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  तेलगु  गंगा  मामले  पर  आन्ध्र  कर्ताटक  और  महाराष्ट्र
 राज्यों  क ेबीच  चल  रहे  विवाद  को  हल  करने  में  सरकार  की  असफलता  के  बारे  में  कोई
 उल्लेख  नहीं  (97)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  श्रीलंका  में  को  समस्या  को  सुलझाने  में  हुए  असाधारण
 विलम्ब  के  परिणामस्वरूप  श्रीलंका  में  तमिलों  के  नर  संहार  के  बारे  में  कोई  उल्लेख
 नहीं  है  ।”  (98)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  प्रशासनिक  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए  उपायों  के  बारे
 में  ताकि  उसे  देश  ओौर  लोगों  की  बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 और  अधिक  ओर  सक्षम  बनाया  जा  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (99)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  जन  साधारण  के  लिए  न्याय  शीघ्र  और  सस्ता  करने  के
 उपायों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (100)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  विशेष  रूप  से  बहुत  कम  वर्षों  वाले  क्षेत्रों  वन
 रोपण  के  लिए  पर्याप्त  घनराशि  आबंटित  करने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं

 (101)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पाने  के  अधिकारਂ  को  मौलिक  अधिकार  बनाने  ओर
 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंबेरोजगारों  और  अध॑  रोजगार  प्राप्त  लोगों  को  बेरोजगारी  भत्ता  देने
 के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (102)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  शिक्षित  युवा  वर्ग  में  बेरोजगारी  का  उन्मूलन  करने  के  लिए
 किन्हीं  ठोस  कदमों  के  बारे  में  कोई  उज्लेख  नहीं  (103)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  किसानों  को  उनके  उत्पादों.के  लिए  लाभकारी  मुल्य  देकर
 उनकी  दशा  सुधारने  के  कदमों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (  104)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  ग्रामीण  लोगों  और  कृषकों  को  उनके  विकास  के  लिए  अच्छे
 चिकित्सा  बेहतर  किस्म  के  बीज  और  वंज्ञानिक  विशेषज्ञता  उपलब्ध

 करने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (105)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  के  दुरूपयोग  और  उन्हें
 यतत्ता  देने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (106)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :  --

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  जिनको  संख्या
 में  काफी  वृद्धि  हुई  के  सुधार  ओर  विकास  के  बारे  में  कोई  उल्लेब  नहीं  है  ।”

 (107)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  बनों  की  कटाई  को  रोकने  के  लिए  प्रभावी  कदमों  के  बारे
 में  कोई  उल्लेख  नहीं  (108)
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 कि  प्रस्ताव के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  आन्ध्र  प्रदेश  के  रायल  सीमा  जिले  में  निरन्तर  चल  रहे
 अकाल  से  निपटने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  दीर्घावधि  योजना  बनाने  और  पर्याप्त

 घनराशि  आबंटित  करने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (109)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  आ्ध्र  प्रदेश  के  अनन्तपुर  और  बित्तूर  जोकि  लम्बे
 समय  से  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  में  सभी  सिंचाई  कूपों  में  सरकारी  लागत  पर  छिद्वण  कर  ने
 के  लिए  छिद्रण  परियोजनाएं  आरम्भ  करने  हेतु  निधि  आबंटित  करने  के  बारे  में  कोई
 उल्लेख  नहीं  है  ।  (110)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  आन्ध्र  प्रदेश  में  लम्बे  समय  से  सूखाग्रस्त  जिले  रायलसीमा
 के  त्वरित  ओऔद्योगिकीकरण  हेतु  कार्यवाही  किए  जाने  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  4”

 (111)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  आन्ध्र  प्रदेश  के  अनन्तपुर  जिले  के  पैनुगोंडा  जैसे
 ऐतिहासिक  महत्व  के  स्थानों  चित्तुर  जिले  के  हा्ली  कुड़प्पा  जिले  में
 पुलीबैनडुल्ला  के  निकट  पालाकोंडालू  जैसे  अत्यधिक  ऊंचाई  वाले  स्थानों  पर  दूरदशंन
 रिले  केन्द्र  खोलने  के  किए  कायंवाही  करने  का  कोई  उल्लेख  नहीं  ('12)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :

 .  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  प्राथमिक  शिक्षा  के लिए  स्कूल  भवनों  हेतु  मांग  कर  रहे
 हजारों  गांवों  में  प्राथमिक  शिक्षा  के  लिए  स्कूल  भवन  तथा  अन्य  मूलभूत  सुविधाएं  देने
 के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  जबकि  माडल  रकूलों  त्था  आवासीय  रकूलों  पर  करोड़ों
 रुपया  खर्च  किया  जा  रहा  है  ।”  (113)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पंजाब  समझौते  को  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  संघ  सरकार
 द्वारा  जानबूझकर  विलम्ब  किए  जाने  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (114)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद
 है  कि

 अभिभाषण  में  आसाम  समझौते  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  उठाये  गए
 कदमों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  )

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  श्रीलंका  की  समस्या  को  सुलझाने  और  तमिलों  पर  किए  गए
 नरसंहार  को  रोकने  में  सरकार  को  असफलता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं
 (135)

 |
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  भर्थात्‌ਂ  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  बजट  सत्र  के  कुछ  सप्ताह  पहले  सरकार  द्वारा  सभो
 आवश्यक  वस्तुओं  के  मुल्यों  में  जानबूझकर  की  गई  वृद्धि  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं
 है

 ।”
 (136)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सरकार  की  त्रूटिपूर्ण  नीतियों  के  फलस्वरूप  सभी  वस्तुओं  में

 मुद्रास्फी तिक  प्रवृत्तियों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (137)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  उर्वरकों  पर  राजसहायता  में  कमी  होने  के  कारण
 जिन  पर  पहले  से  ही  बहुत  अधिक  भार  पर  ओर  भार  बढ़ाने  के  बारे  में  कोई
 उल्लेख  नहीं  है  ।”  (138)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  योजना  और  गैर-योजना  वर्ग  में  प्रशासन  में  अत्यधिक
 निरथंरक  व्यय  में  कटौती  करने  के  किसी  उपाय  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  !”

 (।  39)

 श्री  फ्रंक  एन्चनो  :  मैं  प्रस्ताव  वरता  हूं  :

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--
 ह

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  संघ  सरकार  आवश्यक

 होने  पर  संविधान  के  अनुच्छेद  30  के  अन्तगगंत  दी  गयी  गारन्टी  के  अनुसार  भाषा

 तथा/अथवा  घामिक  दृष्टि  से  अल्यसंख्यकों  राज्य  सरकारों  द्वारा  किए  जा  रहे
 शैक्षिक  अथवा  भाषाबी  अथवा  धाभिक  अत्याचारों  से  बचाने  के  लिए  हस्तक्षेप

 (115)

 श्री  क्वोराम  मृति  भटटम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  सरकार  विशाखापत्तनम
 इस्पात  संयंत्र  के आकार  को  छोटा  करने  के  प्रस्तावों  और  नौकरी  के  अवसरों  में  पर्याप्त
 कमी  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  (125)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  सरकार  विशाखापत्तनम
 के  इस्पात  संयंत्र  क्षेत्र  में  प्रत्येक  विस्थापित  परिवार  के  कम  से  कम  एक  व्यक्ति  को
 नौकरी  देने  के  इसके  पूर्व  के  निष्ेय  को  कार्यान्वित  ढ-रने  में  विफल  रही  (126)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख़  नहीं  है  कि  सरकार  ने  अभी  तक
 निर्णय  नहीं  किया  है  कि  विशाखापत्तनम  संयंत्र  क्षेत्र  में  विस्थापितों  से  अधिग्रहीत  की
 गई  भूमि  के  लिए  क्षतिपूर्ति  बाजार  दर  पर  की  जाएगी  ।”  (127)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  राउरकेला/विशाखापत्तनभ  स्थित  इस्पात  तथा
 विशाखापत्तनम  पत्तन  दिल्ली  स्थित  सिद्धार्थ  कंटिनेंटल  तथा  अकबर  होटल

 में

 आग  लगने  की  दुर्घटनाओं  का  उल्लेख  नहीं  जिनसे  जान  और  संपत्ति  की  भारी  क्षति

 हुई  (28)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  इसका  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि विशाखापत्तनम  स्थित  इस्पात
 संयंत्र  के  निर्माण  की  प्रगति  संतोषजनक  नहीं  है  क्योंकि  केन्द्र  द्वारा  घन  का  दिया  जाना
 अनिश्चित  है  तथा  दिए  गए  अनुदान  की  राशि  भी  बहुत  कम  है  ।”  (129)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इसका  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  अनेक  सरकारी  क्षेत्र  के
 अपने  विस्तार  और  आधुनिक्रीकरण  के  लिए  किए  गए  भारी  निवेश  तथा  उनके

 लिए  चालू  किए  गए  काय्यंतक्रमों  के  भारी  और  आवर्ती  हानि  उठा  रहे
 (130)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  केन्द्र  ने  विभिन्‍न  राज्यों
 में  कई  मुख्य  तथा  बहुहईं शीय  परियोजनाओं  को  अभी  तक  मंजूरी  नहीं  दी

 (131)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इसका  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि सरकार  आंध्र  प्रदेश  में  तेलगू
 गंगा  तथां  पोलावरम  परियोजनाओं  को  मंजूरी  देने  ओर  बमसाधारा  तथा  इच्छमपल्ली
 परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  मुख्यमन्त्रियों  की  बैठक  का  प्रबन्ध  करने  में
 विफल  रही  है  ।”  (132)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  बहुराष्टरिकों  को  ऐसे  कार्य  जिनमें  ई०-सी०
 आई०  एल०  एच०  एम०  टी०  जैसी  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  ने  अपनी
 नोकी  क्षमता  तथा  विशेषज्ञता  सिद्ध  कर  दो  तथा  उन्हें  अधिक  महृत्व  देने  को  हाल
 की  अविचारित  नीति  का  कोई  उल्लेख  नहीं  (133)
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 झरी  ई०  अय्यप्पु  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  है  कि  कृष्णा  तथा  गोदावरी
 नदियों  के  उपयोगी  जल  की  बर्बादी  को  रोकने  हेतु  आंध्र  प्रदेश  सरकार  के  भरसक
 प्रयासों  के  बावजूद  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  बहुत  अधिक  समय  से  लम्बित  पड़ी  हुई
 तेलगू  गंगा  पोलावरम  परियोजना  तथा  चम्पाली  परियोजना  जँसी  अत्यन्त

 महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  परियोजनाओं  को  शीघ्र  मंजूरी  देने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहों
 (145)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  आवश्यक  गेहूं  तथा  चावल  कौयला  तथा

 पेट्रोलियम  पदार्थों  के  मूल्यों  में  की  गई  अत्यधिक  वृद्धि  के  कारणों  का  कोई  उल्लेख  नहीं
 (146)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  तथ्य  का  कोई  उल्लेख  नहीं  हैं  कि  सभो  वस्तुओं  के  गरूल्यों
 में  वृद्धि  क ेकारण  रुपये  के  मुल्य  में  अत्यधिक  गिराक्‍ट  से  सम्पूर्ण  आ्थिक  ढांचा  अत्यन्त

 _  अव्यवस्थित  हो  गया  (147)

 कि  प्रस्ताव*्के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  मर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  पंजाब  समझौते  को

 लागू  करने  हेतु  मेथ्यू  आयोग  को  असफलता  से  बचने  के  लिए  कोई  शीघ्र  पग  नहीं
 उठाए  गए  ।”  (148)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  गरीबी-विरोधौ
 क्रम  के  क्रियान्वयन  के  कोई  ठोस  परिणाम  नहीं  निकले  हैं  तथा  पग्राम्य-गरीबी  को  दूर
 करने  और  कृषि  आथिक  विकास  एवं  प्रगति  लाने  के  लिए  कोई  दृढ़  निश्चय  नहीं  किया
 गया  (149)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌
 खेद  है  कि अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहों  है  कि  अफसरशाही

 भ्रष्टाचार  तथा  अकुशलता  से  बचने  के  लिए  प्रयास  नहीं  किया  गया  (150)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्धात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  है  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों
 ने  किसी  प्रकार  का  सुधार  नहीं  दर्शाया  है  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  घाटा

 बढ़त्ते-बढ़ते  2,000  करोड़  रु०  प्रतिवर्ष  की  विशाल  राशि  पर  पहुंच  गया  (151)
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 श्री  आनन्द  पाठक  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिब्वित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  दार्जिलिग  पर्वतीय  क्षेत्र  सहित  देश  के  विभिन्‍न  पवंतीय  क्षेत्रों
 में  भूमि  के  ऊपरी  सनह  के  क्षरण  को  रोकने  की  आवश्यकता  का  कोई  उल्लेख  नहीं

 (172)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  बर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  नेपाली  भाषा  को  संविधान  की  अष्टम  अनुसूची  में  सम्मिलित
 करने  की  आवश्यकता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (173)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  दाजिलिग  जिले  के  तीन  पर्वतीय
 उप-मंडलों  तथा  पड़ौसी  जिले  के  उन  निकटवर्ती  क्षेत्रों  की जनता  जहां  नेपाली
 भाषी  लोग  बहुसंख्या  में  क्षेत्रीय  स्वायत्तता  देने  की  आवश्यकता  का  कोई  उल्लेख

 नहीं  (174)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  बर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  दारजिलिंग  जिले  के  पव॑ंतीय  क्षेत्रों  क ेसमग्र  विकाप्त  के  लिए
 ओर  अधिक  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता  का  कोई  उल्लेख  नहीं
 है  ।  (175)  न्क

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  दारजिलिंग  जिले  संसार  के  सबसे  सुन्दर  स्थलों  में  से  एक
 पयेंटन  को  विकसित  करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”

 (176)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि अभिभाषण  के  सभी  चाय  उत्पादक  राज्यों  में  बन्द  एवं  रुग्ण  चाय  बागानों
 को  अधिग्रहीत  करने  में  सरकार  की  असफलता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (177)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पश्चिम  बंगाल  में  दाजिलिंग  जिले  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में चाय
 बागानों  के लिए  43  करोड़  रुपए  की  सुधार  परियोजना  की  शीघ्र  क्रियान्वित  करने
 की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (178)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अशिभाषण  में  दाजिलिंग  जिले  में  विदेशी  १यंटकों  पर  लगे  प्रतिबन्धों  में
 ढील  देने  में  सरकार  की  असफलता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (179)
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 खेद  है  कि अभिभाषण  में  दाजिलिग  में  एक  सेनिक  स्कूल  स्थापित  करने  की  आवश्यकता
 का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (180)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  श्रमिक  वर्ग  के  हित  में  त्रिपक्षीय  समझौतों  आदि  के  श्रमिक
 विधान  सम्बन्धी  पंचाटों  को  लागू  करने  में  सरकार  को  असफलता  का  कोई  उल्लेख  नहीं
 है  ।  (181)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद
 है  कि

 अभिभाषण  में  श्रमिकों  के  हित  में  भविष्य  निधि  अधिनियम  तथा  उसके
 अन्तगंत  बनाई  गई  योजनाओं  के  उपबन्धों  को  कड़ाई  के  साथ  लागू  करने  में  सरकार  की
 असफलता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है

 ।”
 (182)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  के  सिविकम  विधान  सभा  में  स्थानों  के  आरक्षण  की  समस्या
 को  सुलझाने  में  सरकार  की  असफलता  का  कोई  उल्लेख  नहों  (183)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सिलीग्रुड़ी  में  एक  दूरदशन  केन्द्र  रथापित  करने  की
 श्यकता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  (184)

 ॥

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  कुरासयोग  में  स्टुडियो  की  सुविधा  यहित  आकाशवाणी
 केन्द्र  विकसित  करने  में  सरकार  को  असफलता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  !”  (185)

 कि  प्रस्ताथ  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  जलपाईगुड़ी  से  नई  दिल्‍ली  तक  सीधी  रेलगाड़ी  शुरू  करने
 में  सरकार  की  असफलता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (186)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  न्यू  जलपाईगुड़ी  स ेकलकत्ता  तक  अदि  तीब्रगामी  रेलगाड़ी

 शुरू  करने  की  आवश्यकता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  (187)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  बंगलादेश  के  साथ  अपनी  सीमा  को  बन्द  करने  तथा  पश्चिम
 बंगाल  राज्य  के  पश्चिम  दिनाजपुर  जिले  के  चपरा  तथा  अन्य  भागों  जंसे

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  क ेलोगों  को  सीमा  पार  से  आने  वाले  असामाजिक  तत्वों  की  लूटमार
 से  बचाने  में  सरकार  की  असफलता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  (188)  .
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  ६स  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है|कि  सरकार  कोयला  खानों

 दु्घेटनाओं  को  कम  करने  &  लिए  प्रभावी  पग  उठाने  में  विफल  रही  (229)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  सरकार  अधिनियम
 करने  हेतु  कोई  श्रम  सम्बन्धी  विधान  लाने  से  पूर्व  सभी  केन्द्रीय  मजदूर  संघों  तथा
 स्थायी  मजदूर  समितियों  से  परामर्श  करने  में  विफल  रही  है  ।”  (230)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  सरकार  राष्ट्रीयकृत
 बैंकों  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलोगों  को ऋण  देने  के  लिए  एक  समान  नीति  बनाने  में
 विफल  रही  है  ।”  (231)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सीमांत  किसानों  और  बटाईदारों  को  दिए  गए  क्रणों  पर
 ब्याज  की  दरों  को  कम  करने  में  सरकार  की  विफलता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं
 है

 ।”
 (232)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  बर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस्पात  और  सीमेंट  के  मूल्यों  को  कम  करने  में  सरकार  की
 विफलता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (233)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  देश  के  हथकरघा  बुनकरों  की  रक्षा  करने  में  सरकार  की
 विफलता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (234)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  सिंचाई  के  उहूंश्यों  के  लिए  नदियों  के
 जल  के  न्यायसंगत  वितरण  के  बारे  में  उल्लेख  नहों  है  ।”  (235)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  बढ़ती  हुई  साम्प्रदायिक  तथा  जातिगत  भावनाओं  से  दे*  की
 अखण्डता  को  खतरे  तथा  इस  अभिशाप  से  निपटने  के  लिए  उठाए  गए  पग्ों  के  बारे  में
 कोई  उल्लेख  नहीं  (236)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  भूमि  अधिकतम  सीमा  सम्बन्धी  कानूनों  को  लागू  करने  में
 असफलता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  हैं  ।”  (237)
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 कि  अस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  कृषि  वस्तुओं  तथा  औद्योगिक  उत्पादों  के  मूल्यों  में  बहुत  बड़ी
 असमानता  को  दूर  करने  में  असफलता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (238)

 अस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  केन्द्रीय  विधान  बनाने  की  आवश्यकता
 के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  (239)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  भर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  भूमिहीन  निर्धनों  के  लिए  आवास-स्थलों  तथा  मकानों  का
 निर्माण  करने  के  लिए  आवश्यक  वित्तीय  सहायता  की  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  के
 बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (240)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  उद्योगो  के  राष्ट्रीयकरण  के  बारे  में  सरकार  की  स्पष्ट  तथा

 दृढ़  नीति  के  सम्बन्ध  में  कोई  उल्जेख  नहीं  है
 ।”

 (241)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  हेतु  आरक्षण
 भादेश  का  जानबूझ्  कर  उल्लंघन  करने  पर  उठाये  जाने  वाले  दण्डात्मक  पगों  के  बारे
 में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (242)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  पश्चिम  बंगाल  में  दाजिलिंग  जिला  के  तीन  पर्वतीय  उपमडलों
 में  नेपाली  भाषी  लोगों  को  क्षेत्रीय  स्वायत्ता  देने  की आवश्यकता  के  बारे  में  कोई

 उल्लेख  नहीं  है  ।  (243)
 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  दार्जिलिंग  जिला  में  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए
 अधिक  केन्द्रीय  सहायया  देने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ॥ਂ

 (244)
 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  दाजिलिंग  जिले  जो  संसार  के  अत्यन्त  सुन्दर  पयंटक
 क्षेत्रों  में  स ेएक  पयंटन  के  विकास  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहों  है  ।”  (245)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  दाजिलिंग  के  चाय  जिला  में  चाय  उद्योग  में  सुधार  और
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 जीर्णोघार  के  लिए  ठोस  पग्  उठाने  में  सरकार  की  विफलता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख

 नहीं  है  ।”  (-46)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निभ्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  कृषि  विधवाओं  तथा  अपंग  व्यक्तियों  को  पेंशन  देने
 में  सरकार  की  विफलता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहों  है  ।”  (247)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  भर  के  गरीबों  तथा  सीमान्त  वर्गादारों  तथा
 कृषि  श्रमिकों  की  कृषिक  एवं  अन्य  सरकारी  ऋणों  तथा  सहकारी  ऋणों  पर  ब्याज  से

 छूट  देने  की  आबश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहों  है  ।”  (248)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  अमीरों  की  खपत  पर  नियंत्रण  रखने  में  विफलता  के  बारे
 में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (249)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  राज्य  सरकारों  की  शक्तियों  में  की  गई  कमी  के  बारे  में
 कोई  उल्लेख  नहीं  (250)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिबित  जोड़ा  अर्थात्‌  :  --

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  विभिन्‍न  परियोजनाओं  के  कार्यान्वित  किये  जाने  के
 दौरान  विस्थापित  हुए  हजारों  आदिवासी  लोगों  के  दुखों  और  कठिनाइयों  के  बारे  में
 कोई  उल्लेख  नहीं  (251)

 ह

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  तथ्य  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  विकास  के
 लाभ  अधिसंख्यक  लोगों  को  प्राप्त  नहीं  हो  रहे  हैं  ।”  (252)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  बड़े  पेमाने  पर  निरक्षरता  का  उन्मूलन  करने  के  लिए
 नीति  बनाने  में  सरकार  की  विफलता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (253)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  सभी  साम्प्रदायिक  तथा
 अलोकतंत्रीय  विचारों  के  विशद्ध  लड़ाई  करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख
 नहीं  (254)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  भ्रभिभाषण  में  मणिपुरी
 तथा  डोगरी  भाषाओं  को
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 संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई
 उल्लेख  नहीं  (255)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--  _

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  बाढ़  से  यिनाश  की  पुरारावृत्ति  को  रोकने  में  सरकार
 की  विफलता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (256)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  ग्रामीण  स्तर  तक  योजना  का  विकेन्द्रीकरण  करने  का  कोई
 उल्लेख  नहीं  (288)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  उद्योग  तथा  1951  में
 परिभाषित  उहं  श्यों  को  पुनर्भाषित  करने  तथा  उद्योगों  की  समग्र  आयोजना  तथा

 अनुज्ञप्तियों  का  दायित्व  राज्यों  को  अन्तरित  करने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”

 (289)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पश्चिमी  बंगाल  में  परमाणु  संयन्त्र  स्थापित  करने  को
 आवश्यकता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (290)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पश्चिम  बंगाल  में  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  की  एकक  स्थापित
 करने  को  आवश्यकता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है

 ।”
 (291)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  योजना  के  आरंभिक  वर्षों  में  अनेक  वस्तुओं  की

 प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  का  निर्धारित  लक्ष्यों  स ेकम  होने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं
 (292)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  द्वारा  पारित  तथा  राष्ट्रपति
 की  अनुमति  हेतु  बहुत  समय  से  लम्बित  अनेक  विधेयकों  का  कोई  उल्लेख  नहीं
 (293)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  भर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  खानों  में  दुर्घटनाओं  के  बतरण  सेकड़ों  खान  श्रमिकों  की  हुई
 मौतों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (294)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  प्रस्ताव  नई  शिक्षा  नीति  के  द्वारा  विशिष्ट  वर्गंशिक्षा  लागू
 किए  जाने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है

 ।”
 (295)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  फालतू  भूमि  का  अधिग्रहण  करने  तथा  उसे  भूमिहीन
 मजदूरों  में  वितरित  करने  में  सरकार  की  असफलता के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  हैं  ।”

 (296)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  कामगार  लोगों  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  के  बारे  में  कोई
 उल्लेख  नहीं  (297)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेंद  है  कि  अभिभाषण  पें  संविधान  के  अनुच्छेद  38  से  50  में  अन्तविष्ट  नौति  निदेशक
 तत्वों  को  क्रिपान्वित  करने  में  सरकार  की  असफलता  का  कोई  उल्लेख  नहीं
 (298)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  बर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  काभिक  संघों  को  बिना  किसी  भेदभाव  के  सामूहिक
 बाजी  की  तथा  अन्य  कार्मिक  संघ  अधिकारों  की  गारंटी  देने  में  सरकार  की  असफलता
 का  कोई  उल्लेख  नहीं  (299)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  श्रमजीवी  वर्ग  के  उपभोक्ता  मुल्य  सूचकांक  की  वर्तमान

 त्रुटियों  को  ठीक  करने  हेतु  उच्च  न्यायालयों  के  सेवारत  न्यायाधीशों  को  एक  समिति
 गठित  करने  में  सरकार  की  असफलता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  (300)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  लिए  गए  औद्योगिक  एककों  के

 कुप्रबन्ध  तथा  कुप्रशासन  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (301)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  अमरीका  तथा  पाकिस्तान  जो  देश  में  पृथकतावादी  ताकतों
 को  सहायता  एवं  प्रोत्साहन  देने  वाली  अपनी  धृणास्पद  गतिविधियों  के  द्वारा  भारत  को
 अस्थिर  करने  की  कोशिश  कर  रहे  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (302)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  यह  जोड़ा  अथति  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  अम  रीकी  सा  म्राज्यवाद  द्वारा  हमारे  देश  के आसपास  सैनिक

 अड्डे  स्थापित  करके  तथा  लोकतंत्र  के  विरोधी  शासनों  को  अत्याधुनिक  शस्त्रों  की

 पूर्ति  द्वारा  भारत  को  चारों  ओर  से  घेरने  का  प्रयास  करने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख

 नहीं  है  ।”  (303)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  की  एकता  तथा  अखण्डता  को  नुकसान  पहुंचाने  के

 मूल  कारणों  तथा  उन्हें  समाप्त  करने  के  तरीकों  को  परिभाषित  करने  की  असफलता
 का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (304)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  वह  जोड़ा  भर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  अनिवार्य  तथा  एक  समान  स्कूल  शिक्षा  को  तत्काल
 लाग्‌  करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (305)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियों  ढारा  तृतीय  विश्व  में  अपनी  पुरानी
 रह  प्रौद्योगिकी  दिये  जाने  सम्बन्धी  उनकी  कपटपूर्ण  भूमिका  के  बारे  में  कोई  उल्लेख

 नहीं  है  ।  (306)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 .  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  बहुराष्टिक  कम्पनियों  कों  खुश  करने  की  सरकार  की
 वरतंमान  नीति  को  त्यागने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेज  नहीं  (307)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  भोपाल  त्रासदी  के  हानिकारक  प्रभावों  को  कम  करने  की

 दृष्टि  से  दीधंकालीन  उपाय  करने  में  सरकार  की  . असफलता  का  कोई  उल्लेख  नहीं

 (308)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  बंगलादेश  से  आए  शरणाथियों  की  पुनर्वास  की  समस्या  के
 बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (309)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  काम  पाने  के  अधिकार  को  मूल  अधिकार  बनाने  के  लिए
 संविधान  में  संशोधन  कसने  की  सरकार  की  असमर्थंता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं

 (310)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  महिलाओं  पर  बढ़ते  हुए  अत्याचारों  के  बारे  में  कोई
 उल्लेख  नहीं  (2711)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  दहेज  के  बढ़ते  हुए  संकट  और  दहेज  के  कारण  होने
 वाली  मौतों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (312)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  शाहबानों  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के

 ऐतिहासिक  महत्व  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (313)

 कि  प्रस्ताव  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  +--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पश्चिम  बंगाल  में  पोत  मरम्मत  यार्ड  को  स्थापना  करने
 की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (314)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌

 र्.स्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पश्चिम  बंगाल  में  हल्दिया  में  पोत  निर्माण  काम्पलेक्स  की
 स्थापना  करने  को  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (315)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभि  भाषण  में  पश्चिम  बंगाल  मों  एक  इलेक्ट्रोनिक  यूनिट  की  स्थापना
 करने  को  भावश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (316)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  दुर्गापुर  इस्पात  मिश्रण  इस्पात  दुर्गापुर  और

 बर्नपुर  तथा  कुल्टी  वक्‍से  के  विस्तार  और  आधुनिकोकरण  की  आवश्यकता  के
 बारे  में  कोइ  उल्लेख  नहीं  हैਂ  (317)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 किन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  नए  विद्युत  एककों  की  स्थापना  के
 संबंध  में  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रस्ताव  पर  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  अनुमति  दिए  जाने  में  विलम्ब  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (3  8)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पश्चिम  बंगाल  में  आई०  डी०  पी०  एल०  की  यनिट  की
 स्थापना  करने  के  लिए  किए  गए  संस्थागत  प्रबन्धों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं
 (319)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  ३:--

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  पश्चिम  बंगाल  में  बन्द  पड़े  औद्योगिक  एककों  का
 करण  करके  उन्हें  पुनः  खोलने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं

 (320)
 हु

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 छोद  है  कि  अभिभाषण  में  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलने  तक  बेरोजगारी
 भत्ता  देने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (321)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 छोद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  राज्यपाल  के  पद  का
 उत्सादन  किया  जाएगा  और  संघ  तथा  राज्यों  के  बीच  सन्प्क  व्यवस्था  बनाये  रखने  के
 के  लिए  वैकल्पिक  संस्थगत  प्रबन्ध  किए  (322॥

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिन्नाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  शिक्षा  के  विषय  को

 राज्य-सूची  के  अन्तर्गत  रखा  (323)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  विश्वविद्यालयों  के  लिए  विशेष  अनुदानों  की
 जिसे  राज्य  पूरी  नहीं  कर  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (324)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 छोद  है  कि  अभिभाषण

 समवर्ती  सूची  लोप  करने  तथा  इस  सूची  के  अन्तगंत  आने  वाली  प्रत्येक  मद
 के  राज्य  सूची  में  अन्तरण  की

 अनुच्छेद  248  के  लोप  करने  तथा  स्पष्ट  उपबन्ध  के  पुर:स्थापन  की  आवश्यकता
 ताकि  अवशिष्टीय  शक्तियां  संघ  के  पास  न  होकर  राज्यों  के  पास

 अनुच्छेद  249,  252  और  254  के  लोप  करने  अथवा  उनमें  संशोधनों  की

 आवश्यकता  ताकि  किसी  राज्य  को  इसकी  पूर्व  अनुमति  के  बिना  ऐसी  किन्हीं
 विधायी  शक्तियों  से  वंचित  न  किया  जो  उस  राज्य  को

 अनुच्छेद  200  और  201  के  वर्तमान  स्वरूप  का  लोप  करने  तथा  राज्यपाल  के

 लिए  अब  यह  अनिवाय  बनाने  की  आवश्यकता  कि  वह  राज्य  सूची  के  अन्तगंत

 आने  वाली  मदों  के  सम्बन्ध  में  राज्य  विधानमण्डल  द्वारा  पारित  सभी  विधेयकों

 पर  अनुमति
 के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (325)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  अनुच्छेद  247  और
 254  में  इस  प्रकार  संशोधन  किया  जाएगा  कि  राज्य  सूची  के  अन्तगंत  आने  वाली
 मदों  के  सम्बन्ध  में  संघ  सरकार  की  विधान  बनाने  की  शक्तियां  6  महीने  की  अवधि  से
 अधिक  न  हो  ॥/  (326)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 oa  है  कि अभिभाषण  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  राज्य  सरकारों  को
 रेडियो  और  दूरदशंन  पर  समान  अधिकारिता  दी  जाएगी  ।  (327)

 कि  प्रस्ताव  के  अर  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  तथा  अन्य  प्राकृतिक  आपदाओं  से  पीड़ित  राज्यों
 के  लिए  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  की  आवश्यकता  का  उल्लेख  नहीं  है

 ।”
 (328)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  रेल  यात्ना  में  बढ़ती  हुई  असुरक्षा  का  उल्लेख  नहों
 है  ।  (329)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  बढ़ती  हुई  रेल  दुघंटनाभों  तथा  रेलगाड़ियों  के  फ्टरी  से  उतर
 जाने  का  कोई  उल्लेख  नहीं  (330)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  अभी  भी
 जनिक  वितरण  प्रणाली  की  परिधि  से  बाहर  है  ।”  (331)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  विद्यमान  बन्धुआ  श्रमिक  प्रणाली  का  उल्लेख

 नहीं  है  ।  (332)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  क्थिमान  बाल  अमिक  पद्धति  का  उल्लेख

 नहीं  (333)
 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित्न  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  समय  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  बसे  हुए  भूतपूर्व  पूर्वी
 पाकिस्तान  के  शरणाथियों  को  भूमि  सम्पत्ति  के  अधिकार  देने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की
 असफलता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (334)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  पश्चिम  बंगाल  में  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  की  एक
 ईकाई  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  असफलता  का  उल्लेख  नहीं

 (335)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  राष्ट्रीय  न्यूनतम  मजदूरी  नीति  बनाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार
 की  असफलता  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  (336)

 हि  अस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  अमरीका  द्वारा  अत्यधिक  सेन्यकरण  करने  की  नीति  अपनाये
 जाने  के  कारण  विश्व-शान्ति  और  सुरक्षा  के  लिए  खतरा  पैदा  होने  का  उल्लेख  नहीं
 है  ।”  (337)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  बहुराष्ट्रीय  क्रम्पनियों  द्वारा  अध  विकसित  देशों  को  अपनी
 मर्जी  से  चलाने  क ेलिए  उन  पर  डाले  जा  रहे  निरन्तर  दबाव  ताकि  वे  पुराने
 उपनिवेशवाद  के  स्थान  पर  नया  उपनिवेशवाद  स्थापित  कर  कोई  उल्लेब  नहीं

 (338)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  यह  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  हिन्दमहासागर  में  दिएगो  गाशिया  में  अमरीकी  नौसनिक
 जो  कि  तटवर्ती  राष्ट्रों  की  पुसुरक्षा  के लिए  एक  निरन्तर  खतरा  का  उल्लेख

 नहीं  (339)

 कि  फ्रस्लाथ  के  अम्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सांम्राज्यवादी  देशों  द्वारा  हथियार  जमा  यूरोप  में
 नये  तथा  शक्तिशाली  परमाणु  मिसाइल  स्थापित  दिएगो  गाशिया  जैसे  परमाणु
 अड्डों  का  प्रसार  करके  तथा  नए  अड्डे  स्थापित  करके  खाड़ी  के  क्षेत्र  और

 महासागर  में  सेना  तैनात  करने  की  नीति  अपनाये  जाने  के  कारण  तेजी  से  बिगड़ती

 हुई  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  और  युद्ध  के  खतरे  का  उल्लेख  नहीं  (340)

 कि  प्रस्ताव  के  अंत  में  मिम्नलिखित  जोड़ा  भर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  संयुक्त  राज्य  क्ममेरिका  द्वारा  पाकिस्तान  को  घातक  हथियार
 दिये  जानेਂ  और  उसके  परिणामस्क्छप  देश  की  सुरक्षा  को  खतरे  का  उल्लेख  नहीं

 (341)

 हू
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  सभो  विदेशी  आस्तियों  का  राष्ट्रीयकदरण  करने  में  सरकार
 को  असफलता  का  उल्लेख  नहीं  (342)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :  —

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  देश  की  एकाधिकारिक  घारिता  का  राष्ट्रीयकरण  करने  में

 सरकार  की  असफलता  कां  उल्लेख  नहीं  (343)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  ग्रामीण  जनता  में  बढ़ती  हुई  गरीबी  का  उल्लेख  नहीं
 है  ।”  (344)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अथ  ति  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  भारत  में  आवश्यकता  पर  आधारित  मजदूरी  नोति  का
 उल्लेख  नहीं  (345)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  किसानों  तथा  कृषि  मजदूरों  के  हित  में  आमूल-चुक  भूमि
 सुधारों  की  आवश्यकता  का  उल्लेख  नहीं  है  ।  (346)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  एकाधिकारियों  तथा  विदेशी  बहुराष्ट्कों  को  रोकने
 के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  असफलता  का  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (347)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  भर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  तथ्य  का  उल्लेख  नहीं  है  कि  सरकार  एकाधिकारियों
 और  बहुराष्टिकों  को  और  स्ायतें  दे  रही  (348)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिश्िित  जोड़ा  अर्थात्‌  :  --

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  बिगड़ती  हुई  आर्थिक  जहां  मुद्रास्कीति  की
 दर  दिन  प्रतिदिन  बढ़  रही  है  और  जिसके  परिणामस्वरूप  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों
 में  तीव्र  वृद्धि  हो  रही  का  उल्लेख  नहीं  (349)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद
 है  कि  अभिभाषण  में  बढ़ाये  हुए  करों  तथा  श्रमिकों  और  कर्मचारियों  की  मजूरी

 पर  प्रहार  द्वारा  लोगों  के  निर्वाह  स्तर  पर  स्वतोमुश्ली  प्रहार  का  उल्लेख  नहीं
 (350)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  ठेका  श्रम  पद्धति  के  उत्पादन  की  आवश्यकता  का
 उल्लेख  नहीं  है  ।  (351)  वि

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  कामकाजी  महिलाओं  के  लिए  समान  वेतन  तथा  सुविधाएं
 सुनिश्चित  करने  में  सरकार  की  असफलता  का  उल्लेख  नहीं  (352)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  अधिकांश  जनता  को  प्रति  व्यक्ति  न्यूनतम  आय  तथा
 प्रति  व्यक्ति  अनेक  आवश्यक  वस्तुओं  की  न्यूनतम  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लक्ष्यों
 तक  पहुंचने  में  असफलता  का  उल्लेख  नहीं  (352)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  धनवानों  द्वारा  सुस्पष्ट  उपभोग  तथा  अधिकांश  आम  जनता

 की  दयनीय  निर्वाह  दशाओं  का  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (354)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  का  उल्लेख  नहों  (355)

 श्री  हन्द्रजोत  गप्ल  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  कपास  और  जूट  के  उत्पादन
 में

 आई  प्रगतिरोध  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (201)

 कि  प्रस्ताव  के-अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  त्र्थात्‌  :--

 खोद  है  कि  अभिनभ्नाषण  में  पिछले  वर्ष  के  दौरान  खाद्यान्नों  के  रिकाईड  उत्पादन  के
 |

 जूद  इसकी  कीमतों  में  असामान्य  वृद्धि  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (202)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खोद  है  क्रि  अभिभाषण  में  आवश्यक  वस्तुओं  के  थोक  मूल्य  सूचकांक
 में

 परिवर्तन  की

 तुलना  में  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  मों  हुई  असंगत  वृद्धि  के  बारे  कोई  उल्लेख  नहीं

 है  ।”  (203)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 छोद  है  कि  अभिभाषण  में  रुप्ण  होने  वाले  छोटे  और  बड़े  उद्योगों  को  संख्या  में  निरंतर

 वृद्धि  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहों  है  ।”  (204)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  हिन्द-महासागर  को  शांतिनक्षेत्र  बनामे  के  लिए  ५स्तावित

 अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  को  बार-बार  स्थगित  किये:जाने  के  संबंध में  सरकार  की  ओर  से

 कोई  चिन्ता  व्यक्त  नहीं  की  गई  (205)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌

 छोद  है  कि  अभिभाषण  में  बेरोजगार  लोगों  को  बेरोजमार-भत्ता देने  बारे  में  कोई
 उल्लेख  नहीं  (206)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  अथेब्यवस्था  में  सरकारी  क्षेत्र  महत्व  तथा  सरकारी
 क्षेत्र  के  एककों  को  मजबूत  और  आधिक  दृष्टि  से  बनाने  के  यथा
 परियोजनाओं  को  ठीक  समय  पर  पूरा  उनकी  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  करने
 आदि  के  लिए  प्रस्तावित  उपायों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (207)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 झोद  है  कि  अभिभाषण  कृषि-उत्पादकों  को  लाभकारी  कीमतें  कृषि
 उत्पादनों  तथा  औद्योगिक  उत्पादनों  और  निवेशों  में  समानता  मूल  उत्पादकों  को
 दी  गई  कोमयों  तथा  वास्तविक  उपभोक्ताओं  से  ली  गई  कीमतों  में  बीघ  प्रतिशत  का
 अन्तर  सीमित  करने  तथा  थोक  व्यापार  का  राष्ट्रीयकरण  करके  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली  नेटवर्क  के  माध्यम  से  नियन्त्रित  कीमतों  पर  सभी  आवश्यक  वस्तुओं  को  आपूर्ति
 की  गारंटी  प्रदान  करने  के  लिए  एक  मिश्रित  मूल्य  नीति  के  क्रियान्ययन  के  बारे  में  कोईਂ
 उल्लेख  नहीं  (208)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खोद  है  कि  अभिभाषण  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  जो  मूल्य  वृद्धि  पर  रोक  खगाने
 तथ+  लोगों  को  दैनिक  आवश्यकता  की  वस्तुओं  आदूर्ति  युनिश्चित-करने  के  लिए
 आवश्यक  को  पुनर्गंठित  करने  उसका  विस्तार  करमे  में  सरकार  की  असफत्रत्ता
 के  बारे  में  गहन  चिता  व्यक्त  नहीं  की  गई  (209)

 कि  प्रस्ताव-के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  चिकित्सा-ओषधियों  तथा
 अन्य  आवश्यक  खाद्य-वस्तुओं  का  उत्पादन  करने  वाले  उद्योगों  का  राष्ट्रोयकरण  करने
 के  लिए  किषी  उपाय  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (210)

 किःब्रस्ताक  के  अन्त में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 छोद  है  कि  अभिभाषण में  इंस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  सिघाई  और
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 ग्रामीण  विकास  के  लिए  मुख्य  से  नियत  की  गई  राशि  का  लाभ  धनवान्‌  लोग  उठा
 रहे  हैं  जबकि  इसके.लाभों  से  निर्धन  बर्ग  के  लोग  वचित  रहते  हैं  ।?  (211)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खोद  है  कि अभिभाषण  में  अधिकांश  राज्यों  में  भूमि-सुधारों  का  जिसमें

 भूमि-सींमा  का  निर्धारण  करना  तथा  काश्तकारों  को  फालतु  जमीन  का  वितरण  भी
 शामिल  बिलकुल  ठप्प  हो  गया  के  बारे  में  कोई  गहन  चिन्ता  व्यक्त  नहो  की  गई
 है  ।  (212)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  मिम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभषण  में  इस  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  सरकार  तथा  प्रशासन
 पर  भूस्वामियों  के  प्रभाव  के  कारण  अनक  राज्यो  म  न्यूनतम  क्रांष  मज&रो  स  सबाधत
 वतमान  कानूनों  को  ससुचित  रूप  से  लागू  नही  जा  रहा  (213)

 कि  भ्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  भथात्‌  :--

 खोद  हे  कि  अभिभाषण  में  इस  बारे  में  कोई  गहन  चिन्ता  ब्यक्त  नहीं  को  गई  है  कि

 स्वतन्त्रता  के  37  वर्षों  के  बाद  भी  भारत  के  एक-तिद्ाई  गांवों  से  अभा  तक  पोन  का
 पानी  को  व्यवस्था  नहीं  हो  पाई  है  ।”  (214)

 “  कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्बलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  खेतिहार  मजदूरों  के  लिए  एक  विस्तृत  केन्द्रीय  बिधानः  बनाने
 की  तत्काल  आवश्यकता  के  बारे  मे  कोई  उल्लेख  नही  है  ।”  (215)

 *  कि  अल्ताव  के  अन्त  में  निम्नालदत  जोड़ाਂ  अथातू  ३---

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बारे  में  कही  भी  कोई  गहन  चिन्ता  व्यक्त  नहों  की  गई

 है  कि  विदेशी-मुद्रा  विनियम  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  समुचित  रूप  से  लागू  नहीं
 किया  जा  रहा  ह  बहु  राष्ट्रिक  कम्पनियों  द्वारा  उनकी  अवज्ञा  को  जा  रही  है  ।”

 (216)  °

 प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खोद  है;कि  अभिभाषण  में  इस  देश  से  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियों  द्वारा  म
 रायल्टी  तथा  लाभांश  बाहर  भेजे  जाने  के  परिणामस्वरूप  हमारे  देश  क  ससाधनों  के
 निष्कासन  पर  कारगर  रोक  लगाने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (217)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  बढ़  रहे  क्षेत्रीय  असन्तुलन  तथा  ठीक  करने  के  लिए
 डपायों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नही  (218)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  जाये  अर्थात्‌  :--

 छोद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  बढ़ती  बेरोजगारी  तथा  अल्प-रोजगार के  बारे  में  कोई

 उल्लेख  नहीं  (219)
 ह

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खोद  है  कि अभिभाषण  में  काले  धन  का  कारगर  ढंग  से  पता  लगाने  में  सरकार  को

 असफलता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (220)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 किन्तु  खोद  है  कि  अभिभाषण  में  गुप्त  मतदान  के  माध्यम  से  श्रमिक  संघों  को  मान्यता  दिए
 जाने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (221)

 .  कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  एकाधिकार  प्राप्त  कम्पनियों  तथा  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियों  के
 पक्ष  में  औद्योगिक  नीति  को  निरन्तर  उदार  बनाये  जाने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं

 (222)

 कि  प्रस्ताव  के  अच्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 किन्तु  खेद  है  कि  अभिभाषण  में  दहेज  के  संकट  तथा  दहेज  के  कारण  होने  बाली  मौतों  में  वद्ध
 के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (223)

 हि

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  महिलाओं  की  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  .

 लिए  सरकारी  तथा  अधं-सरकारी  कार्यालयों  में  महिलाओं  के लिए  25%  स्थान
 आरक्षित  करने  के  लिए  किसी  प्रस्ताव  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (22  4)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 छोद  है  कि अभिभाषण  में  बिहार  और  मध्य॑  प्रदेश  के  आदिवासी  इलाकों  में
 *

 गेर-कानूनी  खनन-कार्यों  में  लगे  हुए  खान-मालिकों  द्वारा  आदिवासियों  के  निरन्तर
 शोषण  के  बारे  में  कोई  गहन  चिन्ता  व्यक्त  नहीं  की  गई  (225)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  तिम्नलिजित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 छोद  है  कि  अभिभाषण  में  चुनाव-संबंधी  सुधारों  के  उपाय  के  रूप  में  आनुपातिक
 निधित्व  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (226)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  बढ़ती  हुई  आथिक  जिसके  कारण  अधिकाधिक
 लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नोचे  चले  जा  रहे  के  बारे  में  सम्यक्‌  चिन्ता  ध्यक्त  नहीं  की
 गई  (227)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  18  वर्ष  की  आयु  प्राप्त  होने  पर  मताधिकार  का  प्रयोग  करने
 के  अधिकार  को  संविधान  में  एक  मौलिक  अधिकार  के  रूप  में  शामिल  करने  के  बारे
 में  कोई  उल्लेख  नही  है  ।”  (228)

 द

 कि  प्रस्तांव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  एकाधिकार  औद्योगिक  घरानों  की  वृद्धि  पर  रोक
 लगाने  में  सरकार  की  असफलता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (257)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  भर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  और  इसको  पुनः  सक्रिय  बनाने  के  लिये
 उठाये  जाने  वाले  कदमों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (258)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  के  क्रियान्वयन  में  की  गई  प्रगति  के
 बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (259)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  चीनी  मिलों  द्वारा  गन्ना  उत्पादकों  को  भारी  राशि
 के  देय  बकाया  भुगतान  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (260)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  हिन्द  महासागर  को  शांति  क्षेत्र  न  बनने  देने  में  अमरीकी
 साम्राज्यवाद  के  एक  मुख्य  क।रण  होने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहों  (261)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जो  ड़ा  अर्थात्‌ --
 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  विश्व  शांति  ओर  विशेष  रूप  से  यूरोप  में  शांति  को  खतरा

 पैदा  करने  में  अमरोका  के  एक  प्रुख्य  कारण  होने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं
 (262)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :--

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  दिएगो  गासिया  में  अमरीकी  सेनिक  अड्डे  के  विस्तार  और

 वहां  पर  परमाणु  अस्त्रों  सहित  शस्थास्त्रों  के जमाव  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”

 (253)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  में  संधाली  और  भोजपुरी  भाषाओं

 को  संविधान  की  आठवों  अनुसूची  में  शामिल  करने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं

 (264)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :--

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  भारतीय  अथंव्यवस्था  में  बहु-राष्ट्रिकों  के  हुए  प्रभाव
 के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  (265)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :--

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  से  सभी  के  बंधुआ  श्रम  को  समाप्त  करने  और  उनके

 पुनर्वास  के  लिए  किन्‍्हीं  कदमों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है।|  (266)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :--

 छोद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  प्रतिवर्ष  आने  वाली  भयानक

 बाढ़  ओर  सूखो  को  प्रभावी  रोकथाम  करने  के  लिए  किसी  योजना  के  बारे  में  कोई
 उल्लेख  नहीं  है  ।  267)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  निरक्षरता  को  बढ़ती  हुई  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  किसी
 उपायों  के  बारे  मे  कोई  उल्लेख  नेहीं  (268)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :--

 खोद  है  कि  अभिभाषण  में  वृद्ध  कृषि  कमंकारों  को  पेंशन  देने  की  आवश्यकता  के  बारे
 में  कोई  उल्होंख  नहीं  है  ।”  (269)

 कि  प्रस्ताव  के  अंत  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :---
 '

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  के  विभिन्‍न  विशेषरूप  से  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश
 मो  हरिजनों  और-आदिवासियों  पर  निरतर  किये  जा  रहे  बबंर  अत्याघारों  के  बारे  में
 कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  (270)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :--

 छोद  है  कि  अभिमतषण  में  आई०  आर०  डी०  पी  ०,  एन०  आर०  ई०  पी०  और  आर०
 gate  एल०  ई०  पी०  जी०  जैसे  विभिन्‍न  आये।ण  विकास  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  में

 चार  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (271)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात  :--

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  श्रमिक  विरोधी  जिसके  अंतगंत  श्रमिक  संघों  के
 अधिकारों  पर  प्रहार  किया  जाता  है  और  दमनकारी  उपाय  अपनाये  जाते  को  ओर
 कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  और  एस्मा  जंसे  अधिनियमों  का  निरसन  करने  की
 सरकार  की  मशा  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (272)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खोद  है  कि  अभि  भायण  में  विदेशी  ऋण  लौटाने  के  बढ़ते  हुए  दायित्व  के  बारे  में  कोई
 उल्लेख  नहीं  है  ।”  (273)
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 कि  प्रस्ताव  के  अंत  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  —

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  भारतीय  जो  अधं-सामन्तवादी
 कोण का  शिकार  हैं  और  जिन्हें  संविधान  में  घोक्ति  स्त्री-पुरुष  समानता  के  बावजूद
 समान  मजदूरी  सहित  समान  व्यवहार  से  वंचित  किया  जाता  के  बारे  में  कोई
 उल्लेख  नहीं  है  ।  (274)

 कि  प्रस्ताव  के  अंत  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  प्रायः  भड़कने  बाली  साम्प्रदायिक
 जिससे  साम्प्रदायिक  भाईचारे  में  व्यवधान  पड़ता  के  बारे  मों  कोई  उल्लेख

 नहीं  है  ।  (275)

 कि  प्रस्ताव  के  अंत  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  संविधान  के  अनुच्छेद  311(2)  पर  सर्वोच्च  न्यायालय  के

 हाल  के  निर्णय  के  फलस्वरूप  कमंत्रारियों  में  की  बढ़ती  हुई  भावना
 के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (276)

 कि  प्रस्ताव  के  अंत  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  संविधान  में  यथा  उपबन्धित  6  से  14  वर्षःकी  आय  समुह
 के  बच्चों  को  अनिवायं  शिक्षा  देने  मों  असफलता  के  बारे  हों  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”

 (277)

 कि  प्रस्ताव  के  अंत  में  निम्नलिखित  जोड़ा  भर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए
 आरक्षित  कितु  न  भरे  गए  पदों  को  भरने  के  लिए  प्रभावी  और  तात्कालिक  कदमों  के

 उठाए  जाने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (278)

 कि  प्रस्ताव  के  अंत  में  निम्नलिखित  जोड़ा  वर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  सुब्ा  से  पीड़ित  लोगों  की  दशा  सुधारने
 के  लिए  पर्याप्त  घनराशि  देने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (279)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की  सहभागिता  अःरम्भ  करने  के  बारे  में

 हा  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  (280)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सभी  बड़े  नगरों  में  गन्दी  बस्तियों  ओर  गन्दी  बस्तियों  में  रहने
 वालों  की  दशा  सुधारने  के  उपायों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  (281)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  देश  में  विद्युत  जिससे  ओऔद्योगिक  क्षोत्र  में  वर्तमान
 क्षमता  के  उपयोग  पर  प्रभाव  पड़ता  और  इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  किए
 जाने  वाले  उपायों  पर  गम्भीरतापूर्वंक  विचार  नहीं  किया  गया  (282)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  भारत  की  अर्थ-व्यवस्था  में  विश्व  बेंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 कोष  के  हस्तक्षेप  जो  अधिक  स्पष्ट  हो  गया  और  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है
 कि  विश्व  बैंक  खाद्य  और  उबंरक  के  मामले  में  राज-सहायता  समाप्त  करने  की  मांग
 करता  रहा  है  और  लोगों  के  उपयोग  स्तरों  को  घटाने  के  लिए  दबाव  डालता  रहा
 (283)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सरकारी  सेवा  में  आरक्षण  के  सम्बन्ध  में  मण्डल  के  आयोग
 को  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहों

 (284)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  स्वदेशी  पूंजीगत  माल  उद्योग  पर  उदार  आयात  नीति  घातक
 के  कुप्रभाव  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  (285)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  ज'/ये,  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  आन्तरिक  संसाधनों  को  बढ़ाने  के  लिए  कृषि-आय  पर  कर
 लगाने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है

 ।”
 (286)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  स्वचालित  यान  नीति  की  पुनः  जांच  करने  की  आवश्यकता
 ओर  दक्ष  तथा  विश्वसनीय  सरकारी  परिवहन  पर  अधिक  जोर  देने  की  आवश्यकता  के
 बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (287)

 हु

 थरो  डी  एन०  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :---

 खेद  है  कि  अभिभाषण  निम्न-स्तर  की  जिस  पर  परिवहन  सहित  हमारी
 कृषि-पैदावार  निर्भर  में  सुधार  लाने  तथा  इसे  उन्‍नत  करने  के  महत्व
 और  हल  में  सुधार  करने  तथा  हमारे  किसानों  के  सामने  उत्पन्न  बाधाओं  का  कोई
 उल्लेख  नहीं  (356)
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 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है
 कि  अभिभाषण  में  ऊर्जा  के  बेकल्पिक  स्रोत्रों  विशेषतया  ब्राजोल  को  तरह

 इथाईल  और  मिथाईल  अल्कोहल  का  विकास  करने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”
 (357)

 ह

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  जनसंख्या  नियंत्रण  पर  जोर  देने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं
 (358)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  राष्ट्रीय  औषध  नोति  तथा  सभी  दवाओं  तथा  औषधियों  को
 स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  अधीन  लाए  जाने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  (359)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  और  उसमें  सुधार
 करने  तथा  उत्पादकों  और  उपभोक्ताओं  को  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  विभिन्‍न
 उपभोक्ता  वस्तुओं  के  लिए  मूल्य  निर्धारण  एवं  विपणन  प्राधिकरण  स्थापित  किए  जाने
 की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (360)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  इस  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि आम  आदमी  के  लिए
 जीवन-रक्षक  खाद्य-पदार्थों  विशेष  रूप  से  फलों  और  दूध  की  उत्पादकता  को

 बढ़ाने  की  आवश्यकता  है  ।”  (361)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 खेद  है  कि अभिभाषण  में  इस  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  गरीब  लोगों  के  लिए  कम

 लागत  पर  मकान  बनाये  जाने  के  लिए  व्यावहारिक  दृष्टिकोण  अपनाया  जाये  ।”

 (362)

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  अर्थात्‌  :  --

 खेद  है  कि  अभिभाषण  में  शुष्क-भूमि  पर  खेती  का  विस्तार  करने  तथा  प्रौद्योगिकी
 कार्यक्रमों  के  अन्तरण  में  सुधार  करके  तिलहनों  और  चीनी  के  उत्पादन  में  वृद्ध
 करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।”  (363)

 शी  सेवा  सिंह  गिल  :  सभापति  मैं  आपकी  अनुमति  और  विरोधी  पक्ष
 की  कृपा  विशेष  रूप  से  तेलगु  देशम  के  नेताओं  की  कृपा  से  बोलने  के  लिए  खड़ा  हूं  जिन्होंने  मुझे
 शिरोमणि  अकाली  दल  की  ओर  से  राष्ट्रपति  के अभिभाषण  पर  भाग  लेने  जिसे  कुछ  दिन  पहले  दोनों
 सदनों  की  संयुक्त  बैठकों  में  पढ़ा  गया  चर्चा  में  भाग  लेने  के लिए  समय  दिया  है  ।
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 सभा  में  हम  कई  लोगों  के  लिए  और  सभा  के  बांहर  भी  बहुँत-से  लोगों  के  लिए  शिरोमणि
 अकाली  दल  केवल  एक  क्षेत्रीय  दल  है  ।  लेकिन  इतिहास  साक्षी  है  कि  जब  कभी  समय  की  मांग  हुई  ।
 जबं  कभी  समस्याओं  ने  जब  कभी  राष्ट्रीय  विपत्ति  ने  इस  प्रकार  की  चुनोती  यह  दल

 राष्ट्रीय  दल  के  रूप  में  उभर  कर  सामने  आया  ।  इसलिए  मैं  इस  दल  की  ओर  से  बोल  रहा  हूं  जिसने
 स्वतन्त्रता  संग्राम  में  स्टतन्त्रता  की  लड़ाई  में  अन्य  दलों  के  साथ  देशभक्त  लोगों  के  साथ  कंधा  से  कंधा
 मिलाकर  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  सहित  देशभक्त  दलों  के  साथ  कंछों  से  कंधा  मिलाकर  वीरता
 दिश्लाई  ।  उन्होंने  अपनी  जानें  गवाई  हैं  ।  उन्होंने  आजादी  को  बलिवेदी  पर  अनगिनत  बलिदान  दिए  ।

 यदि  आप  मुझे  अनुमति  देते  हैं  तो  मैं  उद्धत  कर  सकता  हूं  कि  स्वतन्त्रता  संग्रामਂ  के  दौरान  केवल
 120  ऐसे  स्वतन्त्रता  सेनानी  थे  जिन्हें  ब्रिटिश  साम्राज्यवाद  द्वारा  फांसी  पर  लटकाया  गया  फांसी

 पर  चड़ने  वाले  इन  121  लोगों  में  से  93  लोग  सिख  समुदाय  के  थे  यह  वह  समुदाय  है  जो  गुरु
 नानक  और  गुरु  गोविन्द  विह  की  शिक्षा  और  उपदेशों  पर  विश्वास  करता  ब्रिटिश  साम्रो  ज्यवाद
 द्वारा  स्वेतंन्त्रता  सेनानियों  को  जो  कठोर  सजा  दी  जाती  थी  वह  देश  निकाला  थी  ।  उन्हें

 अंडमान  और  सेल्युलर  जेल  मे  भेजा  जा  सकता  यह  सजा  भारत  के  2646  स्वतन्त्रता
 सेनानियों  को  दी  गई  थी  ओर  इनमें  से  2147  लोग  मेरे  समुदाय  के  थे  ।  वे  सिख  थे  और  वे  अपनी

 मातृभूमि  की  आजांदी  के  लिए  सबसे  आगे  लड़े  जनरल  डायर  ने  1300  लोगों  को  गोलो  का
 शिकार  बनाया  था  जिसमें  से  679  लोग  इस  समुदाय  के  पंजाब  से  बाहर  बहुत  दूर  बड़गे-बड़गे
 घाट  पर  22  व्यक्ति  ब्रिटिश  साम्राज्यवाद  की  गोलियों  का  शिकार  बने  थे  और  वे  सभी  22  व्यक्ति
 सिख  थे  तथा  मेरे  समुदाय  के  इसलिए  जब  मैं  कहंता  हूं  कि  मैं  शिरोमणि  अकाली  दल  की  ओर  से
 बोल  रहा  हूं  तो  मेरा  कहने  का  मतलब  है  किਂ  भी  ओर  से  ***

 ओ  रास  प्यारे  पनिका  शब्द  के  स्थान  पर  आपको  समुदाय
 कहना

 थो  मेवा  सिह  एक  बार  आपातकाल  के  दौरान  यही  वह  दल  था  जिसने  अवसर
 का  सामना  किया  ओर  भारत  के  लोगों  की  मुक्ति  के  जिनके  हाथ-पांव  आपातकाल के  कानूनों
 द्वारा  बंधे  लड़ाई  लड़ी  ।  मैं  उसी  पार्टी  की  मोर  से  बोल  रहा  हूं  ।  मैं  विशेषकर  इस  सदन  के  ध्यान
 में  और  इस  सदन  के  माध्यम  से  उन  लाखों  लोगों  के  ध्यान  जोकि  भारत  के  तटीय  भागों  में  रह  रहे

 मजदूर  ओर  उन  लाखों  लोगों  के  जोंकि  ऊंचें  हिमालय  के  निकट  घाटियों  में  रह
 रहे  हैं  और  ख्ोतों  में  तथा  खानों  में  काम  कर  रहे  उन  सबके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  ।  मैं  उनके
 ध्यान  में  यह  लाना  चाहता  हुं  कि एक  दल  है  जिसने  भारत  की  स्वतन्त्रता  के  लिए  लड़ाई  लड़ी  है
 लेकिन  सत्तारूढ़  दल  द्वारा  हमारी  छवि  धूमिल  हमें  गद्दारों  या  उग्रवादियों  के  रूप  में  डकेरने  के
 इरादे  से  एक  विशेष  कदम  उठांया  गया  ।

 भरी  राम  प्यारे  पनिका  :  बिल्कुल  यह  बिल्कुल  गलत  हमारे  मन  में  सिखों
 के  लिए  हमेशा  बहुत  सम्मान  है  ।

 ह

 क्षी  बालकवि  बैराशी  :  माननीय  सभापति  मैं  सदन  में  सिर्फ  इतना  ही  कहना
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 चाहूंगा  कि  माननीय  मेवा  सिंह,गिल  जी  ने  बहुत  अच्छो  बातें  कह्दी  हैं  परन्तु  उसमें  वे  इतना  और  जोड़
 दें  कि  जिस  व़््यक्षित  यह  अभिभाषण  दिया  वे  भी  इनकी  हो  जाति  वे  भी  सिवख

 संसदोय  कार्य  और  पयंटन  मंत्री  क्रे०  एल०  :  क्या  मैं  माननीय  सदरय  को

 सूचना  के  लिए  एक  शब्द  जोड़  सकता  हूं  ?  सिख  देश  के  सर्वाधिक  देशभक्त  में  से  ।
 सत्तारूढ़  हममें  किसी  ने  भो  कभी  भी  गदर  नहीं  कहा  ।  हमने  हमेशा.कहा  है  कि  वे

 व्यक्ति  विशेष  हत्यारे  हो  सकते  व्यक्तिगत  रूप  से  कुछ  लोग  आतंकवादी  हो  सकते
 तथा  व्यक्तिगत  रूप  कुछ  ज्ञोग  खूनी  हो  सकते  हैं  |  लेकिन  सिव्र  समुदाय  कभी  नहीं  हो  सकता  ।

 वे  देशभक्त  लोगों  में  से  एक

 ओ  रास  प्यारे  पनिका  :  हमें  सिख  समुदाय  पर  गदवं  है  ।

 कर्ज़ा  संत्री  बसल्त  :  हमने  हमेशा  ऐसः  कहा  कृपया  अपनी  बात  का  सुधार
 तथा  इसे  फिर  से  मत  द्रोहराइये  ।

 शो  एज०  के०  एल०  भगत  :  कांग्रंस  के  साथ-साथ  उन्होंने  लड़ाई  लड़ी  उसके  साथ  ही  मरे
 (0)  हैं  तथा  कांग्रेस  के  साथ  ही  दुःख  झेले  हैं  ।  अकाली  दल  ने  भी  देश  के  लिएं  बड़े  बलिदान  किए  हूँ  ।

 ओरी,सेवा  सह  :  यही  कह  रहा  हूं  ।  अकाली  दल.ने  देश  के  लोगों  के  लिए  इतने
 अधिक  किए  हैं  ।

 5.15  स०  प०

 भहोदय  पीठासोन

 क्री  साठे  :  सेवा  पिंह  आपसे  केवल  दरख्वास्त.करता  आप  अ्षच्छा
 भाषण  दे  रहे  महरबानी  करके  यह  रूलिंग  पार्टी  ने  तम्राम  सिख  कौम  सिख

 करम्युनिटी  बदनाम  करने  कोशिश  की  यह  बात  सच  नहीं  है  बात  रिकॉर्ड  पर  चली
 जाती  है  |  रूलिग  पार्टी  के  किसी  भ्री  आदमी  ने  कभी  यह  नहीं  कहा

 ]

 श्री.मेवा  गिल  :  दल  ने  कभी  भी  ऐसे.प्रस्ताव  पास  किए  ।  लेकिन  कुछ  जिन्हें
 अवसर  ऐसा  कहते

 एक  साननोय  सदस्य  :  कोई  नहीं  ।

 ओ  सेवा  सिह  गिल  :  अब  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  बहस  करना  प्रारम्भ  में
 ही  मैं  यह  कहुंगा  कि  यह  अभिभाषण  एक  जानबूझकर  अपनायी  गयी  चुप्पी  का  और  की  गलतियों  का
 ब्योरा  यह  भुलाये  गए  वायदों  का  वक्‍तव्य  यह  पूरे  न  किए  गए  वायदों  का  वक्‍तव्य  है  और

 आश्वासनों  वचनों  का  मैं  कहूंगा  कि इस  अभिभाषण  में  विशेषकर  देश
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 की  विधि  ओर  व्यवस्था  की  स्थिति  का  जानबूझकर  उल्लेख  नहीं  किया  गया  धनी  ah
 निर्धनों  के बोच  बढ़ती  खाई  का  उल्लेख  नहीं  किया  विशेषकर  लोगों  की  परेशानियों  का
 उल्लेख  करना  इसमें  छोड़  दिया  गया  ।  इन  सब  बातों  एक  विशेष  शब्दावलो  मैं  कहूंगा  कि
 जोशीली  शब्दावली  से  ढक  देने  का  प्रयत्न  जानबूझकर  किया  गया  और  राष्ट्‌  के  लोगों  के  सम्मुख
 सच्चाई  नहों  रखी  गई  आज  सुबह  सुबह  उठकर  अखबारों  में  हमने  पढ़ा  कि  बहुत  से  लोग
 यिकता  की  आग  में  जीवित  भून  डाले  गए  हैं  । घायल  कर  दिए  गए  हैं  और  जिन्दा  जला  दिए  गए  हैं  ।

 सुबह  उठकर  हमें  मालूम  होता  है  कि  उन  स्त्रियों  को  और  नवविवाहिताओं  को  कराहें  आ  रही  है
 जिन्हें  दहेज  को  कभी  न  मिटने  वाली  भूख  के  खातिर  जिन्दा  जला  दिया  गया  लोगों  के  द  रवाजे
 पर  प्रत्येक  आहट  मोत  को  घन्टी  को  आवाज  है  ।  हमने  देखा  है  कि  संध्या  और  काल  की  शांति

 मृत्यु  और  निराशा  को  शान्ति  है  ।  आज  घर  की  चारदीवारी  के  भीतर  विधि  और  व्यवस्था  की  कहानी

 ससुराल  वालों  की  ओर  उनके  द्वारा  दिये  जाने  वाले  मृत्यु  दण्ड  की  कहानी  और  चारदीवारी  के

 बाहर  विधि  और  व्यवस्था  की  कहानी  मुजरिमों  को  और  उनके  द्वारा  की  जाने  वाली  लूट  की  कहानी
 हम  देखते  हैं  कि  दिन  की  कहानी  है  कफ्यूं  की  यह  धारा  144,  दण्ड  प्रक्रिया  सहिता

 के  लागू  किए  जाने  को  कहानो  है।यह  गोलियों  को  बौछार  को  कहानी  आज  के  समय  की

 कहानी  यही  आज  रात्रि  होने  की  कहानो  उन  लोगों  की  है  जो  बीते  हुए  कल  की  गहरी
 काल  कोठरी  मे  गिर  जाते  क्योंकि  हम  पाते  है  कि  उन  लोगों  के  सिर  में  छत  नहीं  वे  खाली  पेट

 नंगे  पांव  हैं  ओर  उनके  पास  खाने  को  कुछ  नहीं  रात्रि  होने  की  कहानी  ये  है  और  आप

 उन्हें  की  पटरियों  में  और  उनकी  संख्या  दिन  प्रति  दिन  बढ़  रही  यह  वह
 कहानी  है  जिसका  सामना  हम  कर  रहे  हैं  ओर  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  लोगों  के  जीवन  के  इस

 पहलू  का  उल्लेख  जानबूझ  कर  छोड़  दिया  गया  है  ।  मैं  कहूंगा  कि  ज्यादा  समय  नहीं  हुआ  है  जबकि  इस
 राजधानी  उत्तर  भारत  के  शहरों  में--बोकारो  में  ऐसा  कानपुर  में  ऐसा  हुआ
 हमने  एक  दर्दनाक  नाटक  देखा  जिसकी  सभ्यता  के  इतिहास  में  कोई  तुलना  नहीं  घृणा

 के  इतिहास  में  जो  अद्वितीय  और  हमने  देखा  कि  यहां  गृह  मंत्रालय  के  बिल्कुल  नजदीक  उनकी

 नाक  के  ही  उनकी  आंखों  के  जमुना  के  किनारों  पर  एक  नाटक  का  मंचन  किया  गया  ।

 यहीं  नवजात  बच्चों  ओर  छोटे  शिशुओं  को  उनकी  मांओं  की  गोद  से  छीन  लिया  गया  तथा  भारत  की

 एकता  के  नाम  पर  उनको  चीर  डाला  गया  ।  यहीं  अखण्ड  भारत  के  नाम  पर  माताओं  ओर  बहनों  से
 उनके  बेटों  ओर  भाइयों  के  सामने  सामूहिक  रूप  से  बलात्कार  किया  यहीं  लोगों  को  पकड़कर
 उनके  गले  में  जलते  हुए  रबर  के  टायर  डालकर  उन्हें  मोत  का  नाच  करने  को  विवश  किया  गया  ।

 यहीं  बहुत  से  लोगों  को  पकड़  लिया  उनको  पीटा  उनको  मार  डाला  गया  और  उनक
 टुकड़े  कर  दिए  गए  ओर  यह  सथ  भारत  की  एकता  के  नाम  पर  किया  गया  ।  यहीं  मकान  जलाए
 झग्गियां-झोंपड़ियां  जला  यहीं  इतना  बड़ा  यज्ञ  किया  गया  ।  यह  सबदबातें  गृह  मंत्रालय  की
 आंखों  क॑  तोचे  इन  सब  तथ्यों  का  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया
 ग़या  है  ।

 पंजाब  ने  इस  भव्य  सदन  की  ओर  उच्च  सत्ता  के  सोगनों  की  ओर  लेकिन  एक
 भो  उंगली  नहीं  उठाई  एक  भी  आवाज  इस  महान  संहार  क॑  विरुद्ध  नहीं  इन  पहलुओं  का

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।

 लाखों  लोगों  के  मुंह  में  यह  एक  प्रश्न  बड़े-बड़े  अक्षरों  में  लिखा  भारत  में  कोन  शासन  करता
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 है  ?  कया  कांग्रेस  के  भगवान  राजीव  शासन  करते  या  मृत्यु  अवसाद  ओर  संहार  क॑  देवता
 भगवान  शिव  ?  प्रश्न  यह  यह  प्रश्न  राष्ट्रपति  क ेअभिभाषण  में  होना  था  लेकिन  इसे  जानबूझकर
 छोड़  दिया  गया

 एक  ओर  हम  देखते  हैं  कि दिन  पर  दिन  घनी  ओर  निर्धनों  के  बीच  खाई  बढ़  रही  हम
 पाते  हैं  कि  रोज  ऊंची-ऊंची  इमारत  बन  रही  हैं  और  साथ  ही  साथ  गन्दी  बस्तियों  का  क्षेत्र  भी  दलित
 क्षेत्रों  में  दूना  ओर  तिगुना  होता  जा  रहा  यह  तो  स्थिति  एक  ओर  कुछ  लोग  धनी  होते  जा

 रहे  और  दूसरी  लोग  दिन  पर  दिन  और  अधिक  गरीब  होते  जा  रहे  हैं  और  भारत  के

 करोड़ों  लोग  अपना  जीवन  निर्वाह  भी  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।  गरीबी  की  सीमा  रेखा  के  नीचे  रहने  वाले
 लोगों  की  सख्या  बढ़  रही  मैं  यह  भी  कह  सकता  हूं  कि  ऐसे  लोगों  को  संख्या  पिछले  वर्षों  मे ंकम

 नहीं  की  गयी  बल्कि  यह  ओर  बढ़  गयी  है  ।  लगभग  36,000  करोड़  रुपए  का  काली  घन  इस  देश
 में  प्रचलन  में  है और  हमारे  देश  में  इससे  बड़ी  बुरी  स्थिति  पंदा  हो  गई  है  ।  यही  कारण  है  कि  कीमत

 बढ़  रही  हैं  और  लोग  गरीब  होते  जा  रहे  दुसरी  ओर  हम  अपनी  उपलब्धियों  की  बात  कर  रहे

 हमारी  उपलब्धियां  इस  सरक।र  की  उपलब्धियां  नहीं  हैं  ।

 हमारे  देश  में  जो  हरित-क्रान्ति  हुई  वह  इसਂ  सरकार  के  कारण  नहीं  हुई  ।  यह  पंजाब  के

 किसानों  तथा  अन्य  लोगों  के  कठिन  श्रम  के  कारण  यह  उन  लोगो  के  द्वारा  खेतों  में  कठिन  कार्य
 करने  से  हुई  जिनको  अच्छा  पैसा  नहीं  दिया  यह  केवल  सरकार  के  प्रयत्नों  के  कारण  नहीं  हआ
 है  और  इसका  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  कोई  उल्लेख  नहीं

 एक  साननोय  सदस्य  :  मजदूर  उड़ीसा  तथा  अन्य  स्थानों से  बाते  हैं  ।

 शओओ  मेवा  सिह  गिल  :  हम  इसके  लिए  कठञ्ञ  हैं  ।  लेकिन  यहां  प्रश्न  है  इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 के  प्रयत्नों  का  । असल  बात  यह  है  कि  किसानों  और  फार्म  मजदूरों  द्वारा  किया  गया  प्रयत्न  कहीं  अधिक

 इसलिए  यह  हरित  क्रान्ति  हुई  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  हमने  इन  बातों  को  केवल  सरकार  के
 प्रयत्नों  से  ही  प्राप्त  किया  है  ।

 फ्छ
 इन  शब्दों  के  मैं  राष्ट्रपति  के अभिभाषण  पर  घन्यवाद  प्ररताव  का  विरोध  करता  हूं  ।

 की  अनावि  चरण  दास  :  उपाध्यक्ष  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  पर

 बाद  प्रस्ताव  का  समर्थन  करते  हुए  चन्द  बात  मैं  सदन  के  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।

 देश  चलाने  के  लिए  कोई  राजनीतिक  इच्छा  होती  यह  इच्छा  किसकी  है  ?  यह  इच्छा
 कांग्रेस  पार्टी  की  है  ।  आज  से  1947  से  जब  से  देश  का  विभाजन  हुआ  तब  से  यह  संस्था

 काम  करती  रही  आज  देश  में  जो  प्रगति  आप  देख  रहे  बह  कांग्र ेश्र  को  वजह  से  हुई

 भाज  देश  में  स्वास्थ्य  के  क्षेत्र  में  बहुत  अधिक  प्रगति  हुई  यह  प्रगति  कांग्रेस  पार्टी

 के  सत्ता  में  रहने  के  कारण  से  ही  हुई  है  ।  इस  देश  में  कांग्रेस  ने केवल  ढाई  साल  छोड़कर  पूरा  समय

 शासन  किया  है  ।  हमारे  जो  विरोधी  भाई  यह  कहते  हैं  कि  देश  में  कोई  खास  प्रगति  नहीं  हुई  मैं

 उनकी  यह  बात  मानने  के  लिए  तंयार  नहीं  हूं  ।  हम  देखते  हैं  कि  स्थिति  दिनोंदिन  सुधरती  जा  रही

 आज  सबको  खाने  के  लिए  अनाज  मिल  रहा  पहले  हमार  यहां  उड़ीसा  में  बहुत  अधिक  अकाल
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 आता  था  ।  बैंसा  अकाल  आज  वहां  नहीं  आ  रहा  इस  बात  का  श्रेय  कांग्रेस  पार्टी  को  ही

 जाता

 हमारे  प्रधान  मन्‍्त्रो  जी  ने  जो  भी  वायदा  किया  था  वह  पूरा  किया  है  और  आगे  भो  वह

 वा  यदे  पूरा-करने  जा  रहे  आज  जमींदारी  प्रथा  समाप्त  हो  गई  इस  देश  में  भूमि  सुधार  और

 लेड  सीलिग  भी  हो  गई  है  |  यहो  कारण  है  कि  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  खाद्यान्न  बाहर  भेजते  यह  सब

 क!म्‌  बहुत  बड़े  पेमाने  पर  हुआ

 हमारे  गांधी  नेहरू  जी  और  इन्दिरा  जी  का  यह  सपना  था  कि  हम  समाजवाद

 उनका  वह  सपना  पूरा  हो  गया  हमारे  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  ने  प्रभुता  सम्पन्न  लोकतान्त्रिक  गणराज्य

 स्थापित  करने  का  संकल्प  जिया  है  जिस  को  कि-वह  पूरा  भी  कर  रहे  हैं  ।

 राष्ट्रपति  जी  ने  अभिभाषण  दिया  है  उसमें  उन्होंने  गए  साल.का  ब्यौरा  ओर  अगले  साल

 में  हम  क्‍या  करने  जा  रहे  उसका  पूरा  ब्यौरा  दिया  मैं  उसका  हादिक  स्वायत  करता  हूं  ।

 आज  हमारी  नीतियों  का  ही  नतीजा  है  कि  बैंकों  का  राष्ट्रीयरण  मनी-लेंडिंग  सिस्टम

 खत्म  किया  और  जिन  बड़े:बड़े  लोगों  के  पास  काला  घन  था  उनको  पकड़ा  ।  समाज  का  बह  वंगं  जो

 कि  अब  तक  शोषण  का  शिकार  वह  भी  शोषण  से  मुक्त  हो  गया

 हमारे  विरोधी  भाई  जो  कि  कहते  हैं  कि  इस  देश  से  समाजवाद  खत्म  हो  गया  है  ।  मेरे  ख्याल

 में  वह  समाजवाद  की  परिभाषा  ही  नहीं  जानते  ।  हमारे  देश  में  समाजवाद  की  जो  परिभाषा  वह

 दूमरे  कंट्रीज  से  फर्क  हैं  देख  रहे  हैं  कि आई०  आर०  डी०  पी०  का  प्रोग्राम  एल०
 ई०  जी०  पी०  का  प्रोग्राम  हो  या एन०  आर०  ई०  पी०  का  प्रोग्राम  हो  और  चाहे  हरिजन  आदिवासियों
 के  लिए  कोई  प्रोग्राम  पिछड़े  एरियाज  के  लिए  प्रोग्राम  हो  या  फिर  पहाड़ी  इलाकों  के  लिए
 प्रेग्राम  हो--यह  सारे  ही  प्रोग्राम  जो  हैं  वह  दरिद्रता  पावर्टी  को  हटाने  के  लिए  बनाए  गए  हैं  ।

 इससे  बढ़कर  ओर  कया  बात  हो  सकती  हूं  ?

 लेकिन  एक  बात  मैं  जरूर  कहना  चाहूंगा  कि  जमीन  पर  जिस  प्रकार  से  आपने  सीलिंग  लगाई

 हैँ  उसी  प्रकार  से  प्रापर्टी  पर  भी  सीलिग  लगाई  जानी  बिना  प्रापर्टी  पर  सीलिग  लगाए  हुए
 गरीब  लोगों  को  हम  जो  बेनिफिट  पहुंचाना  चाहते  हैं  उसमें  हम  सफल  नहीं  पाएंगे  ।  यदि  एक  ही
 फंमिली  के  पास  तरह-तरह  के  इनकम  के  सोसेंज  होंगे  तो  दूसरों  के  लिए  हम  सोर्सेज  प्रंदा  नहीं  कर

 पाएंगे  ।  आप  जानते  ही  हैं  कि आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  के  अन्तर्गठ  साल  में  कम  से  कम  सो  दिन

 की  रोजी  की  व्यवस्था  करने  की  बात  कही  गई  हूँ  लेकिन  इंप्लीमेन्टेशन  स्टेज  पर  इसको  ठीक  प्रकार

 कार्यान्वित  नहीं  किया  सका  हूँ  ।  हमारी  भूतपूर्व  प्रधान  श्ोमती  इन्दिरा  गांधी  ने  कहा
 ओर  प्लानिंग  कमीशन ने  तं  यार  किया  जिससे  कि  हर  व्यक्ति  को  कुछ-न-कुछ  बेनिफिट  पहुंच
 सफरे  लेकिन.आर०.एल०  ई०.-जी०  के  अन्तगगंत  यह  बेनिफिट  नहीं  सका  है  क्योंकि  कोन

 आदमी  उसमें  आएंगे  उनका  आइडेटिफिकेशन  ही  नहीं  हो  सका  है  ।  यह  किसी  एक  स्टेट  की  बात  नहीं

 चाहे  आंध्र  हो  या  कोई  भो  अन्य  स्टेट  हो  सभी  जगह  बेनिफिसरी  को  इसका  बेनिफिट  नहीं  पहुंचता
 कम  से  कम  सो  दिन  का  काम  उनको  नहीं  मिलता  इसलिए  सेरा  निवेदन  है  कि  इसके

 '
 मे  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता  है  ताकि  लोगों  को  लाभ  मिल  सके  ।

 राष्ट्रपति  महोदय  ते  अप्रने  अश्िभापष्रण  में  यह  बात  कही  है  कि  दीस  सूत्री  कार्यक्रम  में  आगे
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 सुधार  लाया  जाएगा  |  हमें  आशा  है  जरूर  सुधार  आएगा  परन्तु  एक  बात  पर  जरूर  ध्यान  जाना
 चाहिए  कि  एक  परिवार  के  पांस  ज्यादा  घर  नहीं  रहने  एक  परिवांर  के  पास  एक  घर  ही
 हो  |  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाएगा  तो  देश  में  जो  शोषण  हो  रहा  है  उसको  हम  रोक  नहीं  पाएंगे  और  न
 ही  गरीबों  को  हम  जो  बेनिफिट  पहुंचाना  चाहते  वही  पहुंचा  पाएंगे  क्योंकि  ज्यादा  बेनिफिट  डुछ
 लोग  ही  रास्ते  में  उठा  ले  जाएंगे  ।  ऐसी  हालत  में  मैं  समझता  हूं  राष्ट्रपति  जी  ने  जो  अपने  मभिभाषण
 में  यह  बात  कही  है  कि  अगले  साल  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  को  नया  रूप  दिया  जाएगा  वह  बहुत  आवश्यक

 है  ताकि  देश  में  जो  गरीब  से  गरीब  लोग  भी  हैं  उनको  भी  बेनिफिट  पहुंचाया  जा  सके  ।  इस  सम्बन्ध  में

 जहां  तक  हरिजन  आदिवासियों  का  सम्बन्ध  है  उनकी  सबसे  बड़ी  कमजोरी  यह  है  कि  वे  ज्यादा  पढ़ें
 लिखे  नहीं  हैं  इसलिए  एजुकेशन  को  खास  प्राय्टी  मिलनी  यदि  आप  एजुकेशन  को  खःस
 प्रायर्टी  नहीं  देंगे  तो उनको  बेनिफिट  नहीं  मिल  सकेगा  और  वे  आगे  नहीं  बढ़  पायेंगे  और  न  ही  आप
 जो  सहायता  देंगे  व ेउसका  ठीक  ढंग  से  उपयोग  ही  कर  सकेंगे  |

 प्रधान  मन्त्री  जी  ने  समाज  में  क्लीनलीनेस  का  एक  मसला  सभी  के  रा।मने  रखा  हमारे

 युवा  प्राइम  मिनिस्टर  ने  ब्लीनलीनेस  के  सम्बन्ध  में  जो  बात  कही  है  उसमें  सभी  का  कोआपरेशन
 उनको  चाहिए  ताकि  समाज  का  वोई  भी  क्षेत्र  क्यों  नहो  सभी  में  क्लीनलीनेर  आ  सबे  |
 आधछिर  में  राष्ट्रपति  जी  ने  कहा  है  कि  देश  की  एकता  को  बनाए  रखना  चाहिए  ।  असम  और  पंजाब
 के  समझौते  के  बाद  वहां  इलेक्शन  हुआ  और  जनतोान्त्रिक  सरकार  लेकिन  ये  राष्ट्र  विरोधी

 )  कार्य  करने  वांले  लोग  सरकार  को  को-आपरेट  नहीं  करना  चाहते  एक  बाते  मैं  यह  भी  कहना
 चाहता  हूं  कि  समय  के  साथ-साथ  हमारे  देश  को  आबादी  भो  बढ़  रही  पहले  जो  45  करोड़  के

 लगभग  वह  अब  डबल  से  भी  ज्यादा  हो  गई  है  ।  इस  बढ़ती  हुई  आबादी  को  रोकने  के  लिए  सरकार
 को  कोई-न-कोई  कदम  तो  उठाना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  दोबारा  राष्ट्रपति  जी  द्वारा  दिए  गए  अभिभाषण  का  समर्थन  करते  हुए
 अपनी  बात  समाप्त  करता

 क्छ

 ]

 थ्री  शरव  दिधे  उत्तर  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्य  श्री  एढुआर्डो
 फंलीरो  द्वारा  प्रस्तावित  और  श्री  जनुल  बशर  द्वारा  समर्थित  प्रस्ताव  का  समर्थन  करते  हुए  राष्ट्रपति
 को  घयवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  हमापे  दोनों  सदनों  के  सम्मुख  अभिभाषण  किया  ।  सत्र  के  पहले  दिन

 राष्ट्रपति  द्वारा  दिया  गया  अभिभाषण  स्वाभाविक  रूप  से  पिछले  पूरें  वर्ष  के  दोरान  सरकार  की
 उपलब्धियों  का  उल्लेख  करता  है  ।  हमारी  अथ्ेव्यवस्था  को  मुख्य  प्रवृत्तियों  का  भी  यह  पूर्ण  उल्लेख
 करता  है  तथा  अगले  वर्ष  के  लिए  कुछ  प्राथमिकता  के  क्षेत्रों  की  रूपरेखा  क ेसाथ  इसका  समापन
 होता  है  ।

 जहां  तक  पिछले  वर्ष  की  उपलब्धियों  का  प्रश्न  मैं  कहृंगा  कि  इस  सरकार  की
 बड़ी  उपलब्धियां  पंजाब  और  असम  समझौते  ।  वे  हमारे  प्रधानमंत्री  द्वारा  प्राप्त  किए  गये  इन
 दोनों  राज्यों  में  काफी  लम्बे  समय  तक  कोई  भी  प्रजातांत्रिक  ढंग  से  चुनी  हुई  सरकार  नहीं  और
 एक  प्रजातंत्र  विशेषकर  एक  संघीय  व्यवस्था  में  यह  उचित  नहीं  था  कि  दो  राज्यों  में  प्रजातांतिक
 ढंग  से  चुनी  हुई  सरकारें  ही  न  इसी  प्रकार  इस  सदन  में  भी  उनका  प्रतिनिधत्व  नहीं  और
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 यह  उचित  ही  था  कि  जितनी  जल्दी  हो  इन  दोनों  राज्यों  को  इस  सदन  में  प्रतिनिधित्व  दिया
 इस  संसदीय  दृष्टिकोण  से  दोनों  राज्यों  में  समझौतों  का  बड़ा  महत्व  अतः  मैं  यह  कहूंगा  कि  यह
 दोनों  समझौते  प्रधानमंत्री  के  लिए  गवे  की  बात  हैं  ।

 जब  पंजाब  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  तो  कई  विपक्षी  नेताओं  ने  भविष्यवाणी
 की  कि  पंजाब  में  शान्तिपूर्ण  चुनाव  नहीं  परन्तु  प्रधान  मंत्री  का  कथन  सत्य  निकाला  |
 दोनों  राज्यों  में  विशेषकर  पंजाब  में  निर्चाचन  शान्तिपूर्ण  के  ढंग  से  संपन्न  हुआ  और
 जैसाकि  मैंने  कहा  है  कि  लोकतंत्रीय  ढंग  से  चुनी  हुई  सरकार  वहां  पर  गठित

 इस  क्षेत्र  में  आतंकवादी  और  उम्रवादी  सबसे  बड़े  शत्रु  हैं  और  सबसे  बड़ा  खतरा
 उनसे  ही  है  ओर  वे  हो  इस  निर्वाचित  सरकार  को  अस्थिर  बनाना  चाहते  हैं  तथा  इससे  सतत्‌
 संघर्ष  जारी  रखना  चाहते  हैं  ।  पंजाब  सरकार  का  बर्ड़ा  काये  इस  उमग्रवाद  को  समाप्त  करना  है
 तथा  भारत  की  मुख्य  धारा  में  मिलाना  है  और  यह  दिखाना  है  कि  शेष  भारत  की  तरह  वहां  पर
 शांतिप्रिय  सरकार  है  और  राज्य  की  समृद्धि  क ेलिए  कदम  उठाए  गए  उस  समझौते  से  भी  कुछ
 कठिनाइयां  पैदा  हुई  हैं  ।  मैथ्यू  आयोग  राजधानी  अर्थात्‌  चण्डीगढ़  तथा  पंजाब  के  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों
 को  हरियाणा  को  दिए  जाने  का  कोई  समाधान  नहीं  दे  पाया  ।  उक्त  समझौते  की  क्ियान्विति
 भी  खटाई  में  पड़  गई  परन्तु  मुझे  विश्वास  है  कि  प्रधान  मंत्री  के  नेतृत्व  में  उसकी  क्ियान्विति  के
 बारे  में  कोई  समाधान  निकल  आएगा  ।  मैं  पंजाब  की  अकाली  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  वह
 दलीय  राजनीति  से  ऊपर  उम्रवादियों  तया  आतंकवादियों  से  दृढ़ता  के  साथ  तथा  पंजाब
 समझौते  के  बारे  में  केन्द्र  क ेसाथ  सहयोग  बनाए  रखे  ।

 असम  समझौते  के  फलस्वरूप  वहां  पर  भी  लोकतंत्रीय  सरकार  गठित  हुई  है  तथा  वह  राज्य  भी

 समृद्धि  और  प्रगति  की  ओर  अग्रसर  होगा  ।

 अब  सरकार  की  इस  मुख्य  उपलब्धि  के  संबंध  में  चर्चा  करने  के  बाद  मैं  संक्षेप  में
 व्यवस्था  की  बड़ी  प्रवृतियों  की  भी  चर्चा  करूंगा  जो  हमें  समद्धुति  तथा  प्रगति  की  ओर  ले  जा  रही
 इस  क्षेत्र  में  उपलब्धि  के  बारे  में  मैं  अधिक  विस्तार  में  नहीं  जाऊंगा  ।  पहले  वाले  वक्ता  ने  इस  बारे
 में  बहुत  से  आंकड़े  दिए  मैं  इस  संबंध  में  एक  या  दो  पहलुओं  की  चर्चा  करूंगा  ।

 जहां  तक  वस्त्र  नीति  का  संबंध  है  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  अर्थात्‌  बम्बई  का  नई  वस्त्र  नीति
 क्रियान्वित  करने  से  गहरा  संबंध  हम  नीति  के  पूरे  भारत  में  क्रियान्वित  किए  जाने  के
 परिणामों  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  परन्तु  विशेष  रूप  से  बम्बई  के  बारे  में  समस्याएं  पैदा  हुई  वर्ष
 1883-84  में  बम्बई  में  13  कपड़ा  मिलों  को  राष्ट्री  यकरण  से  पूर्व  अधिकार  में  लिया  गया  और  अब
 पिछले  दिनों  यह  बताया  गया  है  या  अखबारों  में  छपा  है  कि  बेशक  केन्द्र  ने  13  मिलों  को  अधिकार  में
 ले  लिया  है  उन  :3  में  से  10  मिलों  ऐें  हानि  हो  रही  उनका  राष्ट्रीयकरण  करना  संभव  नहीं

 मेरा  सरकार  से  निवेदन  और  अपील  है  कि  जब  ये  कपड़ा  मिलें  अधिकार  में  ली  गई  थीं  तब
 नई  कपड़ा  नीति  अभी  घोषित  नहीं  की  गई  उन्हें  पुरानी  नोति  के  अंतगेत  अधिकार  में  लिया  गया
 था  ।  अतः  जहां  तक  इन  मिलों  का  संबंध  है  उन  पर  अर्थंक्षम  की  वही  कसौटी  लागू  न  की  जाए  और
 इन  मिलों  के  अर्थक्षम  के  लिए  पूर्ण  रूप  से  जांच  की  जानी  होगी  ओर  केवल  इसीलिए  कि  10  मिलें  कुछ
 ह  नि  में  चल  रही  हम  नहीं  कह  सकते  कि  हम  उनका  राष्ट्रोकरण  नहीं  करेंगे  ।  पूरा-पूरा  अवसर  दिया
 जाना  होगा  क्‍योंकि  इससे  बंबई  के  हजारों  कपड़ा  मजदूरों  जो  बेरोजगार  प्रश्न  अपने  अधिकार
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 में  ली  जा  रही  मिलों  में  भी  सभी  कमंचारियों  को  नियुक्त  नहीं  किया  गया  केवल  कुछ  कामगारों  को
 ही  रखा  गया  है  और  अन्य  बेरोजगारी  का  सामना  कर  रहे  यदि  हम  अंततः  यह  निर्णय  लेते  हैं  कि
 उनका  राष्ट्रीयकरण  न  करें  तथा  अन्य  एककों  में  न  मिलाएं  तब  बम्बई  नगर  में  बेरोजगारी  की
 समस्या  पैदा  होगी  ।

 समाचार  पत्रों  में  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  धनराशि  जुटाने  के  लिए  इन  मिलों  की  कुछ
 भूमि  बेचकर  उन्हें  अर्थेक्षम  बनाया  जा  सकता  जहां  तक  इन  भिलों  का  सम्बन्ध  यह  कदम  भी
 विनाशक  वयोंकि  बम्बई  में  आजकल  भूमि  सोने  के  मूल्य  पर  बिकती  विशेषकर  भवन

 निर्माता  इन  भिलों  के  पीछे  पड़े  हुए  हैं  तथा  मिलों  के  प्रभारियों  रे  आग्रह  करते  हैं  कि  वे  भूमि  बेचने  का

 निर्णय  ताकि  वे  लोग  इस  भूमि  के  प्रभारी  बन  सके  ओर  करोड़ों  रुपए  कमा  सके  |  अतः  मैं  सरकार

 को  चेतावनी  देता  हूं  कि सरकार  के  अधिकार  में  ली  गई  मिलों  की  भूमि,के  बेचने  के  संबंध  में  वह  उनके

 जाल  में  न  फंसे  ।  उनका  शी  ध्र  राष्ट्रीकण  करके  उन्हें  चलाए  जाने  का  प्रयास  किया  जाना

 त।कि  सभी  कामगरों  को  नियुक्त  किया

 मैं  पेट्रोलियम  पदार्थों  क ेउपभोग  को  कम  करने  संबंधी  सरकार  की  नीति  के  सम्बन्ध  में  एक
 तात्कालिक  समस्या  का  उल्लेख  करना  चाहता  दुर्भाग्य  से विपभी  दलों  ने  इस  मामले  को  स्थगन

 प्रस्ताव  के  रूप  में  उठाया  था  और  इसलिए  डस  पर  मुक्त  रूप  से  चर्चा  नहीं  हो

 यदि  एक  पार्टी  के  पक्ष  में  ले  लाई  गई  है  तो  दूसरी  पार्टी  हांਂ  के  पक्ष  में  ले  लाई  गई
 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  मामले  पर  गम्धी  रला  से  पुनविचार  किया  जाना  चाहिए  और  उस  प्रामले

 पर  बारोकी  से  विचार  होना  चाहिए  ।

 जहां  तक  सरकार  के  बिकल्पों  का  संबंध  है  मैं  जानता  हूं  कि सरकार  यह  कहती  रही  है  कि
 कठोर  विकल्प  हैं  और  सरकार  को  आकलित  मूल्यों  में  वद्धि  करनो  पड़ो  है  ताकि  इस  देश  में  पेट्रोलिय्श
 के  उत्पादनों  की  खपत  ओर  कुठ्>ठ  हो  सके  ।  बहुत  सारे  अधिकरण  इस  बारे  में  विवाद  करते  रहे  मैं
 इस  संदर्भ  में  योजना  आयोग  के  सदस्यों  द्वारा  की  गई  विभिन्‍न  टिप्पणियों  का  उल्लेख  करना
 श्री  आविद  हुसैन  ने  रसायन  उद्योग  की  समीक्षा  करने  वाली  34  समिति  की  18  1986
 को  होने  वाली  बेठक  का  उद्घाटन  करते  हुए  विचार  व्यक्त  करके  प्रधानमंत्री  को  बताया  कि

 क्षेत्रों  के  एककों  को आकलित  मूल्यों  में  वृद्धि  करके  लाभ  दिखाने  के  सरल  विकल्प  को  नहीं
 अपनाने  दिया  जाना  चाहिए  ।  सरकारी  क्षेत्र  को  लाभ  कमाने  के  लिए  कठोर  परिश्रम  करना

 मूल्य  वृद्धि  करके  उन्हें  धन  कमाने  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।”  योजना  आयोग  के  एक  वर्तमान  सदस्य
 ने  यह  विकल्प  पेश  किया  यदि  यह  सही  है  तो  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  सरकार  के  समक्ष
 सात्र  विकल्‍प  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  मूल्य  वृद्धि  करना  और  मूल्य  वृद्धि  करके  अन्तर  को  पाटना  है  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  के  समक्ष  अन्य  विकल्प  भी  हैं  जिन  पर  इस  समय  बारीकी  से  विचार
 किया  जाना  चाहिए  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  ऊर्जा  की  खपत  में  शीघ्र  वृद्धि  हमारे  समक्ष  आई  है  परन्तु
 आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  भारत  में  तेल  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  अमरीका  की  21  जापान
 की  13  बेरल  ओर  अरजेंन्टीनी  जेस  विकासशील  देश  की  5  बैरल  की  तुलना  में  प्रतिवर्ष  0.4  बेरल

 बहुत  कम  अतः  उन  देशों  की  तुलना  में  हम  नहीं  कह  सकते  कि  हमारी  खपत  बहुत  बढ़ी  है  तथा

 हमें  उसे  तुरन्त  रोफना  चाहिए  ।  आगे  मैं  छठो  पंचवर्षीय  योजना  के  मध्यावधि  मूल्यांकन  का  उल्लेख
 करना  चाहता  हूं  जसमें  यह्‌  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  ओर  भी
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 बढ़ेगी  ।  यह  दर्शाने  के लिए  मेरे  पास  कुछ  आंकड़े  हैं  |  छठी  पंचवर्षीय  योजना  तेयार  करले  तमय

 पेटीलियम  उत्पादों  की  वर्ष  1984-85  कौ  खप्त  मूलतः  455.5  लाख  टन  आंकी  गई  थी  यह
 बोजना  के  मध्यावधि  1983  के  पृष्ठ  70-73  से  उद्धत  कर  रहा  हूं  ।  इस  प्रकार
 उस  समय  भी  यह  अनुमान  लगाया  गया  था  कि  पेट्रोलयम  उत्पादों  की  मांग  455.5  लाख  टन  होगी  4
 उसकी  तुलना  में  1984-85  में  हमारी  मांग  केवल  385  लाख  टन  ही  रही  ।  अतः  हमारे  अनुमान  के

 अनुसार  भी  मांग  इस  समय  से  अधिक  होगी  ।  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  मामले  प्रर  गम्भीरता  से
 विज्ञार  किया  जाए  ।  यह  बात  नहीं  है  कि  पेटोलियम  उत्पादों  की  मांग  हमारे  श्राक्कलनों  से  अधिक

 हो  बयो  है  तथ्वा  मूल्य  बढ़ा  कर  उसे  कप्र  किया  जाना  चाहिए  ।  अनुभव  से  यह  भ्री  पता  नहीं  चलता
 कि  मृल्य  बढ़ाकर  खपत  कम  की  जा  सकती  इन  वर्षों  में  जब  भी  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्य  बढ़े
 हैं  उनकी  खपत  कभी  कम  नहीं  हुई  ।  इसका  घक्का  कुछ  सप्ताहों  तक  रहता  है  तथा  बाद  में  खपत
 अपनी  मूल  स्थिति  पर  वापस  आ  जाती  है  !  अतः  सरकार  ने  जो  बताया  है  कि  मूल्य  वृद्धि  से  खपत
 कम  होगी  यह  बात  पिछले  अनुभ व  से  मेल  नहीं  खाती  ।

 मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  पेटोलियम  उत्पादों  की  खपत  कम  करने  के  लिए  कई  ब्रन्य  उपाय
 बरते  जा  सकते  हैं  ।  वास्तव  काफी  समय  से  कई  उपाय  सुझाए  गए  हैं  परन्तु  क्रियान्बित  नहीं  किये
 गये  उदाहरणार्थ  कपूर  समिति  की  रिपोर्ट  ताक  भें  रखी  हुई  है  ।  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  करले
 वाले  कई  अत्त्य  अतिवेदन  हैं  जोकि  अभी  तक  क्रियान्त्रित  नहीं  हुए  हैं  ।  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  ये  उपाय
 किए  जाएं  ।  मेरा  सुझाव  यह  नहीं  है  कि  राशन  प्रणाली  शुरू  की  हससे  तो  शायद  व्यावहारिक
 समस्या  पैदा  हो  सकती  जहां  तक  उद्योगों  और  सरकारी  तथा  गैर-ससस्‍्कारी  उपकञ्षमों  का  संबंध
 हम  उन  पर  रोक  लगा  सकते  हैं  कि  व ेअपनो  खपत  को  कम  अर्थात  उसमें  10%  की  कमी

 ।  इससे  उद्योगों  को  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  शीघ्र  क्रम  हो  जाएगी  ।  अतः  अन्तर्राष्ट्रीय  तेल
 कॉकर  के-प्ररिणामस्यरूप  सातयें  दशक  के  मध्य  में  उसकी  ब्रतक्तत  के  जो  भी  उपाय  किए  गए  हैं  वे  सभी
 बिफल्  सटे  अन्लर्सध्टीय  तेल  संकट  के  समय  हमने  उसमें  कटोती  के  कई  उपायों  का  सुझाव  दिया
 था  ।  परन्तु  ये  सभी  समाप्त  हो  आज  हम  केत्रल  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मूल्य  बढ़ाकर  खपत
 ऋण  करना  याहते  मेरा  निवेदन  है  कि  इसकी  फिर  छानबीन  को  जानी  होगी  ।  जहां  तक  इस

 पहल  का  संबंध  यदि  कोई  उपचार  पाया  जा  सकता  है  तो  उस  पर  विचार  किया  जाना

 पिछले  कई  महीनों  से  हम  मोटर  उद्योग  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देते  रहे  सहसा  हम
 पूरी  नौति  पर  पुनविचार  कर  रहे  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि इस  नीति  को  बदलना  अब  संभव  नहीं  है  ।
 हमें  यह  कार्य  पहले  करना  चाहिए  था  तब  हमें  उसका  लाभ  भी  पहुंचता  ।

 अतः  मेरा  निवेदन  जंसाक्ति  मैंने  पहले  बताया  था  कि  स्थगन  प्रस्ताव  पर  हो  पूरी  धर्चा  की
 जायी  संभव  थी  ।  चूंकि  यह  मूलभूत  आथिक  नीति  का  मामला  है  इस  पर  राष्ट्रीय  स्तर  पर  विचार
 किया  जासा  चाहिए  |  हसे  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  नहीं  बनाया  जाना  चाहिए  ।  जहां  तक  इस  मामले  का
 प्रश्न  है  हमें  मामले  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  कर  सचाई  का  पता  लगाना  इस  द्रष्टि  से
 मेरा  निवेदन  है  कि  जो  आर्थिक  प्राथमिव  ताएं  हम  अपनाने  जा  रहे  हैं  तथा  जिन  पर  विचार  करने  जा
 रहे  उन  पर  राष्ट्रीय  दृष्टि  से  न  कि  हल  की  या  समुदाय  की  दृष्टि  से  ध्यान  दिया  जाना
 राष्ट्र  के वास्तविक  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नोति  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ।

 राष्ट्रपति  के  अभिन्नाषण  में  बहुत-सी  भच्छी  बातों  का  उल्लेख  हुआ  कई  अच्छी  प्रवृत्तियां
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 दर्शाई  गई  हैं  ।  इस  बारे  में  कोई  गलतफहमी  नहीं  होनी  चाहिए  ।  यह  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि
 मेरे  एक  साथी  ने  बताया  है  कि  दिल्ली  के  अत्याचारों  का  इसमें  उल्लेख  नहीं  हुआ  इस  बारे  में  वह
 गलती  कर  रहे  इससे  पूर्व  राष्ट्रपति  का  अभिभाषण  17  1985  को  हो  चुका  है  ।  ये

 चटनाएं  उससे  पहले  की  हैं  ।  अभि  माषण  में  केवल  वही  घटनाएं  सम्मिलित  की  जाएंगी  जोकि  पिछले
 वर्ष  में  घटी  ।  अतः  यह  आलोचना  एक  तरह  से  किसी  मलतफहमी  पर  आधारित  है  ।

 अंतिम  बात  मैं  सरसरी  तौर  पर  कहना  चाहता  संविधान  तथा  संसदीय  प्रक्रिया  के  छात्र  के
 नाते  मैं  विनम्रतापूर्वंकं  सरकार  को  बताना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रति  के  अभिभाषण  का  उद्देश्य  केवल

 इतना  ही  नहीं  है  कि  इसमें  सरकार  की  उपलब्धियां  बताई  यह  तो  हमें  जो  आमंत्रण  दिए  गए
 उसके  पीछे  जो  कारण  हैं  उसके  हेतु  यह  राष्ट्रपति  ने  हमें  संसद  में  बंठक  के  लिए  बुलाया
 राष्ट्रति  का  अभिभाषण  आमंत्रण  के  पीछे  जो  कारण  उसे  बताने  के  लिए  हमें  क्‍यों  बुलाया
 गया  भावी  योजनाओं  का  सविस्तार  उल्लेख  नहीं  या  जाना  इसके  बाद  कम  से  कम

 मुझे  आशा  है  कि  सरकार  के  संविधान  विशेषज्ञ  इस  पहलू  पर  ध्यान  देंगे  ।  संसद  में  राष्ट्रपति  के
 भाषण  का  उद्देश्य  हमें  बुलाए  जाने  का  कारण  बताना  आपको  क्‍यों  बुलाया  जाता  आप  क्‍या

 कहने  जा  रहे  अतः  इस  दृष्टि  से  केवल  नीतियों  का  अस्पष्ट  उल्लेख  करना  ही  पर्याप्त  नहीं  कौन
 से  ठोस  कदम  उठाए  जा  रहे  कौन-कौन  से  ठोस  विषयों  पर  आप  चर्चा  करने  जा  रहे  हैं  ?  कौन-सा
 ठोस  विधायी  कार  है  जिसे  आप  न  केवल  इस  सत्र  में  अपितु  वर्ष-भर  में  करने  जा  रहे  ये  बातें
 कम  से  कम  इसके  बाद  राष्ट्रति  के  अभिमाषग  में  दर्शाई  जानी

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपने  वक्तव्य  को  समाप्त  वरता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  कल  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  होती

 6.00  भ०  १०

 तत्पदचात्‌  लोक  सभी  26  1986/7  1907  के  ग्यारह  बले
 स०  पुृ०  तक  के  लिए  स्थणित  हुई  ।

 चोधरी  मुद्रण  साउथ

 307


